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 लोक  सभा  1  बजे  म.प्र  पर  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौरविक  उत्तर

 यांवों  का  विद्युतीकरण

 मनोरंजन  भक्त  :

 श्री  फूलयन्थ  वर्मा  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्यवार  कितने  गांवों  का  विद्युतीकरण  अब  तक  नहीं  हुआ

 क्या  सरकार  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  विद्युत  आवश्यकताओं

 का  आकलन  करने  हेतु  हाल  ही  में  कोई  अध्ययन  कराया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्योरा  क्या  है  ओर  इसके

 कया  निष्कर्ष

 वर्ष  1994-95  के  दोरान  इस  प्रत्येक  राज्य

 के  लिए  कितनी  धंनराशि  आवंटित  की

 देश  में  सभी  गांवों  को  बिजली  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या

 उपाय  करने  का  प्रस्ताव  और

 आठवीं  पंथवर्षीय  योजना  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  का  क्या
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 विद्युत  मंश्रलय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :
 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रत्व  दिया  गया

 विवरण

 31-3-95  की  स्थितिनुसार  84750  गांकें  का  विद्युतीकरण
 किया  जाना  ऐसे  गांवों  का  राज्यवार  ब्योरा  में  विया  गया

 और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विधचुत  की  आवश्यकताओं  का

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  एक  पृथक  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 विद्युत  सर्वेक्षण  जिसमें  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण
 199  में  प्रकाशित  की  गई  राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रक्षेपित  विधुत  की  आवश्यकताओं

 को  शामिल  किया  गया  में  वर्ष  1774-95  तक  प्रत्येक  राज्य  और

 संघ  शासित  क्षेत्र  के  लिए  नलकूपों  तथा  लिफ्ट  सिंचाई  स्कीम

 हेतु  ऊर्जा  व्पत  का  एक  अनुमान  तैयार  किया  गया  इस  संबंध

 में  राज्यवार  अनुमान  में  दिए  गए

 वर्ष  1994-95  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  हेतु  आर्वोटेस
 निधियों  का  राज्यवार  ब्यौरा  में  विया

 (४)  बाकी  बच्चे  हुए  जिनका  विद्युतीकरण  नहीं  हुआ
 ये  दुर्गनग  और  दुलाधप  क्षेत्रों  में  स्थित  जिमके  विद्युतीकरण  के

 में  पूंजी  निवेश  किए  जाने  कौ  आवश्यकता  बाकी
 बचे  हुए  गांवों  का  विद्युतीकरण  कार्य  पूरा  किए  जाने  हेतु  राज्य  सरकारों

 यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  थे  इस  कार्य
 को  प्राथनिकता  प्रदान  करें  और  इसके  लिए  आवश्यक  कार्य  योजना  तैयार

 आठवीं  पंचवर्षीय  पोजना  के  दौरान  50,000  गाषों
 गैर -  परंपरागत  ऊर्जा  श्लोतों  के  नाध्यम  ले  विद्युतीकरण  किए  जामे  बाले

 सुदूर  स्थित  10,000  मांव  भी  शामिल  को  बिदुत्तीकृत  किए  जाने
 का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 अनुषन्‍्ध

 -95  की  स्थिति  के  अनुसार  विद्युतीकरण  किए  जाने
 वाले  गाँवों  की  राज्य-वार  संरव्या

 राज्य  14.95  की  स्थिति  के  अनुसार

 विद्युतीकृत  किए  जाने  वाले  गाँषो

 __
 की  स्पा

 ||  2  3

 1.  आन्ध  प्रदेश  .

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  nos

 3.  असम  494

 4...  बिहार  19784

 5.  गोवा  +

 6...  गुजरात
 *

 7...  हरियाणा  *

 6.  हिमाचल  प्रदेश  *

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  246

 10.  कर्नाटक  हु

 1.  केरल
 °

 12.  मध्य  प्रदेश  414

 13.  महाराष्ट्र
 °

 14.  मणिपुर  182

 15.  मेघालय  2495
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 3  1  2  *  "3 1  2  े

 16.  मिजोरम  59  24.  उत्तर  प्रदेश  27546

 17.  नागालैण्ड  1s  25.  प॑  बंगाल  6908

 18.  उद्चीसा  13605  )  राज्य

 ा

 घर  84750

 19.  पंजाब  .
 जोड़  संग  राज्य  क्षेत्र  5

 20.  राजस्थान  5047  पु  जोड़  अखिल  भारत  84750

 21.  सिक्किम  +  *  शत  प्रतिशत  विद्ुतीकरण विद्युतीकरण  गॉँव  हु

 22.  तमिलनाडु
 ०  14.95  की  स्थिति  के  अनुसार

 23.  त्रिपुरा  149  13.95  की  स्थिति  के  अनुसार

 वर्ष  7994-95  के  लिए  सिंचाई  पम्पसेटों  नलकूपों  तथा  लिफ्ट  सिंचाई  हेतु  ऊर्जा  की  आवश्यकता  जैसाकि  ॥4वें  विद्युत ह
 सर्वेक्षण  में  प्रक्षेपित  किया  गया

 राज्य  राज्य  क्षेत्र  आवश्यकता
 ह

 फ्पसेटों/नलकूपों.......  लिफ्ट  सिंचाई
 के  लिए  के  लिए

 2  3

 रत

 4

 |  आन्ध्र  प्रदेश  7514.82  10000

 2  अरुणाचल  प्रवेश  000  _

 3.  असग  62.20  000
 लिन

 4  बिहार  2603.00  548.00

 5  गुजरात  7443.1  000

 6  हरियाणा  3765.00  29700

 7  हिमाचल  प्रदेश  45.00  ह  000

 6.  जम्मू  एवं  कश्मीर  168.00  148.00

 9.  कर्नाटक  4792.66  64.20

 10.  केरल

 |.
 263.67  000

 ॥॥  |  मध्य  प्रदेश  2555.81  हु  000
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 12.  महाराष्ट्र  6688.09  190.47

 13.  मणिपुर  6.20  000

 14.  मेघालय  150  000

 18.  निजोरणन  000

 16.  नगातैण्ड  000  000

 7.  उद्लेसा  40000  000

 18.  पंजाब  6583.00  0.00

 .  19.  राजस्थान  439700  67.00

 20.  सिक्किम  000  900

 तमिलनाडु  4384.45  000

 22.  त्रिपुरा  24.22  000

 23.  उत्तर  प्रदेश  9184.00  640.00

 24.  बंगाल  57.25  0.00

 25.  दिल्ली  3600  000

 26.  गोवा  '16.00  000

 ह
 संघ  राज्य  क्षेत्र  है

 27.  अण्येमान  एवं  निकोबार  प्रीफसनृह  000

 ।

 000

 26.  दावर  एवं  नगर  हवेली  0.57  000

 29.  दसन  एवं  दीव  1.27  000

 30.  अण्शीगढ़  2.20  000

 nu  पाण्डियेरी

 ॥

 75.84  000

 32.  लक्षद्वीप  000  000

 जोड़  63485.00  2075.00
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 मौस्विक  उत्तर

 अनुबन्ध  -३

 वर्ष  1774-96  के  बौरान  गांकों  के  विद्ुतीकरण  के  लिए  राज्यवार  योजना  आवंटन
 —  ............+++

 क्र्सं  राज्य  आरईसी  राज्य  योजना  कुल  जोड़

 करोड़  रुपये
 राकााशाााकाअावान्‍ काश  मनन  १५  भक्कइ५  हु  राम ाए  का  का»

 ||  9  हु  4  6
 5.50

 आश्ध  प्रवेश  73273  20.00  93.75

 2.  अरुणाभल  प्रवेश  5.50  9.00  13.25

 3.  असम  7.25  6.00  6.25

 4,  बिहार  4.75  0.00  6.25

 5.  विल्ली  0.25  0.00  0.45

 6.  गोवा  0.25  0.20  0.45

 7.  गुजरात  43.82  19.00  60.82

 8.  हरियाणा  6.00  3.00  33.6

 9.  हिमाचल  प्रदेश  6.00  3.00  9.00

 N.  जम्मू  एवं  कश्मीर  4.00  4.00  8.00

 12.  कर्माटक  8.00  7.00  66.46

 13.  केरल  8.00  7.00  58.00

 14,  नध्य  प्रदेश  83.00  8.00  58.00

 15.  नहारष्ट  62.54  १0000  10.85

 16.  मणिपुर  6.25  0.45  625

 17.  मेघालय  6.25  0.00  625

 7.  मिजोरभ  /७  ७७0  7.70

 19  सागालेण्ड  25.00  000  27.00

 20.  उद्लेसा  25.00  2.00  27.00

 20.  पंजाब  64.93  20.00  34.00

 राजस्थान 64.93 400 -
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 2  3  4  ह  5

 22  सिक्किम
 ह

 100  2.00  300

 23.  तमिलनाडु  52.82  4.60  5737

 24  त्रिपुरा  126  2.00  13.25

 25.  .  उत्तर  प्रदेश  10800  2300  13100

 26.  बंगाल  2100  4.00  25.00

 27.  को -  आपरेटिव  32.00  000  32.00

 654.95  342.0  996.96

 कूटीर  ज्योति  कार्यक्रम  5.00  5.00

 के  लिए  अनुदान
 तय

 कल  जोड़  :  659.85

 िििि)िफओिशशओ

 1001.96 जाफजि-ज-िययय-+

 श्री  मनोरंजन  भक्‍त  :  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  समूहवार
 लगभग  पांय  लास्व  गांवों  का  किया  गया  इनमे  सें

 2,62,000  हरिजनों  के  गांवों  का  भी  विद्युतीकरण  किया  गया  है  और

 1,11,886  आदिवासी  गांवों  में  से  77,000  आदिवासी  गांवो  का  भी  विद्युतीकरण
 किया  गया

 मेरा  इस  जानकारी  के  करे  से  सम्बन्धित  प्रश्न  यह  है  कि  यद्यपि
 सरकार  ने  यह  घोषणा  की  है  कि  इतने  गांवों  का  विद्युतोकरण  कर  दिया
 गया  लेकिन  एक  बार  यदि  आप  गांवों  का  दौरा  करें  तो  पायेंगे  कि

 अधिकांश  गांवों  का  विद्युतीकषण  उचित  रूप  से  नहीं  किया  गया

 अतः  में  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍यों  जब  पूरे
 गांव  का  बविद्युतीकरण  हो  जाता  है  तथ  उसे  विद्युतीकृत  घोषित  किया

 जाता  है  अथवा  एक  विशेष  गांव  में  केषल  एक  धर  का  बि्युतीकरण
 होने  पर  सनसस्‍्त  गांव  के  विद्युतीकषण  की  घोषणा  कर  दी  जाती

 मैं  यह  भी  जानना  आहूंगा  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में
 क्या  भूमिका  होती  है  क्योंकि  राज्य  बिजली  बोर्ड  विशेष  रूप  से  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  के  लिए  जिम्मेवार  होते  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह
 जानना  य्ाहूंगा  कि  ग्रामीण  विद्युतीकरण  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या

 भूमिका  क्‍या  वह  वहां  केवल  राज्य  बिजली  बोडी  को  केवल
 धनराशि  उपलब्ध  कराती  है  अथवा  वह  उन  पर  निगरानी  भी  रखती

 में  यह  जानना  बाहूंगा  कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  क्वरा  वास्तव  में
 कोई  कार्य  किया  जाता  है  अथवा

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  विद्युतीकरण  का  कार्यक्रम  राज्य

 सरकार  का  कार्यक्रम  है  और  यह  केवल  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता
 ग्रामीण  वित्त  निगम  कुछ  सीमा  तक  तकनीकी  सहायता  और  वित्सीय

 सहायता  देता

 नम

 जहाँ  तक  गांवों  के  विद्युतीकरण  का  सम्बन्ध  यदि  वहां  एक

 विद्युत  लाइन  होती  है  और  यदि  एक  गांवों  में  किसी  मकान  को  बिजली
 का  पाइंट  दिया  जाता  है  तो  उसको  विद्युतीकरण  हुआ  मामा  जाता

 श्री  मन्रेरंजम  भक्‍तस  :  क्या  पूरे  गांव  का  विद्युतीकरण  हुआ  माना
 जाता

 श्लीमती  उर्मिला  पटेल  :  नहीं  पूरे  गांब  का  परिभाषा

 यह  हे  कि  एक  गांव  को  विद्युतीकरण  की  श्रेणी  में  जब  रखना  चाहिए
 जब  बिजली  का  उपयोग  उसके  राजस्व  क्षेत्र  में  चाहे  किसी  प्रयोजन  के

 लिए  किया  जाना  आरम्भ  हो

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  अध्यक्ष  यद्यपि  मैं  माननीय  मंत्री

 झारा  दिए  गए  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  में  अपना  पृश्ररा  अनुपूरक  प्रश्न

 पूछता

 माननीय  मंत्री  मे  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  जिन  गांवों  में  अभी

 बिजली  महीं  लगी  है  थे  दूर-वराज  के  क्षेत्र  उनमें  पहुंचना  बहुत  कठिन
 है  और  उनमें  विद्युतीकरण  करने  पर  भारी  पूंजी  निवेश  की  आवश्यकता

 अपने  उत्तर  के  अन्तिम  पैरा  में  उन्होंने  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों

 के  माध्यम  से  50,000  गांवों  का  विद्युतीकरण  करने  का  लक्ष्य  रखा

 जिनमें  10,000  गांव  ऐसे  हैं  जो  सुदृर  म्थित

 जहाँ  तक  गैर  -  परंपरागत  ऊर्जा  स्रोतों  का  प्रश्न  केवल  विकसित

 क्षेत्रों  में  वे कार्य  कर  सकते  मेरा  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समृह
 में  निजी  अनुभव  यह  रहा  हे  कि  जहां  कहीं  भी  सौर  ऊर्जा  प्रणाली

 का  प्रयोग  किया  गया  पावर  बैटरियों  में  रववी  जाती  एक  बार
 बैटरी  स्वराब  होने  पर  इसे  मरम्मत  के  लिए  वहां  से  बंगलौर  भेजा  जाता
 है  और  फिर  वह  ठीक  होकर  बंगलोर  से  आती  इस  प्रक्रिया  में  तीन



 i}  मौखिक  उत्तर

 महीने  लग  जाते  इस  अवधि  में  गांधों  मे ंबिनली  उपलब्ध  नहीं

 इन  सब  बालों  को  ध्यान  में  रखते  में  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना

 आहूंगा  कि  क्‍या  सरकार  मे  इस  बारे  में  सामने  आमने  वाले  परिणामो ं-  दुषपरिणामों
 का  अध्ययन  किया  क्‍या  इन  दुर्गम  क्षेत्रों  में जहां  कुछ  भी  उपलब्ध
 नहीं  है  और  पूंजी  निधेश  भी  भारी  मात्रा  में  करना  ऐसे  स्थानों
 पर  नियमित  बिजली  सप्लाई  करमे  के  लिए  कया  व्यक्स्था  की  गई

 अंध्यनान  और  भिक्तोधार  हीप  समूह  को  बारे  में  एक  और
 मैंने  अनुधन्ध-तीम  में  देखा  है  कि  केला  शाशित  राज्यों  के

 इस  वर्ष  किसी  धनराशि  का  प्राधधान  नहीं  किया  गया  उन्होंने
 कहा  केवल  राज्यों  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई
 क्‍या  कारण  केन्द्र  शासित  राज्यों  के लिए  अनुदान  की  व्यवस्था
 नहीं  की  गई  मेरा  पहला  प्रश्न  यह

 अध्यक्ष  महोबय  :  आईको  इतने  अधिक  प्रश्न  पूछने  पर  उत्तर
 नहीं  मिल

 करत

 4)

 4

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  मैं  एक  वाक्य  में  अपना  प्रश्न  पूरा  करता
 अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  नेमित्तिक  श्रमिकों  द्वारा  कार्य

 किया  जाता  10  और  12  वर्ष  के  श्रनिक  कार्य  कर  रहे  में

 मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  द्याहता  हूं  कि  कया  उन्हें  वर्ग  में  1200
 पदों  के  सृजन  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  यदि  तो  उन्होंने

 इस  बारे  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सब  कुछ  गड़बह  कर  दिया  मुझे  समेझ
 में  नहीं  आता  कि  वह  उत्तर  केसे

 झीमती  उर्मिला  पटेल  :  सोर  कार्यक्रम  एक
 नया  कार्यक्रम  हमने  इस  कार्यक्रम  को  प्रयोग  के  तोर  पर  अपनाया

 जैसाकि  माननीय  सक्स्‍य  ने  बताया  कि  जब  यंत्र  स्वराब  हो  जाता

 है  तो  अनेक  समस्याएं  और  कठिनाइयां  सामने  आती  उसकी  मरम्गत

 आदि  करानी  पड़ती  मेरे  विचार  से  उचित  प्रशिक्षण  और  समय  के

 साथ  तकनीक  में  विकास  हमें  इसके  अच्छे  परिणाम  मिलने  आरम्भ

 हो

 अन्दमाम  और  निकोबार  ह्रीप  सभूह  के  बार  में  आवंटन  को  अभ्तिभ

 कम  पोजना  आयोग  छारा  दिया  जाता  अतः  मैं  इस  बररे  कुछ
 कहने  में  असनर्ष

 '

 की  मणोरंगन  भक्त  :  क्या  इन  सभ  बातों  को  भी  अस्तिन  रुप

 योजना  आयोग  हारा  विया  जाता

 श्री  फूलचन्य  वर्मा  :  अध्यक्ष  आजादी  के  47  साल  के

 बाद  भी  65750  गांवों  में  बिजली  नहीं  पहुंची  अध्यक्ष  भारत

 की  अगर  कहीं  पहच्नान  है  तो  गांवों  से  भारत  गांवों  में  निवास  करता

 विद्युतीकरण  के  मामले  में  सरकार  की  न  तो  नीति  ठीक

 न  नीयत  ठीक  जब  भी  यह  मामला  आता  हे  तो  राज्यों

 जिम्मेवारी  अल  दी  जाती

 22  1995  मोस्विक  उत्तरि  12

 अध्यक्ष  महोबय  :  संविधान  में  प्रावाजन  है  कि  यह  प्रश्न  नहीं

 पूछना  चाहिए  कि  रुरल  इलेक्ट्रीफिकेशन  किसको  करना  यह
 संविधान  में  लिखा  हुआ

 श्री  फूलचन्य  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  बताना
 चाहता  हूं  कि  आज  जिन  गांवों  का  विद्युतीकरण  हुआ  उनकी  क्या

 हफ्ते  बिजली  नहीं  पहुंचती  किसाम  परेशान  रहता

 लोगो ंका  जीकम  दूभर  हो  गया  अध्यक्ष  आठथीं  पंजबर्वीय
 योजना  में  3000  बिजली  उत्पातण  का  लक्ष्य  रखा  गया

 उसे  घटाकर  20  हजार  मेगावाट  कर  दिया  इसका  क्‍या  कारण

 क्‍या  इसका  असर  ग्रामीण  विद्युतीकरण  पर  नहीं  कृपया  इसको
 स्पष्ट

 औमरी  उर्मिला  पटेल  :  बिजली  समवर्ती  सूची  में  अतः
 बिजली  पैदा  करने  तथा  इसका  अन्तरण  करने  का  वायित्व  राज्यों  का

 अध्यक्ष  महोवय  :  में  इस  बारे  में  माननीय  सदस्य  का
 पक्ष  जहां  तक  गांवों  के  विद्युतीकरण  का  सम्बन्ध  यह  दायित्व
 राज्य  सरकार  का  लेकिन  जहां  तक  देश  के  लिए  बिजली  का  उत्पादन
 किये  जाने  की  बात  केन्द्र  की  बही  महत्वपूर्ण  भूमिका

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  अध्यक्ष  में  यह  बात  स्वीकार

 करती  लेकिन  वित्तीव  कठिनाइयों  के  कारण  30,000  मेगावाट  के

 लक्ष्य  को  घटाकर  अब  20,000  मेगावाट  करना  पड़ा  हम  इससे

 काम  चलाने  की  कोशिश  कर  रहे

 we  जहां  तक  अन्दमान  ओर  निकोबार  श्ीप  समुह  का  सम्बन्ध  मेरे

 पास  इस  समय  आंकड़े  अन्दमान  और  निकोबार  हीप  समूह  में  491

 मांव  हैं  और  उन  सब  का  विद्युतीकण  कर  विया  गया  इस
 बर्द  उनके  लिए  कोई  धनराशि  का  प्रावधान  महीं  किया  गया

 क्री  फूलथन्द  वर्मा  :  20  हज़ार  मेगावाट  कर  दिया  ग्रामीण

 विद्युतीकरण  का  जो  लक्ष्य  वह  पूरा  नहीं  हो

 अध्यक्ष  महोवय  :  उनका  कहना  हे  कि  उत्पादन  कम  करने

 कले  क्या  इसका  असर

 श्री  फूलचन्च  वर्मा  :  वित्तीय  संसाधन  जुटाने  के  लिए  क्‍या  कुछ
 कर  रहे  विश्व  के  अनेक  देशों  में  कूडा-करकट  से  बिजली  बनाई

 जाती  है  जो  सस्ती  और  सुलभ  होती  क्‍या  भारत  सरकार  भी  इस

 पर  बिधार
 ह

 अध्यक्ष  महोबय  :  यह  कविशनल  सोर्स



 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  यह  भी  एक  नई  तकनीक  है  और
 हम  इसे  देश  में  आरम्भ  करने  जा  रहे  लेकिन  जहां  तक  मुझे  जानकारी

 गेर  -  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोतों  स ेबिजली  उत्पादन  करने  में  कूडा  - कड़कट
 से  बिजली  उत्पादन  करने  की  तुलना  में  कम  लागत  आती

 कुछ  सनसस्‍्योएं

 अध्यक्ष  महोदय  ।  हम  मैस  पर  आधारित  बिजली  उत्पादन  करने
 का  भी

 प्रयाश
 कर  रहे

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  एक  सदस्य  ने  यह  कहा  है  कि  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  विधुतीकषण  की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  की  तब  मंत्री
 महोदय  ने  यह  कहा  था  कि  उक्त  विषय  समवर्ती  सूची  में  केन्द्र
 सरकार  का  एक  निगम  है  जिसके  माध्यम  से  वह  राज्यों  की  सहायता
 कर  सकती  कुछ  जैसे  महाराष्ट्र  ने  पूर्ण  विद्युतीकरण  का
 लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  लेकिन  कुछ  राज्यों  ने  इस  सम्बन्ध  में  पूरा
 लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  उन्होंने  70  से  80  प्रतिशत  तक  लक्ष्य  प्राप्त
 किया

 ह

 आपको  यह  जानकर  आश्चर्य  होगा  कि  सरकार  की  रिपोर्ट  के

 प्रत्येक  राज्य  में  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया  लेकिन  मेरे
 राज्य  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  जो  कलकत्ता  से  जुड़ा  मेने  वहां
 गांवों  का  विद्युतीकरण  होते  नहीं  देखा  अतः  में  माननीय  मंत्री  से
 यह  जानना  चाहती  हूं  कि  ऐसे  कौन  से  गांव  है  जिनमें  विदध्ुतीकरण
 बिल्कुल  नहीं  किया  गया  क्‍या  मंत्री  इस  मामले  पर  राज्य

 सरकार  से  चर्चा  करेंगी  और  वह  राज्य  सरकार  को  उन  क्षेत्रों  का  शीघ्र

 विद्युतीकरण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  को

 शीमती  उर्मिला  पटेल  :  अभी  62  प्रतिशत  गांवों

 में  व्द्युतीकरण  नहीं  किया  गया  वे  गांव  उत्तर  उड़ीसा
 और  पश्थिम  बंगाल  में  इन  राज्यों  को  भारी  वित्तीय  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पह  रहा  है  और  वे  का  विद्युतीकण  करने

 सन्यन्धी  अपने  लाभकारी  कार्यक्रम  को  बढ़ाने  की  इच्छुक  महीं

 श्री  शंकर  सिंह  काघेला  ;  आप  इस  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  को  प्राथमिकता

 दे  रहे  आपकी  और  प्राइवेट  सेक्टर  में  जितनी  भी  बिजली  पैदा

 उसमें  से  किसने  प्रतिशत  बिजली  आप  गांकें  को  कई  राज्यों  ने

 घोषित  किया  गुजरात  ने  भी  कहा  हे  कि  नाई  बिजली  पैदा  होगी

 तो  हम  50  प्रतिशत  मांवों  को  इसके  साथ-साथ  नान-कवैशनल

 बिजली  में  जितना  रवर्सच  आता  चाहे  फोटो-वालेटिक  का  हो  या

 अन्य  प्राइवेट  पार्टीज  को  गांकें  में  स्पेशल  सब्सिशि  देकर  विशेषकर

 अंहमान  और  नार्थ-ईसट  में  देकर  क्या  उन  लोगों  को  फ़्रोल्साहित

 जिससे  स्पेशल  सब्सिश  के  हिसाब  से  गांवों  में  इसकी  सुविधा  जल्द  से

 जल्‍द  उपलब्ध

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  आपका  सुझाव  बड्म  अच्छा  इसके

 ऊपर  हम  जरूर  अपना  विचार

 ।  197

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  माननीय  मंत्री  को  सतर्क  करना  चाहता

 हूं  कि  यह  आश्वासन

 »  )...

 क्षीमती  उर्मिला  पटेल  ;  लेकिन  वित्तीय  साधनों  की  कमा '
 के  कारण  हमें  अपना  कार्यक्रम  सीमित  रखना

 कार्तिकेशवर  पात्र  :  देश  में  25  राज्यों  में  से लगभग  14
 राज्यों  में  गांवों  में  अभी  तक  विद्युतीकरण  का  कार्य  नहीं  किया  गया

 एक  जो  मंत्री  महोदय  ने  दिया  है  उसमें  अनुबन्ध
 से  तुलना  की  गई  हे  जिसमें  राज्यवार  आबंटन  भी  दिस्वाया  गया

 इसमें  यह  बताया  गया  है  कि  इन  राज्यों  में  कार्यक्रम  पूरा
 लिया  गया

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  किस  प्रकार  से  क्‍या  यह  गांवों  से

 आरम्भ  होता  यदि  सब  गांवों  से  लेकिन  राज्य  ने  आरईसी
 कार्यक्रम  पूरा  कर  लिया  है  और  ऐसी  सूची  में  दिखाया  गया  हे  लेकिन
 धनराशि  का  आबंटन  उन  राज्यों  के  बारे  में  दिस्वाया  गया  हे  जिनमें
 यह  कार्यक्रम  पहले  ही  पूरा  कर  लिया  गया  में  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  अनेक  राज्यों  में  योजना  के  लिए  धनराशि  के  आबंटन
 के  क्‍या  मान-दण्ड  निर्धारित  किए  गए  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि
 क्या  सरकार  उन  अनेक  गांवों  के  लिए  धानराशि  आबंटन  के  बारे  में
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  विचार  कर  रही  है  जिन  गांवों  का  विद्युतीकरण
 अभी  तक  नहीं  हुआ  चाहे  वह  ऋण  के  माध्यम  से  हो  अथवा
 केन्द्रीय  बजट

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  मेने  पहले  ही  उत्सर  दे  दिया  हे

 कि  यदि  एक  पाइंट  दे  दिया  जाता  तो  यह  समझा  जाता  है  कि

 गांव  का  विद्युतीकरण  हो  गया  यह  योजना  आयोग  का  निर्णय  है

 और  गांवों  का  चयन  आयोग  हारा  किया  जाता  विभाग  द्वारा

 अध्यक्ष  महोबय  :  वह  यह  जामना  चाहते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार

 झ्ारा  राज्य  सरकारों  को  धनराशि  के  आबंटन  के  मापदण्ड  क्‍या

 कार्तिकेशवर  पात्र  :

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  यह  निर्णय  योजना  आयोग  द्वारा
 किया  जाता

 कार्तिकेशवर  पात्र  :  इसका  उत्सर  उच्चित  रूप  से  नहीं  दिया
 गया

 श्री  सैयद  शहाबुद्रबीन  :  माननीय  मंत्री  ने  यह  स्वीकार  किया

 है  कि  कुल  गांव  जिनमें  बिजली  नहीं  लगी  है  उनमें  से  80  प्रतिशत
 गांव  उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम  बंगाल  में  बिजली
 न  लगाये  गए  कूल  गांवों  में  से  25  प्रतिशत  ।5  प्रतिशत
 उड़ीसा  लगभग  35  प्रतिशत  उत्तर  प्रदेश  में  और  10  प्रतिशत  पश्चिम
 बंगाल  में  मेंने  आबंटन  के  मामले  में  स्पष्टसतया  असमानता  मोट

 की  है
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 बिहार  को  25  प्रतिशत  गांवों  में  बिजली  न  लगने  के  लिए  आबंटन

 का  0.6  प्रतिशत  दिया  गया  उशीसा  को  देश  के  15  प्रतिशत  गांवों
 में  बिजली  न  लगने  के  लिए  आबंटन  का  केवल  2.7  प्रतिशत  दिया

 गया  इसी  प्रकार  उत्तर  प्रदेश  को  35  प्रतिशत  गांवों  में  बिजली  न
 होने  के  लिए  कुल  आबंटन  का  13  प्रतिशत  दिया  गया  है  और  पश्चिम

 बंगाल  को  10  प्रतिशत  में  बिजली  न  होने  के  लिए  कुल  आबंटन

 का  10  प्रतिशत  दिया  गया  मेरा  मुरू्य  मुद्दा  यह  है  कि  योजना

 का  मुख्य  उद्देश्य  एक  क्षेत्र  और  पूसरे  क्षेत्र  और  यहां  तक  कि  एक
 ही  राज्य  में  एक  जिले  और  दूसरे  जिले  में  असनानता  के  स्तर  को

 कम  करना  यह  राष्ट्रीय  योजना  और  विकासशील  योजना  का  स्वीकृत
 उद्देश्य

 अतः  जो  स्पष्टतया  सीमित  के  आबंटन  के  मामले

 में  एक  समान  नीति  का  अनुसरण  करना  चाहिए  और  वह  यह  कि  जिन
 राज्यों  में  ऐसे  गांवों  की  संख्या  अधिक  है  जिनमें  बिजली  नहीं  लगी

 उन्हें  केन्द्र  द्वारा  आबंटित  राशि  का  अधिक  भाग  मिलना  चाहिए
 ताकि  कुछ  समय  बाद  समस्त  देश  में  गांवों  में  विद्युतीकरण  के  मामले

 में  व्यप्त  असमानता  के  स्तर  में  कमी

 यह  सच  हे  कि  राज्य  अपनी  भूमिका  अदा  करते  हैं  लेकिन  जैसा
 कि  आप  के  दिए  गए  आंकड़ों  से  देख  सकते  हैं  कि  दो  तिहाई  से
 अधिक  संसाधनों  का  आबंटन  केन्द्रीय  सरकार  के  माध्यम  से  किया  जाता

 केवल  एक  तिष्ठाई  ही  राज्य  अपने  साधनों  से  करते  अतः  में
 माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  बारे  में  संकेत  दें  कि  क्या
 वह  आबंटन  नीति  का  मूल्यांकन  करने  को  तैयार  हे  ताकि  जिन  राज्यों
 में  विद्युतीकरण  का  कार्य  कम  हुआ  है  उन  राज्यों  को  केन्द्र  द्वारा  प्राप्त
 धनराशि  में  कुछ  अधिक  धनराशि  आबंटित  की  जा

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  धनराशि  का  आबंटन  राज्यों  की  मांग
 के  अनुसार  किया  जाता  राज्य  सरकारें  अपनी  योजना  को  अन्तिम
 रूप  देती  हैं  और  योजना  आयोग  से  इस  बारे  में  चर्या  करती  हैं  और
 धनराशि  का  आबंटन  इस  आधार  पर  किया  जाता  कुछ  असमानताएं
 हो  सकती  हैं  और  कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जो  इस  कार्यक्रम  को  आरम्भ  करने
 ओर  इसे  जारी  करने  भें  अधिक  रूचि  नहीं  अतः  आप  आककड्ों  से
 देखेंगे  कि  प्रत्पेक  साल  उनकी  मांग  घटती  जाती  यह  भी  हमारे  साथ

 एक  समस्या  हम  उनको  सन्‍्तुष्ट  उनके  साथ  बातचीत  करने
 और  समस्याओं  पर  चर्चा  कर  उनके  समाधान  का  प्रयास  कर  रहे

 श्री  चार्ल्स  :  प्रश्न  के  उत्तर  से  ग्रामीणों  अथवा  राज्य  के
 लोगों  को  हो  रही  बिजली  की  वास्तविक  कठिनाई  का  बोध  नहीं  होता

 केरल  में  बिजली  की  भारी  कमी  कई  महीनों  तक  वहां
 शेडिंगਂ  होती  रही  छोटे  उद्योगों  को  बिजली  नहीं  मिल  रही  वाल्टेज
 भी  बहुत  कम

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  बिजली  पेदा  करने  के  बारे  में  चर्चा  नहीं

 कर  रहे  हम  गांवों  के  विद्युतीकरण  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे

 श्री  चार्त्स  :  मुख्य  प्रश्न  यह  हे  कि  क्या  बिजली  की  आवश्यकत्ता

 के  मुल्यांकन  के  बरे  में  अलग  से  कोई  अध्ययन  किया  गया  है  और  उत्तर
 है  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  यह  बहुत  दुर्भाग्य  पूर्ण  बात

 22  1995  मौखिक  उत्तर  16

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  बिजली  की

 आवश्यकताओं  के  मूल्यांकन  के  बारे  में  वास्तविक  अध्ययन  किमा

 तकनीकी  दृष्टि  से  एक  गांव  का  विद्युतीकरण  करने  से  अभिप्राय  यह

 कि  उसके  लिए  एक  पाइंट  उपलब्ध  करा  दिया  गया  यह  काफी

 नहीं  वाह्नविक  आवश्मकता  का  मूल्यांकन  किया  जाना  चाहिए  और

 बिजली  बो्ों  को  समन्वित  किया  जाना  चाहिए  और  बिजली  की  कमी

 को  दूर  करने  के  लिए  एक  सीमाबद्ध  कार्यक्रम  तैयार  किया  जाना

 अध्यक्ष  महोबय  :  ग्रानीण  विद्युतीकषण  के  लिए  बिजली  की

 आवश्यकता  का  मूल्यांकन  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  जहां  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में बिजली

 की  आवश्यकता  का  सम्बन्ध  हे  हमने  इस  बारे  में  योजना  आयोग  से

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  यह  बात  स्वीकार

 श्रीमसी  उर्मिला  पटेल  :  अपरम्परिक  ऊर्जा  स्त्रोत

 अध्यक्ष  महोवय  :  विद्युत  मंत्रालय  से  यहाँ  अपेक्षा
 की  जाती  हे  कि  वह  इस  बात  का  पता  करे  कि  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 के  लिए  कितनी  बिजली  की  आवश्यकता  मंत्री  महोदय  उत्तर

 को  पूर्ण  करना  चाहते

 विद्युत  मंत्री  :  में  वही  कहना  चाहता

 हूं  जो  मेरे  सहयोगी  ने  कहा  यह  सच  हे  कि  सम्पूर्ण  ग्रामीण  विद्युतीकरण
 का  कार्यक्रम  संतोषजनक  नहीं  लेकिन  यह  बात  समझनी  चाहिए
 कि  जहां  तक  हमारी  भूमिका  का  सम्बन्ध  यह  बहुत  मामूली
 हमें  . कुछ  धनराशि  का  आबंटन  किया  गया  है  जिसे  हम  रियायती  ब्याज
 दर  पर  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  देते

 अध्यक्ष  महोवय  :  श्रीमान  मंत्री

 ,  श्री  साल्ये  :  यदि  आप  अध्ययन  के  बारे  में  उत्तर
 चाहते  तो  हांलाकि  दुर्भाग्यपूर्ण  लेकिन  लभ्  हे  कि  उपर्युक्त  किसी
 भी  ऊर्जा  निकाय  ने  ग्रानीण  क्षेत्रों  के  बारे  में  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं
 किया  जिसमें  विद्युत  मंत्रालय  भी  शामिल  यह  मेरा  निषेवन  है
 woe  व्यवधाम  )

 श्री  चार्स्स  :  हम  अध्ययन  चाहते  हैं  ।

 श्री  साल्ये  :  यदि  केरल  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पर्याप्त
 बिजली  नहीं  है  तो  यह  स्पष्टता  बिजली  की  कमी  वक्षिण  राज्यों
 को  भी  बिजली  की  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  और  सदन  यह  जानना
 थाहते  हैं  कि  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  कितनी  बिजली  की
 आवश्यकता

 श्री  साल्‍्वे  :  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  नहीं  किया

 गया  -
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 अध्यक्ष  महोदय  :

 श्री  साल्वे  :  लेकिन  ऐसा

 अध्यक्ष  महोवय  :

 श्री  रानेश्वर  पाटीबार  ।  अध्यक्ष  फेरेस्ट  कंमरवेशन  ऐक्ट

 1960  में  संशोधन  के  बाद  बन  द्रामों  में  राज्य  सरकारें  इलैक्ट्रिफिकेशन
 नहीं  कर  आप  जानते  हैं  कि  बन  ग्रामों  में  आदिवासी  लोग

 रहते  हैं  और  उन  ग्रामों  में  वन  विभाग  ने  जगह-जगह  नदी-मालों  पर

 स्टॉप  हैम  बना  रखे  पर  बिजली  न  होने  की  वजह  से  सिंयाई  नहीं

 हो  पाती  है  और  न  उनके  गांवों  में  उजाला  हो  पाता  ऐसी  स्थिति

 में  केन्द्र  सरकार  फॉरेस्ट  विलेजेज  को  इलेक्ट्रीफाइड  करने  के  लिए  फेरेस्ट

 कंजर्वेशन  एक्ट  में  संशोधन

 अध्यक्ष  महोबय  :  में  नहीं  समझता  कि  इसमें  कठिनाई
 यदि  आप  उत्तर  देना  चाहती  है  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  मेरे  विचार  से  सुझाव  की  क्रियान्विति
 में  कोई  कठिनाई  नहीं  हम  इस  बारे  में  कार्यवाही

 श्री  चन्द्रजीत  यावव  :  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख्व  होता  है  कि

 सरकार  का  बिजली  पैदा  करने  और  ग्रामीण  विद्युतीकरण  करने

 सम्बन्धी  दृष्टिकोण  चिन्ता  का  विषय  जेसा  कि  आपने  उचित  ही

 कहा  है  कि  यह  देखने  की  राष्ट्रीय  जिम्मेवागी  योजना  भारत

 सरकार  ओर  राज्यों  की  मिलकर  हे  कि  ग्रामीण  भारत  को  आवश्यकतानुसार
 बिजली  उपलब्ध

 दुर्भा्गप  की  बात  है  कि  स्वतन्ब्नता  प्राप्ति  के  46  वर्ष  बाद  भी

 अभी  तक  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  ट्यूब  बैल

 और  लिफ्ट  सिंचाई  के  लिए  आवश्यक  बिजली  के  बारे  में  केवल  एक
 बार  किए  सर्वेक्षण  के  बारे  में  ऊर्जा  विभाग  मे  केवल  सरसरी  तौर  पर

 उल्लेरय  किया  लेकिन  ग्रानीण  विद्युतीकरण  के  लिए  बिजली  की
 आवश्यकता  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  अब  मैं  एक
 विशिष्ट  प्रश्न  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  राज्यों
 में  50  से  अधिक  गांकों  में  विद्युतीकरण  नहीं  किया  गया  है  -  प्रश्न

 दराज  अथवा  दुर्गम  क्षेत्रों  का  नहीं  हे  -  प्रश्न  यह  कि  बड़े  पैमाने
 पर  सामान्य  विद्युतीकरण  नहीं  किया  गया  क्या  मंत्री  महोदय  इस  मामले
 को  उच्चतम  प्राथमिकता  देंगे  और  राज्यों  के  मुस्थ्य  मंत्रियों  और  योजना

 आयोग  के  साथ  बैठकर  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  बारे  में  एक  समय-सीमा
 कार्यक्रम  तैयार

 श्री  साल्वे  :  जहां  तक  प्रश्न  के  पहले  भाग  का

 सम्बन्ध  मैंने  पहले  ही  उत्तर  दे  दिया  हे  कि  इस  प्रकार  का  अध्ययन

 किया  जाना  हम  भरलक  प्रयास  करेंगे  कि  इस  प्रकार  का  अध्ययन

 1  1917  )  मौखिक  उत्तर  18

 किया  जहां  तक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  मेरे  सहयोगी
 ने  इस  बारे  में  धनराशि  की  कमी  होने  का  उल्लेस्व  किया  हमें

 जो  भी  धनराशि  भारत  सरकार  से  प्राप्त  होती  हे  और  जो  हम  ऋण
 लेते  है  उसे  राज्यों  को  वितरित  कर  देते  यदि  राज्य  हमें  धनराशि
 वापिस  नहीं  करते  तो  धनराशि  हमारे  पास  उपलब्ध  नहीं  मैं

 राज्यों  पर  दोष  डालने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहा  हूं  लेकिन  मैं  सामने

 आने  बाली  मूल  संस्थागत  कठिनाइयों  की  ओर  इशारा  कर  रहा  योजना

 आयोग  योजनाएं  बनाते  हैं  और  राज्य  संघ  समवर्ती  सूची  में  शामिल  मानलों

 में  इसकी  क़्रियान्थिति  करते  हमें  मिच्चले  स्तर  पर  केबल  निगरानी

 करने  के  अतिरिक्त  और  कुछ  अधिक  नहीं  करना  केवल

 वित्त  पोषण  कर  रहे  यह  वास्तविकता

 श्री  चन्द्रजीत  यावव  :  यह  सही  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  योजना  आयोग  विद्युत  मंत्रालप  द्वारा  दिए  गए

 सुझावों  के  आधार  पर  योजना  तैयार

 श्री  के  साल्वे  :  मैं  इसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देता

 हूं  ....  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  दुखव  हे  कि  यह  पर्याप्त  नहीं  जब
 हम  किसी  विषय  पर  चर्चा  कर  रहे  तो  हमें  उस  विषय  में  पूरी  जानकारी
 होनी

 श्री  साल्‍वे  :  यह  जिस  प्रणाली  के  अन्तर्गत  हम
 कार्य  कर  रहे  उसकी  परिसीमाएं

 अध्यक्ष  महोबय  :  ष्यक्ति  विशेष  की  सीमाएं  हो  सकती
 हैं  लेकिन  प्रणाली  की

 श्री  साल्ये  :  मैं  अब  ऐसा  उत्तर  देना  चाहता  हूं
 जिससे  आप  संतुष्ट  हो  सकता  है  प्रणाली  संतोषजनक  न  यदि

 पूर्ण  प्रणाली  में  हमारी  भूमिका  स्पष्टतया  वित्तीय  उपलब्ध  कराने  की
 है  ...  )

 अध्यक्ष  महोबय  :  यदि  ऐसा  था  ऐसा  बिल्त  मंत्रालय
 हारा  किया  जा  सकता

 श्री  केः  साल्‍्ये  :  लेकिन  हम  इस  प्रकार  कार्य  कर
 रहे  हैं  ।  में  इस  प्रकार  की  कार्य  प्रणाली  के  अन्तर्गत  कार्य  कर  रहा

 हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  यह  जानता  हूं  कि  आप  बहुत  दबाव  में  है
 और  धन  के  अभाष  में  काम  कर  रहे  लेकिन  यह  प्रणाली  नहीं

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :  उल्तर  से  यह  पता  लगता  है  कि  अभी

 भी  80,000  से  अधिक  गांवों  में  बिजली  नहीं  लगाई  गई  यह  सच

 है  कि  बिजली  का  उत्पादन  कम  है  और  बिजली  उत्पादन  के  लिए
 धन  का  भी  अभाव  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने
 बिजली  का  निजीकरण  करना  आरम्भ  किया  सरकार  को  विभिन्न
 राज्यों  से  50,000  मेगाकट  की  मांग  प्राप्त  हुई  सरकार  को  निजी
 कम्पनियों  से  इस  बारे  में  ज्ञापन  पत्र  प्राप्स  हुए  आंध्र  प्रदेश  से  30,000
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 50  से  अधिक  मेगावाट  की  मांग  कर्नाटक  से  और  शेष  अन्य

 राज्यों  से  मांगें  प्राप्त  हुई  सरकार  ने  यह  शर्त  रखी  हे  इन
 ज्ञापन  -  समझोतों  पर  18  1995  से  पहले  हस्ताक्षर  हो  जाने  चाहिए
 और  इन्हें  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  को  भेज  दिया  जाने  इन

 शापन-समझौते  का  क्‍या  इन  परियोजनाओं  को  आरम्भ  करने

 के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजे  गए  निजी  कम्पनियों  के  साथ

 मापन  -  समझौतों  की  अनुमति  राज्य  बिजली  बोई  कब  दे  रहा  क्‍या

 सरकार  केवल  इसी  प्रक्रिया  को  अपना  रही  अथवा  क्‍या  जापन  -  समझौते

 पर  18  1795  के  बाद  भी  हस्ताक्ष  करने  की  अनुनति
 »»»  ियिवधान  )

 अध्यक्ष  महोबय  :  मेरे  विचार  से  यह  मूल  प्रश्न  से  सम्बन्धित

 नहीं  यदि  माननीय  मंत्री  उत्तर  देना  चाहें  तो  मुझे  कोई  आपत्ति
 नहीं  ....  )

 श्री  अनादि  चरण  वास  :  अध्यक्ष  जितने  हमारे  देश  में  छोटे
 प्रोजेक्ट  बऩते  वे  या  तो  पहाह्ी  क्षेत्रों  में  बनते  हैं  या  ट्राइबल  क्षेत्रों
 में  बनते  हें  क्योंकि  वहां  छोटे-छोटे  स्ट्रीम  होते  हें  ।  दूसरे  देशों  में
 देखा  गया  है  कि  छोटे-छोटे  मिनी  पावर  प्रोजेक्ट्स  काफी  बनाये  जाते

 उसी  तरह  क्‍या  हमारे  देश  में  भी  मिनी  पावर  प्रोजेक्ट्रस  बनाने  के
 बारे  में  वियार  किया  गया  है  ओर  क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  सर्वे  कराया
 गया  इन  प्रोजैक्ट्स  को  बनाने  के  लिए  यदि  कोई  प्राईवेट  सैक्टर
 की  पार्टी  आगे  आना  यदि  छोटे  प्रोजैक्ट्स  60-70  हजार  रुपये
 या  एक  लास  रुपये  में  बन  सकें  और  उसके  लिए  कोई  प्राईवेट  लोग
 आपको  आवेदन  क्योंकि  देश  में  विद्युत  की  जरूरत  क्या  ऐसे
 आवेदनों  पर  सरकार  कोई  निर्णय  लेकर  उन्हें  ऐसे  प्रोजेक्ट्स  बनाने  की

 अनुमति  सरकार  इस  बारे  में  क्‍या  विधार  रखती

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  छोटे-छोटे  पाषर  प्रोजेक्ट  बनाने
 के  यदि  वे  100

 करोड़
 रूपये  से  कम  राशि  के  तो  स्टेट  गवर्नमेंट

 अपने  आप  ही  करा  सकती

 न

 श्री  गोविन्द  चन्म्र  मुंडा  :  भारत  में  50  लाख  गांव  हैं  और  25
 राज्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  नगरीय  क्षेत्रों  में  भी  बड़ी  संख्या  में  गांव

 उन  में  रहने  वाले  आदिवासी  और  हरिजन  मुझे  पता  लगा  हे
 कि  पहले  कुछ  वर्षो  में  उन्हें  कुछ  राज  सहायता  मिलती  लेकिन
 अब  बन्द  कर  दी  गई  ऐसा  क्यों  किया  गया  बार  बार  नीति
 में  परिवर्तन  के  क्‍या  कारण  आदिवासियों  को  अपने  गांवों  में

 सुविधाएं  न  देने  के  क्‍या  कारण  सरकार  उनकी  अभी  भी  मदद
 नहीं  कर  रही  उनको  भारी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यहां  तक  कि  इन  आदिवासी  गांवों  को  शहरी  क्षेत्रों  और  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  भी शामिल  किया  गया  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  समस्त

 भारत  ओर  विशेषरूप  से  उड्लीसा  में  कितने  आदिवासी  गांवों  का  विद्युतीकरण
 किया  गया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपके  पास  जानकारी  उपलब्ध  है  तो
 दे  सकती  हैं  अथवा  आप  में  भेज  भी  संकती

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  मेरे  पास  इंस  समय  आदिवासी  गांवों
 के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  महीं  में  निश्चित  रुप  से  इस  सम्बन्ध
 में  आपको  जानकारी  उपलब्ध

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानबूझकर  इस  प्रश्न  को  अधिक  समय
 दे  रहा  हूं  क्योंकि  हम  विद्युत  मंत्रालय  की  असुवानों  की  मांगों  पर  चर्चा
 नहीं  आप  विश्वास  रखें  कि  आपको  समय  मिलेगा  यदि  आपका
 प्रश्भ॒तर्कसंगत

 श्री  लाल  बाबू  राय  :  अध्यक्ष  गांवों  के  विद्युतीकरण  के

 संबंध  में  मंत्री  जी  ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  लगभग  चार  लाख  गांवों  का

 विद्युतीकरण  हो  चुका  बिहार  एक  बहुत  पिछड़ा  राज्य  है  जहां  75
 प्रतिशत  लोग  कृषि  पर  निर्भर  हैं  ओर  कृषि  के  विकास  के  विद्युत

 बहुत  जरुरी  वर्ष  1784-85  में  हमारे  राज्य  में  कांग्रेस  पार्टी  की

 हकूमत  थी  और  केन्द्र  में  भी  कांग्रेस  पार्टी  की सरकार  उस  समय

 से  लेकर  आज  तक  हमारे  यहां  गांवों  में  विद्युतीकरण  का  जितना  काम

 हुआ  परन्तु  वायरिंग  कहीं  नहीं  हो  में  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  को  जिस  तरह  हमारे  गलत  रिपोर्ट  भेजी

 बगैर  विद्युतीकरण  किए  ....  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  काम  स्टेट  गवर्नमेंट  को  देखना  होता
 यहां  से

 श्री  लाल  बाबू  राय  :  आप  भेरी  कत  तो  सुन

 अध्यक्ष  महोबय  :  कृपया  अपना  प्रश्न  सीधा  पूछें  ।

 श्री  लाल  बाबू  राय  :  स्टेट  गव्नमेंट  से  ठेका  किया  जाता  है
 लेकिन  जिस  तरह  काम  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  उन  गा्कों  में
 स्टेट  गवर्ममेंट  की  तरफ  जांच  कराते  क्योंकि  गरीब  लोग
 अधिकतर  गांवों  में  रहते  गांवों  के  ठीक  तरह  से  विद्युतीकरण  की
 व्यवस्था  करेंगे  ओर  इसके  लिए  कया  बिहार  सरकार  को  एक्स्ट्रा  पेसा
 देने  के  लिए  विचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  कह  दिया  है  जितनी  मांग  उसके
 विर्द्ध  वे  पैसा  दे  रहे  ....

 हमें  समय  नहीं  बरबाद  करना
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 श्री  उकय  सिंह  राव  गायकवाड़  :  महाराष्ट्र  में  अधिकांश  गांवों

 का  विद्युतीकण  कर  दिया  गया  लेकिन  जब  सरकार  किसी  गांव

 को  विद्युतीकृत  करती  है  तो  वाड्डिसोਂ  को  इसमें  शामिल  नहीं  किया

 जाता  है  ।  आधी  से  अधिक  जनसंख्या  में  रहती  हैं  और

 में  ऐसे  अनेक  का  उदाहरण  दे  सकता  एक  गांव  में  दस

 से  पन्द्रह  भी  होते  जब  वह  किसी  गांव  को  विद्युतकृत
 घोषित  करते  हैं  तो  इसमें  को  शामिल  नहीं  किया  जाता

 अतः  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  को  प्राथमिकला

 देगें  और  सरकारों  को  यह  मार्ग-दर्शन  देगी  कि  इन
 में  भी  बिजली  कार्य  पूरा

 उन्होंने  50,000  गांवों  में  से  10,000  दूर-दराज  के  गांवों

 को  ज्ञामिल  किया  है  जिनका  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  विद्युतीकरण
 किया  गया  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  कितने  गांवों  में  विद्युतीकरण
 नहीं  किया  जायेगा  और  क्‍या  संरकार  इन  दूर-दराज  के  गांवों  को  कोई

 प्राथमिकता  देगी  और  उनके  लिए  और  धनणशि  आबंटित  ,

 अध्यक्ष  महोबय  :  क्या  आपके  प्रश्न  समझ  में  आ  गया

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  यदि  सदस्य  अपना  प्रश्न  फिर  से

 दोहराये  तो  मुझे  समझने  में  मदद  मिल  सकती

 अध्यक्ष  महोबय  :  कया  आप  अपना  प्रश्न  दोहरा  सकते

 श्री  उदय  सिंह  राव  गायकवाड़  :  आपको  पता  है  में  क्या  पूछ
 रहा  फिर  भी  में  अपना  प्रश्न  बहुत  संक्षिप्त  में  दोहरा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  समझ  में  नहीं  शायद  ध्वनि

 प्रणाली  में  कुछ  खराबी

 श्री  उवयसिंह  राव  गायकवाड़  :  वाही  ऐसी  जगह  है  जहां  गांवों

 से  आने  वाली  अधिकांश  जनसंरवया  ठहरती

 अध्यक्ष  महोक्य  :  आप  इन  अर्थात  में  बिजली

 के  लिए  क्‍या  कर  रहे

 श्री  उबयसिंह  राव  गायकवाड़  :  उन्होंने  यह  घोषणा  की  है

 कि  गांव  का  विध्युतीकरण  कर  विया  गया  है  लेकिन  का  विद्युतीकरण
 नहीं  किया  गया  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  इस  क्षेत्र

 को  फ्रथमिकता  दे  रहे  हैं  और  इसके  लिए  और  अधिक  धनराश्लि

 अध्यक्ष  महोदय  :  गांव  हैं  और  छोटे गांव  छोटे
 गांवों  का  विद्युतीकरण  नहीं  किया  गया  कया  आप  छोटे  मांव  का

 विद्युतोकरण  करने  के  लिए  कुछ  कर  हहे

 श्री  उर्मिला  पटेल  :  अध्यक्ष  महोदय  लगभग  2,62,960  हरिजन

 का  विद्युतीकरण  किया  गया  यह  निर्णय  करना

 राज्य  सरकार  का  काम  है  कि  किस  बस्ती  का  विद्युतीकरण  करना  है

 और  किस  बस्ती  का

 श्री  धनंजय  कुमार  :  उत्सर  के  भाग  में  मंत्री  महोदय

 ने  यह  उल्लेस्  किया  है  :

 1  1917  मोखिक  उत्तर  22

 बाकी  बच्चे  हुए  जिनका  विद्युतीकरण  नहीं  हुआ
 वे  दुर्गग  और  वुसाध्य  क्षेत्रों  में  स्थित  जिनके  विद्युतीकरण
 के  वास्ते  भारी  मात्रा  में  पूंजी  निवेश  किए  जाने  की  आवश्यकता

 बाकी  बचे  हुए  गांकों  का  विद्युतीकरण  कार्य  पूरा  किया  जाने  हेतु  राज्य

 सरकारों  और  राज्य  बिजली  बोर्डों  से  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे

 इस  कार्य  को  प्राथमिकता  प्रदान  करें  और  इसके  लिए  आवश्यक  कार्य  -  योजना
 तैयार  करें  '।

 एक  बार  जब  राज्य  सरकार  कार्यवाही  योजना  तैयार  करती  है  तो

 में  यह  जानना  याहूंगा  कि  क्‍या  सरकार  सदन  को  यह  आश्वासन  देगी

 अध्यक्ष  महोवय  :  इस  प्रकार  का  आश्वासन  नहीं
 दिया  जा  यह  योजना  पर  निर्भर  करता  आपको  में  उधित
 प्रश्न  पूछने  लिए  समय  देता

 श्री  धनंजय  कुमार  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  एक  बार  जब
 कार्यवाही  योजना  तैयार  कर  तो  क्‍या  भारत  सरकार  राज्य  सरकारों
 के  लिए  आवश्यक  धनराशि  उपलब्ध  करायेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  इस  प्रकार  का  कोई  आश्वासन  नहीं
 दे

 श्री  धनंजय  कुमार  :  यदि  सरकार  धनराशि  का  आबंटन
 नहीं  कर  सकती  तो  योजना  तेयार  करने  का  क्‍या  ओऔधित्य

 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  हमें  तर्क
 में  नहीं  पड़ना

 श्री  मंजय  लाल  :  अध्यक्ष  हिन्दुस्तान  गांवों  का  वेश  हे
 और  देश  की  उन्नति  तभी  हो  सकती  है  जब  गांधों  में  बिजली

 इसलिए  में  जानना  आाहता  हूं  कि  बिहार  में  हजारों  गांव  ऐसे  हैं  जिनके
 मैं  उवाहरण  दे  सकता  हूं  कि  जहां.से  विद्युत  की  लाइम  तो  गुजरी

 लेकिन  जहां  का  विद्युतीकरण  नहीं  हुआ  तो  क्‍या  मंत्री  महोढया

 इसकी  जॉथ  करकाएंगी  और  ऐसे  पदाधिकारियों  के  स्विलाफ  कोई  कार्रवाई
 करेगी  जिन्होंने  गलत  रिपोर्ट

 अध्यक्ष  महोवय  :  बेठ  यह  काम  स्टेट  गर्व्समेंट
 का

 श्री  भेरु  लाल  मीणा  :  अध्यक्ष  मैं  जानना  चाहता  हूं
 कि  गांवों  में  बिजली  पहुंचाना  महंगा  पड़ता  इसीलिए  वहां  बिजली

 नहीं  आती  तो  क्‍या  जो  अब  बिजली  का  प्राविटाइजेशन  किया  जा
 रहा  तो  क्‍या  निजी  क्षेत्र  में  बिजली  बनाने  कालों  पर  इस  प्रकार  का
 दबाव  डाला  जाएगा  कि  वे  गांवों  में  बिजली  पहुंचाएं  और

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अच्छा  प्रश्न  पूछा  हे  कि  प्राईवेट
 सैक्टर  के  लोगों  पर  गांवों  में  बिजली  पहुंचाने  के  लिए  क्या  दबाव  हाला

 अब  आप  उसको  लम्बा  मत
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 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  अध्यक्ष  में  माननीय  सदस्य

 की  बात  से  बिलकुल  सहमत  बिजली  महंगी  मगर  फिर  भी  गांव

 के  लिए  देनी  ज्रेकिन  इसकी  प्लानिंग  स्टेट  गवर्नमेंट  को  करनी

 पड़ती  दूसरी  क्षत  यह  है  कि  अमर  प्राइवेट  प्रोजैक्ट्स  तो

 इसके  बारे  में  क्या  हो  सकता  उसके  ऊपर  हम  विद्यार

 श्री  भेरू  लाल  मीणा  :  अध्यक्ष  में  .......

 अध्यक्ष  महोदग्न  :  आपको  चांस  उसका

 मिसयूज  मत  आंप  बैठ

 श्री  रेड्डयूया  यावव  :  राज्य  सरकारों  को  उनके

 गांवों  के  मानकीकरण  के  अनुसार  विद्युतीकरण  के  लिए  धनराश्षि  देती
 क्‍या  विद्युत  भारत  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  शिकायत

 प्राप्त  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  गांवों  के  विद्युतीकरण
 के  लिए  निर्धारित  धनराशि  का  विविधिकरण  किया  गया  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  घटिया  किस्म  का  विद्युतीकरण  किया  जा  रहा  है  ओर  किसानों
 को  मानकीकृत  कार्य  न  किए  जाने  के  कारण  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़  रहा

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  हमें  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत

 प्राप्त  नहीं  हुई

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  रवण्डूरी  :  अध्यक्ष

 मंत्री  जी  के  जवाब  में  कहा  गया  हे  कि  दुर्गम  पहाशी  क्षेत्रों  में  ज्यादा

 पैसा  लगता  इसलिए  विद्युतीकरण  के  हिसाब  से  वे  क्षेत्र  पिछड़े  हुए
 में  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  जानते

 हैं  कि  पॉलिसी  के  स्वासकर  पहाझी  क्षेत्रों  में  गांव  के  बाहर  सिर्फ

 एक  ख्वम्भा  लगा  दिया  जाये  तो  उस  गांव  में  विद्युतीकरण  घोषित  कर
 दिया  जाता  आप  कहते  हैं  कि  चार  लाख  गांव  या  उससे

 अधिक  गांव  होने  के  कारण  अधिकतर  लोगों  को  बिजली  उपलब्ध  नहीं
 होती  क्योंकि  बिजली  उतनी  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  होती  जबकि  सिर्फ

 एक  गांव  के  बाहर  रवम्भा  लगने  से  गांव  में  विद्युतीकरण  घोषित  कर
 दिया  जाता  क्‍या  इसके  बारे  में  आपको  कोई  जानकारी  है  या

 अगर  है  तो  आप  इसके  बारे  में  क्या  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोवय  :  उन्होंने  पहले  ही  कह  दिया  हे  कि  वह  रेवन्यु
 एरिया  में  आता

 श्री  साल्वे  :  अध्यक्ष  मेरे  विचार  से  श्री  चन्द्रजीत

 यादव  का  प्रश्न  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  आवश्यकता  के  बारे  में  मूल्यांकन  करने

 के  लिए  किए  गए  पृथक  सर्वेक्षण  के  संदर्भ में  यह  कार्य  हमने  आरम्भ

 नहीं  किया  लेकिन  उल्तर  के  भाग  ओर  में  हमने  स्पष्टतया
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 बताया  है  कि  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  ने  प्रत्येक  राज्य  और  केन्द्र  ज्ञासित
 राज्यों  के  फ्म्प  ट्यूबवेलों  और  उठाऊ  सिंयाई  योजना  में  स्वपत्त  की

 जाने  वाली  बिजली  के  बारे  में  अनुमान  लगाया

 मैंने  यह  आश्वासन  दिया  था  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  की
 आवश्यकता  के  बारे  में  सम्पूर्ण  कप  से  कोई  पृथक  सर्वेक्षण  नहीं  किया
 जा  रहा  अतः  में  यह  स्पष्ट  करना  चाहत  हूं  कि  अन्य  अनुमान
 उपलब्ध  हैं  ....  मैंमे  जो  सदन  को  आश्वासन  विया  था  उसे

 स्पष्ट  कर  रहा  उत्तर  यहा  उपलब्ध  जहां  तक  पम्प  टयूबवैलों
 और  लिफ्ट  सिंचाई  स्कीम  हेतु  वर्ष  1174-95  तक  रवपत  की  जाने
 वाली  बिजली  की  आवश्यकता  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  ने  इस
 बारे  में  एक  अनुमान  तैयार  किया  लेकिन  सरकार  ने  यह  पड़ले  ही
 स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  बिजली  की  सम्पूर्ण  आवश्यकता
 के  बारे  में  कोई  पृथक  सर्वेक्षण  नहीं  किया  जा  रहा  इसी  संदर्भ
 में  मनी  कहा  है  कि  हम  इस  कार्य  को  आरम्भ  करने  का  प्रयास
 seve  )

 अध्यक्ष  महोवय  :  क्‍या  हम  यह  नहीं  जान  सकते  हैं  कि  उनकी
 आवश्यकता  क्‍या

 श्री  चार्ल्स  :  हां  यही  प्रश्न  है  .....

 श्रीमती  उर्मिला  पटेल  :  हम  यह  जोड़  सकते  हैं  कि  चौदहवां
 बिजली  ऊर्जा  सर्वेक्षण  का  कार्य  पहले  ही  पूरा  हो  चुका  है  और  पन्द्रहवें
 बिजली  ऊर्जा  सर्वेक्षण  का  कार्य  पर  काम  चल  रहा

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर्स  कारपोरेशन  लिमिटेड

 तथा  भारतीय  उर्वरक  निगम  लिमिटेड  को  फिर

 से  चालू  करना

 “642  श्री  राम  विलास  पासवान  :

 श्री  श्री  निवास  फ्रसाव  :

 *  क्‍या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  उर्वरक  निगम  लिमिटेह  तथा

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर्स  कारपोरेशन  को  फिर  से  चालू  करने  की  योजना
 तैयार  करते  समय  पुरोहित  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  विदेशी  और  स्वदेशी
 वित्सपोशी  एजेन्सियों  से  वाणिज्यिक  सहायता  मांगने  का

 |  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इन  एककों  को  फिर  से  चालू  होने  के  बाद  इनसे
 छंटनी  किए  गए  मजदूरों  को  पुनः  काम  पर  रखा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
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 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्री  राम  लस्कन  सिंह  :

 से  एक  विवरण  पत्र  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण  '

 से  विधारार्थ  विषय  के  मुताबिक  पुरोहित  समिति  को

 के  संबंध  में  कोई  सिफारिश  करने  की  आवश्यकता  नहीं

 उनसे  मात्र  यह  अपेक्षा  की  गई  थी  कि  क्‍या  के

 ओर  और  एककों  का  समस्पाग्रस्त

 उपस्करों  के  नवीकरण  पर  कुछ  निवेश  करके  प्रचालन  किया

 जा  सकता  इस  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  उपरोक्त  एककों

 के  समस्‍्याग्रस्त  उपस्करों  और  दुर्बल  क्षेत्रों  की  शिनाखत  किया  था  ताकि

 263.18  करोड़  रू  के  अनुमानित  व्यय  पर  उपरोक्त  एककों  के  प्रचालनों

 को  जारी  रखने  के  लिए  आवश्यक  अन्य  उपयारी  उपायों  के  साथ

 प्रतिस्थापन  किया  जा

 पुरोहित  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  तथा  अन्य

 संबंधित  कारणों  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  हाल  में  एच

 एफ  सी  के  लिए  पुनरूद्धार  योजना  बनाई  है  जिसमें  इसके
 नामरूप  एककों  को  पुनरूद्धार  के  जरिए  पुनर्वास  तथा  हल्दिया  उर्वरक

 परियोजना  को  इस  तथ्य  के  मददे  नज़र  रखते  हुए  कि  इस  परियोजना

 का  पुनरुद्धार  व्यवहार्य  नहीं  हे  किसी  और  को  देना  सिद्धान्त  रूप
 से  परिकल्पित  पुनरुूद्धार  योजना  में  पूंजीगत  पुनर्सरथना  ओर  अन्य

 वित्तीय  राहत  के  अलावा  लगभग  464.93  करोड़  रू  का  नया  निषेश
 परिकल्पित  इन  एककों  के  पुनरूद्धार  के  लिए  निधियों  वित्तीय
 सस्थाओं  की  सहभागिता  के  माध्यम  से  निधिकरण  किया  जाना  शामिल
 है  की  अभी  तक  व्यवस्था  नहीं  की  गई  चूंकि  एच  एफ  सी  और

 एफ  सी  बी  आई  एफ  आर  द्वारा  रुग्ण  कम्पनियां  घोषित  कर
 दी  गई  इसलिए  उनके  दीर्धावधिक  भविष्य  अथवा  उनकी  जनशक्तियों
 को  युकति-युक्त  बनाने  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  बी  आई  एफ  आर
 जो  न्यायिक  कल्प  है  के  समक्ष  लम्बित  कार्यवाहियों  के  परिणाम  पर
 निर्भर

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  सरकार  में  कबूल
 किया  है  कि  BIFRA  ने  और  को  सिक  यूनिट  घोषित  कर
 दिया  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  हल्दिया  का  पुनर्द्धार  नहीं  हो
 सकता  तथा  दुर्गापुर  और  नामरूप  सिक  यूनिट्स  है  उनको  पुनर्जीवित
 करने  की  आवश्यकता  में  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इन
 दोनों  कारखानों  को  बनाने  में  कितना  पैसा  लगा  कितने  उत्पादन
 का  लक्ष्य  कितना  उत्पावन  हो  रहा  कितने  का  छाटा  हो  रहा
 हे  तथा  इस  घाटे  का  क्‍या  कारण  पहले  तो  ने  आपको
 कह  दिया  कि  थे  तीनों  यूनिट्स  सिक  हे  और  आपने  अपने  जवाब  में

 कहर  कि  दुर्गाए  और  नामरूप  खाद  परियोजना  को  पुनर्जीबि+
 करने  की  आवश्यकता  है  तथा  इसके  लिए  हमें  464.93  करोड़  रुपय
 की  आवश्यक्षता  पड़ेगी  उसी  जवाब  में  आपने  यह  भां  कहा  कि  हल्खथ्या

 का  पुबर्शार  करने  में  कोई  व्यावहारिकता  नहीं  में  सरकार  से

 आहला  हूं  कि  आपके  जो  ये  सारे  के  सारे  यूद्धिट्स  इनमें  कितना
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 पैसा  लगा  कितने  का  लक्ष्य  था  उसमें  आपको  कितने  का  घाटा

 हुआ  तथा  भविष्य  में  आप  उस  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही

 कर  रहे  इसके  साथ  ही  इम्पोर्ट  के  माध्यम  से  किसानों  की  जी

 उर्वरक  की  समस्‍या  उसको  क्या  आप  हल  करना  चाहते  हैं  या  उसके

 लिए  कोई  नई  यूनिट  बनाना  भाहते  हैं  तो  इस  नयी  यूनिट  के  ऊपर

 कितना  खर्चा  एक  तरफ  सरकार  की  अपनी  यूनिट  बंद  हो

 रही  है  और  दूसरी  तरफ  आप  बाहर  के  लोगों  से  बातचीत  कर  हहे

 में  सरकार  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  लोगों  को  इसके  बारे

 में  जानकारी  तो  होनी

 श्री  राम  लखन  सिंह  याबव  :  जहां  तक  घाटे  का  प्रश्न

 1990-91  से  1994-95  तक  में  245150  करोड  और

 में  2635.9  करोड  रूपये  का  घाटा  हुआ  हल्दिया

 पर  अब  तक  कूल  खर्च  लगभग  750  करोड़  रुपये  हुआ  इन्होंने

 बहुत  से  प्रश्न  पूछे  क्या  सबका  जवाब  देना

 अध्यक्ष  महोबय  :  यदि  रैलेवैन्ट  है  तो  देना

 श्री  राम  लस्वन  सिंह  यावव  :  जहां  तक  उनके  फिर  से  रिवाइवल

 का  सवाल  हमने  देखा  हे  कि  पुरानी  टैक्नोलोजी  से  बनी  फेक्ट्रीज
 के  कारण  काफी  घाटा  होने  लग  गया  है  और  अब  उसकी  लाइफ  समाप्त

 हो  गई  इस  संबंध  में  हमने  विभाग  के  टेक्नीकल  एडवाईजर  श्री

 भोमिक  से  के  बारे  में  जांच  करवाई  उन्होंने  कहा

 कि  यह  फैक्ट्रीज  डिटरिंग  के  बिना  नहीं  हम  यह  मानते  हैं

 कि  यदि  पुराने  कारखाने  चल  सके  तो  उनको  चलाना  यदि
 उनसे  काम  न  चले  और  फाईनेंस  मिल  जाए  तो  हम  अपने  देश  में

 ही  नए  कारखाने  लगा  इसके  अलावा  और  भी  उपाय  देश
 में  खाद  की  जितनी  डिमांड  उसे  हम  पूरा  उसमें  कोई  कमी
 नहीं  होने  अब  तक  नहीं  हुई  आगे  भी  नहीं  इसे  देखते

 हुए  हमने  की  और

 फैक्ट्रीज  की  पुनः  श्री  पुरोहित  तथा  अन्य  अधिकारियों  से  जांच
 जांच  के  बाद  जो  रिपोर्ट  उसके  अमुसार  कुल  मिलाकर  464

 करोड़  रूपये  इसकी  छानबीन  हो  रही  लेकिन  इस  बीच्॒  में
 हमने  सोचा  कि  हमें  कोई  और  उपाय  करना  उसके  आधार
 पर  हमने  109  करोड़  रुपये  की  स्कीम  बोनों  कम्पमीज  के  लिए
 पहले  हमें  69  करोड़  रुपये  तो  वेसे  ही  देने  पढ़ले  इसलिए  केवल

 40  करोड़  ऋपये  ही  अतिरिक्त  हमने  देस्वा  कि  इतमा  रूपया  खर्च  '

 करने  से  90  हजार  टन  प्रति  माह  गरिया  का  ही  उल्पादन  बढ़
 इस  आधार  पर  हमने  उसे  चालू  पांच  महीने  में  हमने  देरवा  कि
 जितनी  उम्मीद  उससे  ज्यादा  का  उत्पादन  हुआ  हमने  इन  यूनिटों
 से  5  लाख  टन  का  उत्पादन  कर  हमने  दूसरी  स्कीम  भी  दी
 है  जिसके  आधार  पर  2200  कठ्रोड  रपये  लगाकर  उसे  चलाएंगे  भौर

 उससे  साल  ७  लगभग  23  लाख  टन  यूरिया  प्रति  वर्ष  ५७
 अभी  ऐग्जामिनेशन  में  है  और  उसे  ग्रुप  ऑफ  मिनिस्टर्स  न  सिद्धान्तत
 मान  भी  लिया  उसके  लिए  खर्चा  कहा  से  कह  हम  देव
 रहे

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  सबसे  पहली  बात  यह

 मैंने  पूछा  था  कि  घाटे  के  कारण  क्‍या  जब  तक  आप  कारणों
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 में  नहीं  तव  तक  आपने  कह  दिया  कि  पुरानी  मशीन  यही
 यदि  घाटे  का  कारण  हैं  तो  आपको  हमेशा  घाटा  लगता  रहेगा  और
 सवाल  का  जो  जवाब  आपने  दिया  पहले  के  मंत्री  भी  यही  जवाब
 देते  रहे  हैं  और  भविष्य  में  भी  देते  में  आपसे  पूछना  चाहता
 आपने  हल्दिया  के  सम्बन्ध  में  कहा  है  कि  वह  व्यावहारिक  नहीं

 दूसरा  आपने  कहा  है  कि  पुनरुद्धार  के  लिए  464.93  करोड़  रूपया  लगेगा
 तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  बीमार  उद्योग  इनको  बचाने
 के  लिए  सरकार  ने  क्या-क्या  प्रयास  किए  और  BIFR  के
 पास  आपने  केस  कब  जो  हल्दिया  के  मजदूर  जिनके  बारे
 में  आपने  कहा  कि  कोई  व्यवहार  नहीं  वह  कारसवाना  तो  रवत्म  हो
 जायेगा  तो  उसके  जो  मजदूर  जो  रिट्रेच  होंगे  या  जो  बेरोजगार
 उनको  रोजगार  देने  के  लिए  सरकार  ने  कया  योजना  बनाई

 श्री  राम  लस्वनम  सिंह  यावव  :  अध्यक्ष  मैंने  पहले  भी
 कहा  उसको  दोहरा  आप  दोनों  को  एक  साथ  मत  क्योंकि
 हल्दिया  और  दोनों  हमारे  कारखाने  बिल्कुल  बन्द  दोनों
 के  हिसाब  तो  कोई  मजदूर  निकाला  नहीं  गया  हम  हल्दिया
 में  डेढ़  करोड़  से  अधिक  रूपया  प्रतिमाह  ओर  गोरखपुर  में  सवा  करोड़
 से  अधिक  रूपया  प्रतिमाह  बिठाकर  लोंगों  को  दे  रहे  लेकिन  आप
 यह  कहते  हें  कि  हमने  उसको  गिव  आप  कर  दिया  है  तो  ऐसी  बात
 नहीं

 हमने  छह  फैक्टरियां  चलाने  की  जो  स्कीम  बनाई  उसमें  मात्र
 हमारा  2200-  करोड़  रूपया  लगाने  से  चल  जाता  इसका
 मेने  हिसाब  आपको  दिया  कि  23  लाख  टन  प्रतिवर्ष  इससे  हम

 पैदा  कर  अगर  हम  उसको  नहीं  चलायेंगे  तो  लगभग  1100  करोड़
 रूपया  एस्टैब्लिशमेंट  पर  हमको  लोगों  को  बिठाकर  देना  तो  मात्र
 noo  करोड़  रूपये  लगाने  से  अब  भी  हमारा  काम  चल

 जहां  तक  हल्दिया  का  सवाल  उसको  भी  मैने  अलग  करके

 इसलिए  चूंकि  दोनों  काररकने  बन्द  पड़े  हुए  उनमें  हमारा  लगभग

 2000  करोड़  रुपये  से अधिक  ऐसी  हालत  में  उनको  अन्य  यूनिटों
 के  साथ  मिला  देमे  से  एक  साथ  इतना  रुपया  अभी  जुटाना  सम्भव  नहीं

 था  तो  मैने  यह  तय  किया  कि  कम  से  कम  हम  23  लाख  टन  प्रतिवर्ष

 पैदा  करे  और  ।0  साल  लक  हम  एश्योई  हो  जो  फैक्टरी  बन्द  पड़ी

 हुई  जिसमें  ।8  परसेण्ट  उपलब्धि  हुई  उसको  हम  65  परसेण्ट

 उपलब्धि  पर  ले  जा  रहे  हनको  अच्छा  मुनाफा  देश  के

 हिल  में  मालूम  हुआ  और  सबसे  अधिक  किसानों  के  हित  में  मालूम
 इसलिए  हमने  इसको  अलग  जिसको  ग्रुप्र  आफ  मिनिस्टर्स  मे  भान
 लिया  आफिसर्स  ग्रुप  ने  मान  लिया  अब  उस  पर  हम  कार्य  कर

 रहे  हल्दिया  और  इसको  हमने  छोड  नहीं

 हल्दिया  का  एक  विलग  प्रश्न  उसके  लिए  हम  उपाय  कर  रहे

 हैं  कि  कौन  से  हम  उपाय  क्योंकि  टैक्नोलोजी  बराबर  बदलती

 में  मानता  हूं  कि.इस  पर  एक  नहीं  13  देझ्ञों  की  टैक्नोलोजी  लगी

 क्योंकि  उन  दिनों  हमारे  पास  इतमा  फोरन  एक्सघेंन  नहीं  था  तो

 जहां  -  जहां  से  मशीनरी  लोगों  ने  उस  हालत  में  इसको  लगाया
 वह  13  तरह  की  टैक्नोलोजी  एक  फैक्टरी  में  लगी  सब  का  सही

 ढंग  से  मिला  जुलाकर  जो  काम  होना  वह  नहीं  हो  सका  और

 इसीलिए  आज  हम  पुनः  इस  काम  में  लगे  हुए  हैं  कि  कौन  से  उपाय

 फैक्टरी  बम्द  नहीं  यह  हम  चाहते
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 जहां  तक  वहां  के  मजदूरों  का  सकल  हमने  आपसे  कष्ा  कि
 वह  निकाले  नहीं  गये  निकाले  नहीं  उनको  रुप  मिल  रहा

 गोररवपुर  जहां  तक  सवाल  वह  उससे  आसान  गोरस्वपुर
 में  कारखाने  को  हमने  बन्द  नहीं  किया  इसमें  एक  माइनर  एक्सीडेट
 हो  गया  उसके  चलते  उल  वक्‍त  से  फेक्टरी  बन्द  प्रदृषण  के
 कारण  भी  इसको  बन्द  किया  इन  दोनों  पहलुओं  को  भी  हम
 वेखਂ  रहे  देखकर  यह  चलने  लायक  इसलिए  भी  हम  उपाय  कर
 रहे  हमने  रिवाइवल  की  जो  स्कीम  दी  उससे  इन  दोनों  को  अलग
 करके  देर्वा

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  हल्दिया  में  इलेैक्ट्रिसिटी  ओर  वाटर  दोनों
 का  कनैक्शन  काट  दिया  गया  ....

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  अध्यक्ष  महोदय  मेंने  तीन  मुद्दों
 पर  समझौते  के  बारे  में  प्रश्न  पूछा  के  बारे  में  गोस्वामी
 समिति  नियुक्त  की  गई  थी  जिसने  बताया  था  कि  एक  एकक  को
 बन्द  करने  से  पूर्व  हमें  विदेशी  कम्पनियों  और  एकक  में  उपलब्ध  मूलभूत
 ढांचे  के  बारे  में  पता  लगाना  पड़ता  इन  एककों  में  अनेक  बातें
 पहले  ही  उपलब्ध  विदेशी  कम्पनियां  नये  एकक  लगाने  के  स्थान
 पर  बन्द  एककों  को  आरम्भ  करने  को  प्राथमिकता  समिति
 ने  सिफारिश  की  कि  विदेशी  कम्पनियों  के  बन्द  एककों  को  आरम्भ
 करने  में  रूचि  लेनी

 |  *

 अक्सर  हम  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  पुरानी  मशीनें

 आयात  करते  यह  ब्रर्तमान  ढांचा  हल्दिया  में  यह  भेल  नहीं  खाता
 आप  इन  दो  बातों  के  आधार  पर  बता  सकते  हैं  -  देश

 में  ही  अधिक  उर्वरक  का  उत्पादन  करने  की  कोशिक्ञ  करते  हुए  -

 क्‍या  यह  समझदारी  नहीं  होगी  कि  वर्तमान  ढांधे  का  पहले  की  भांति

 उपयोग  यहां  तक  कि  यदि  यह  मेल  भी  नहीं  स्वाता  कम
 .  निवेश  द्वारा  एकक  को  पुनः  चालू  करने  की  कोशिश

 मेरे  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  से  सम्बन्धित  इन
 सब  -  एककों  को  को  सौपा  गया  जो  एक  अर्ड
 न्यायिक  प्राधिकरण  है  जब  पंथाट  देती  है  जिसमें  सरकार

 से  कुछ  करने  को  कहा  जाता  सरकार  उसके  अर्द  -  न्यायिक  स्वरूप

 को  भूल  जाती  हे  और  इसकी  समीक्षा  का  अनुरोध  करती  बी

 द्वारा  दिये  गये  पंचाट  सरकार  द्वारा  अपनाये  गए  रूख  पर

 निर्भः  करता

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  प्रश्न  पूछने

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  मेरा  प्रश्न  यह  हे  कि  हल्दिया  में

 प्रति  यूनिट  उल्पावित  उर्वरक  का  मूल्य  नये  एकक  में  प्रति  यूनिट  उत्पादितत

 मूल्य  से  कम  होगा  अथवा  अनुकूल  उत्तर  प्राप्त  करमे

 के  बारे  में  सरकार  की  में  क्‍या  स्थिति

 श्री  राम  लस्वन  सिंह  यादव  :  में  आपका  प्रश्न  समझ  नहीं
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 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  मेरा  प्रश्न  बहुत  सरल  यदि
 आप  एक  नया  कारखाना  आरम्भ  करते  हैं  तो  उर्वरक  की  प्रति  यूनिट
 क्या  लागत  आती  यदि  आप  हल्दिया  को  पुनः  चालू  करने  का  प्रयास
 करते  प्रति  यूनिट  उत्पादन  लागत  कम  होगी  अथवा

 श्री  राम  लखन  सिंह  यादव  :  प्रति  यूनिट  उत्पादन  लागत  नये
 कारराने  से  पुराने  कारवाने  की  तुलना  में  अधिक  लेकिन  सर्वप्रथम
 हमें  यह  निर्णय  लेना  है  कि  कया  हल्थिया  लाभप्रद  है  अथवा  नहीं  अथवा
 क्‍या  इसे  आलू  किया  जायेगा  अथवा  नहीं  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  अध्यक्ष  क्या  उत्तर  संतोषजनक
 वह  कहते  हैं  हल्दिया  में  प्रतियूनिट  उत्पादन  लागत  कम

 श्री  राम  लखन  सिंह  यादव  :  न  केवल  हल्दिया  में  बल्कि  किसी
 भी  पुराने  कारखाने  में  उर्वरक  की  प्रतियूनिट  उत्पादन  लागत  नये  कारस्वानों
 की  तुलना  में  कम  बशते  एकक  चलने  की
 स्थिति  में

 अध्यक्ष  महोबय  :  मेरे  विचार  से  आपको  इस  बारे  में  जांच  करनी
 यदि  नये  काररखानों  में  उत्पावन  लागत  पुराने  कारस्वानों  की  तुलना

 में  अधिक  है  तो  नये  कारखाने  स्थापित  करने  का  कया  ओचित्य

 श्री  राम  लखन  सिंह  यादव  :  क्योंकि  पुराने  कारवाने  ओर  अधिक

 पुराने  होते  जा  रहे  हैं  और  वे  लाभप्रद  नहीं  रहे  हैं  ...

 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  इस  बारे  में  जांच  ....  )
 वास्तव  में  कारखाना  स्थापित  करने  से  उत्पादन  लागत  एक  अलग  बात

 कुमारी  ममता  बनर्जी  :  अध्यक्ष  हल्दिया  में  हिन्दुस्तान
 फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  है  और  ईस्टन  रीजन  में  बरोनी  दुर्गापुर  में  भी

 हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  दुर्गापुर  और  बरोनी  के  फर्टिलाइजर
 कारपोरेशन  के  रिवाइबल क्ले  लिए  गबर्ममेंट  मे  डिसीजन  लिया  लेकिन
 हंल्विया  के  फर्टिलाइमन  कारपेरेशन  के  करे  में  डिसिजन  नहीं  लिया
 वहां  कर्मचारियों  को  वेतन  तो  मिलता  है  लेकिन  वहां  पीमे  के  पानी
 और  इलैक्ट्रिसिटी  के  कमैक्शन  काट  विए  में  मंत्री  जी  से  जानना
 चाहती  हूं  कि  हल्तिया  के  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कारपेरेशन  के  रिधाइबल
 के  बारे  में  आपने  कुछ  सोचा  है  या

 श्री  राम  लस्वन  सिंह  यावव  :  जहां  तक  वर्कर्स  का  साल
 उनको  हमने  नहीं  हटाया  अगर  वहां  पीने  के  पानी  की  कमी  तो
 उसके  बारे  में  में  कुछ  नहीं  कर  सकता  ...

 अध्यक्ष  महोवय  :  हमें  इस  बारे  में  भ्रम  में  नहीं  पड़ना
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 पर  बंद  हुआ  इस  करे  में  कुछ  लोग  प्रधान  मंत्री  जी  से  भी  मिले
 इसकी  जांच  करने  के  लिए  आपने  एक  कमेटी  बिठायी  गोररपुर

 के  इस  कारखाने  की  स्थिति  ठीक  क्या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट
 में  कहा  हे  कि  गोरस्वपुर  फर्टिलाइजर  कारखाने  पुनः  खोला  अगर

 यह  खोलना  सम्भव  नहीं  है  तो  क्‍या  गोरर्बपुर  के  फर्टिलाइजर  कारखाने
 को  प्राइवेट  सेक्टर  के  हाथों  में  सौंपेगे  क्योंकि  पुर्वांधल  में  यही  एकमात्र

 बहुत  बड़ा  कारतवाना  है  और  कम  लागत  पर  भी  यह  कारस्वाना  चलाथा

 जा  सकता

 श्री  राम  लरवन  सिंह  यादव  :  भ्रध्यक्ष  मेरा  पहला  उद्देश्य
 यह  है  कि  जो  कारखाने  अभी  चल  रहे  उनभें  इतनी  चीजें  उपलब्ध
 हों  कि  उनके  द्वारा  कारखबानों  को  चला

 अगर  यह  तो  हम  चाहेंगे  कि  हमारे  अपने  देश  में  जो  और
 कापोरेशन्स  उनके  पास  यदि  भला  सकें  ......

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  :  गोरखपुर  के  बारे  में

 श्री  राम  लखन  सिंह  यावव  :  गोरखपुर  के  बारे  में  मैंने  बताया
 है  कि  मेने  अभी  जांच  नहीं  करवाई  है।जांच  करवा  रहा  जांच  करषाने
 के  बाद  मैंने  पहले  भी  कहा  कि  सब  उपाय  अगर  कोई  आदमी

 हमसे  पैसा  नहीं  तो  आप  हमारे  मित्र  आप

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  :  हमारे  से  कहा  आप  हमसे  वायदा

 किए  थे  कि  गोरखपुर  हम  आपसे  मिले

 श्री  राम  लसवन  सिंह  यावव  :  आप  मिले  थे  और  मेरी  इच्छा

 है  चलाने  आपकी  इच्छा  है  कि  प्राइवेट  चला  तो  उनको

 भी  ताकि  में  उनकी  मदद  कर  सकूं  ।  ....  )

 शी  राम  मगीसा  मिश्र  ;  हम  केसे  ला  सकते  इस  बात  को  तो

 मंगे  जी  कपिस  मैं  मंश्रे  जी  से  रिक्केट्ट  कहुंगा  ...

 थी  राम  लक्ष्मण  सिंह  यावथ  !  मैंने  कहा  कि  हमारी

 इच्छा  है  इसका  चलाने  हमको  पैला  मिले  तो  अभी  चला  दे

 और  आज  ही  चला  नहीं  मिलेगा  तो  कोई  उपाय  होना  चाहिए  और

 हम  चलाना  आहते  हैं  ।  ...

 श्री  मोहन  रावले  :  अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  जानमा

 चाहता  राष्ट्रीय  केमिकल्स  फर्टिलाइजर  मुम्बई  के  पिछले  दो  वर्षो  से

 चेयरमैन  एप्वाइन्ट  क्‍यों  नहीं  किए  गए

 श्री  राम  लखन  सिंह  यावव  :  यह  प्रश्न  इससे  संबंधित  नही

 यह  पुरोहित  कमेटी  पर  हे  और  पुरोहित  कमेटी  की  रिपोर्ट  मे  राष्ट्रीय
 केमीकल्स  के  च्रेयममैन  का  एप्काइन्टमेंट  नहीं



 लिखित  उत्तर

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड

 को  पुनः  चालू  करने  संबंधी  योजना

 *५4३.  रामकृष्ण  कुसमरिया  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि

 क्या  औद्योगिक  ओर  वित्तीय  पुनमिर्माण  बोर्ड  ने  बंगाल

 केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  को  फिर  से  चालू  करने

 संबंधी  योजना  को  मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस  पर  कितनी  धनराज्षि  खर्च  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 इसके  लिए  विल्ल  पोषण  की  प्रक्रिया  क्‍या  ओर

 बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  कब  से

 सामान्य  रुप  से  कार्य  शुरू  कर

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्री  राम  लखन  सिंह  :
 से  बंगाल  केमिकल्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स  लिए

 के  पुनर्स्थापन  की  योजना  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ह
 आई  एफ  ढारा  इनकी  28  1995  को  हुई  सुनवाई  में  मंजूर
 की  गई  बी  आई  एफ  आर  द्वारा  योजना  को  औपचारिक  मंजूरी
 4  1795  को  ही  गई  मंजूर  की  गई  योजना  के  अनुसार
 पुनरुद्धाਂ  अवधि  1994-95  से  प्रारम्भ  होकर  10  वर्ष  के  लिए  इस
 योजना  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अधिक  सरकार
 से  नए  सिरे  से  वित्तीय  आन्तरिक  संसाधन  का  फालतू
 जनशक्ति  में  कमी  और  वेतन  के  संशोधन  का
 आस्थगन  की  पुनः  तेनाती  के  रूप  में  लागत  में  कमी  के
 उपायों  की  परिकल्पना  की  गई  1775-96  के  लिए  उत्पादन  के
 रूप  में  लागत  में  कमी  के  उपायों  की  परिकल्पना  की  गई  1995-96
 के  लिए  उत्पादन  लथा  बिक्री  के  लक्ष्य  3120  करोड़  रूपये

 24.23  करोड़  रुपये  के  रखे  गए  जो  पुनरुद्धार  अवधि  के  अन्त  तक

 अर्थात्‌  2003  से  2004  तक  धीरे-धीरे  48  करोड़  रुपये  का  उत्पादन
 तथा  54  करोष्ट  की  बिक्री  तक  बढ़ा  दिए  इस  योजना  में
 1/4/94  से  पूंजी  पुनर्गठम  की  भी  परिकल्पना  की  गई  है  जिसमें
 सरकार  द्वारा  दिए  गए  बकाया  अवधिक  ऋणों  के  एक  भाग  को  कंपनी
 की  इक्विटी  में  परिवर्तित  उक्त  ऋणों  के  एक  भाग  को  शृन्य
 दर  ्वन्थर  में  31/3/94  तक  सरकार  द्वारा  दिए  गए  ऐसे
 आर्थाधक  ऋणों  पर  बकाया  ब्याज  को  बटटे  खाते  '  डालना  और  समस्त

 दाण्डिक  व्याज  तथा  चक्रवृद्धि  ब्यज  को  माफ  करमा  शामिल  हें  कंपनी

 में  1775-96  से  सुधार  होने  की  उम्मीद

 इस  योजना  की  कुल  लागत  28.49  करोड़  रूपये  सरकार  से

 दो  वर्ष  की  अवधि  के  दौरान  अर्थात्‌  1994-95  और  1995-96  में
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 जिस  नई  वित्तीय  सहायता  की  परिकल्पना  की  गई  उसकी  राशि  8.

 60  करोड़  रूपये  है  योजना  की  शेष  लामत  अधिशेष  परिसम्पत्तियों  की

 बिक्री  आन्तरिक  संसाधन  जुटा  कर  पूरा  किए  जाने  का
 विचार

 (8)  बी  सी  पी  एल  चालू  1774-95  में  कपनी  ने  उत्पादन
 के  रूप  में  22.51  करोड़  रूपये  तथा  बिक्री  के  रूप  में  :20.37  करोड़
 रुए  का  कारोबार  1793-94  वर्ष  की  वसस्‍्तविक  वृद्धि  की  तुलना
 में  1794-95  में  उत्पादन  में  25  प्रतिशत  की  तथा  बिक्री  में  27  प्रतिशत
 की  वृद्धि

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  में  इस्पात  का  उतल्पाबम

 *५44,  श्री  गुमान  मल  लोढा  :

 श्री  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  ने  विद्युत  के  प्रयोग
 में  किफायत  कर  पिछले  वर्षो  की  तुलना  में  वर्ष  1793-94  के
 दौरान  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  को  कम  करने  का  सफल  प्रयास
 किया

 यदि  तो  इस  प्रयोग  के  फलस्वरूप  इस्पात  की  उत्पादन
 लागत  को  कितना  कम  किया  जा  सकता

 प्रयास  करने  पर  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की
 ओर

 इसमें  किए  गए  सुधारों  को  ब्यौरा  क्या  हे  तथा  भारतीय
 इस्पात  प्राधिकरण  के  निर्माणाधीन  ऐसे  कितने  उत्पादक  एकक  काम
 कर  रहे  हैं  जिनमें  1994  तक  ऐसे  सुधार  किए  जा  चुके

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :
 से  993-94  के  दोरान  12  योजनाओं

 के  माध्यम  से  बेहतर  प्रचालनात्मक  प्रक्रियाओं  के  साथ-साथ  इलैट्रिकल
 ऊर्जा  खपत  में  कमी  करने  में  सफल  रहा  के  चार  एकीकृत
 इस्पात  संयंत्रों  में  1792-93  में  प्राप्त  स्थिति  की  तुलना  में  1993-94

 के  दौरान  विक्रेय  इस्पात  के  सबंध  में  इलेक्ट्रिकल  विशिष्ट  ऊर्जा  स्वपत
 में  ।7  प्रतिशलस  प्रति  टन  की  कमी  प्रति  टन  विक्रेय  इस्पात  के

 संबंध  में  विद्युत  स्वपत  1993-94  के  दोरान  कम  होकर  626  कि

 वाट  हो  गई  जबकि  1992-93  के  दोरान  यह  ७37  कि.वाट  प्रति  ट

 और  1991-92  के  दोरान  यह  647  वाट  प्रति  टन  इलेक्ट्रिकल
 ऊर्जा  संरक्षण  से  विक्रेय  के  संबंध  इस्पात  में  15  रूपये  प्रति  टन  की

 लागत  में  बचत  इन  योजनाओं  पर  कुल  लगभग  292  लाख  रुपये
 का  व्यय

 ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया
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 विवरण

 1993-94  “94  और  1994-95  के  दौरान  इलेक्ट्रिकल  विद्युत  का  संरक्षण  करने  के  लिए  कार्यान्विल  योजना  का  ब्यौरा

 क्रम  संख्या  संयंत्र  ह  पा  77  7  जेजना  का

 ॥  भिलाई  -  94  या  प््

 2.  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  को  रोल  टैबल  के  चाजिंग  साइड  का  स्थ  प्रचालन

 2.  7  क्षेत्र  में  इल्यूनिनेशन  की  मरम्णत

 3.
 !!  के  पी  के  लिए  माइक्रो  प्रोसेलः  आधारित  नियम्त्रक

 4.  ओर  पीएम  में  लैन्प  का  एच  लैन्प

 में  प्रतिस्थापन

 5.  और  में  विद्यनान  लैम्पों  का

 लेम्पों  में  प्रतिस्थापन

 6.  फाइण्णी  और  में  मोजूदा  लैम्पों  का  एच्पीएसबी  लेम्पों  में

 प्रतिस्थापन

 7.  इलैक्ट्रिकल  ऊर्जा  प्राचलनों  की  सही  मानिटरिंग

 68.  की  फील्ड  मोटर  का  स्वतः  प्रधालन

 9.  बीकारों  इस्पात  संयंत्र  -  |  के  गैर  स्टोरेज  फेम  के  लिए  स्टेटिक  स्पीड  रेगूलेशन

 10.  हाई  और  640  एचपीएसवी  लैस्पस  सहित  300

 लैम्पल  का  संरक्षण

 !!
 टयूबलाइटल  के  लिए  इलेक्ट्रानिक  ब्लास्टर्स

 12.  !
 लाइट्स  का  आटोगेटिक  स्थिय  आफ

 प़  1994-95

 1  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  केपिसिटर  बैंकस  की  स्थापना

 2.  मिश्र  इस्पात  संयंत्र  में  डयनामिक  रिएक्टिम  पावर

 क्या  पम-बिजली  की  ढर  उस  हर  ले  कम  पह़ेगी
 पर  विदेशी  कम्पनियों  ने  विद्युत  देने  का  प्रस्ताव  किया  और

 नेपाल  हारा  विश्युत  आपूर्ति
 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 1645.  क्री  एसएम  लालजान  वाला  :  क्या  विषुतत
 मंत्री

 यह  बतने
 विध्युत  मंत्री  :  और  जी की  कूपा  करेंगे  कि

 क्या  नेपाल  सरकार  भारत  को  विद्युत  आपूर्ति  करने  पर
 सहमत  हो  गई

 यदि  तो  प्रस्‍्ताकित  विद्युत  की  मात्रा  और  आपूर्ति-दर
 सहित  तत्सबंधी  ब्योत  क्‍या

 नेपाल  द्वारा  भारत  को  विद्युत  की  अतिरिक्न  आपूर्ति  के  लिए  प्रा

 नया  विशिष्ट  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  भारत  और  सीमा  पर

 स्थित  कुछ  केन्द्रों  पर  विद्युत  का  अदान-प्रदान  कर  हहे  हैं  ।

 और  उत्पन्न  नहीं प्रम्न
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 फर्टिलाइजर  कापोरेशन
 आफ  इंडिया

 *८५6,  श्रीमती  वीपिका  टोपीवाला  :  (000  टन

 श्री  प्रधानी  :  सिन्दरी  36181  152.00

 को  कि
 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 गोरखपुर  ५०.५4  wise

 सरकारी  क्षेत्र  बन्द  पड़े  अथवा  आशिक  रुप  से  कार्यरत  रमायूरहम
 226.5)

 152.00
 उर्वरक  एककों  की  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी  है  ओर  ऐसे  प्रत्येक

 संयंत्र  में  कितना  निवेश  किया  गया

 क्या  देश  में  उर्वरकों  की  मांग  और  इसके  उत्पादन  के

 बीच  के  अन्तर  को  आयात  से  पाटा  जा  रहा

 यदि  तो  उर्ववकों  के  आयात  पर  गत  तीम  वर्षो
 के  दोरान  कितनी  विदेशी  मुद्रा  रवर्च

 क्या  उर्वरकों  की  उपलब्धता  वर्ष  की  दोनों  फसलों  के  लिए

 अनुमानित  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  उपाय  किए
 और

 क्या  रूए्ण  उर्वरक  एककों  को  फिर  से  चालू  करने  से
 देश  उर्वरकों  के  उत्पादन  में  आस्मनिर्भर  हो

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्री  राम  लखनसिंह  :
 सार्वजनिक  क्षेत्र  की  दो  रुग्ण  कम्पनियां  फर्टिलाइजर  कापरोरेशन

 एफ  और  फर्टिलाइजर  कापोरेशन  आफ  इंडिया
 सी  के  विभिन्‍न  एकक  प्रोद्योमिक  कमियों  आदि  के
 कारण  अपनी  पूरी  क्षमता  से  प्र्नालन  नहीं  कर  रहे  एच  एफ  सी
 की  हल्दिया  परियोजना  के  आरम्भण  को  आरम्भण  के  दौरान  बारंबार
 उपम्कर  खरादियों  की  बजह  ले  1966  नें  अस्थागित  कर  विया

 एफ  सी  आई  को  गोरत्पुर  एकक  संयंत्र  में  एक  दुर्घटना  के  कारण
 1990  से  बन्ध  पढ़ा  31-3-1996  के  अनुसार  एच  एफ

 सी  और  एफ  सी  आई  की  एककवार  स्थापित  क्षमता  और  पूंजी  निषेश
 नीचे  दिए  गए  हैं  :

 हिन्युस्तान  फर्टिलाइजर  कापोरेशन

 एकक  निषेश  स्थापित  क्षमता

 (000

 खामकप  412.34  350.00

 दुर्गापुर  165.27  152.00

 बरौनी  197.48  182.00

 हल्दिया  54770  155.00

 _______[_[_[__ 77०

 तालचर  245.04  152.00

 और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी
 खाते  में  आयातित  उबरकों  के  लागत  भाड़ा  मूल्य  पर  खर्च  की  गई
 विदेशी  मुद्रा  नीचे  दी  गयी  है  :

 वर्ष  सरकारी  खाले  में  उर्वरकों  के  आयात  पर  धष्यय

 विदेशी  मुद्रा  करोह

 1.  1992-93  2108.33  प््

 2  1993-94  1163.75

 3.  1994-95  1722.45

 से  (4).  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  व्यक्थाएं  की
 गई  हैं  कि  नियंत्रित  उर्वरक  अर्थात्‌  यूरिया  की  उपलब्धता  की  मांग  के

 अनुरूप  हो  जिसे  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  के  अंतर्गत  किए
 गए  आबंटनों  में  दर्शाया  गया  अनियंत्रित  उर्वरकों  की  उपलब्धता  बाजार
 शक्तियों  द्वारा  निर्धारित  होती

 यूरिया  की  मांग  और  इसकी  स्वदेशी  उपलब्धता  के
 बीच  के  अंतर  के  आकार  को  देखते  ऐसा  लगता  है  कि  एच
 एफ  सी  और  एफ  सी  आई  के  रूण  उर्वरक  एककों  के  पुनरुद्धार  से
 देश  उर्वरक  उत्पादन  में  आत्मनिर्भर  नहीं  बन  चूंकि
 स्ववेशी  फास्फेटिक  अयस्कों  से  मांग  का  केबल  5  प्रतिशत  पूरा  होता
 है  अतः  फास्फेटिक  उर्षरकों  की  अध्रिकांश  आवश्यकता  को  आयातों  के
 जरिये  भाहे  तैयार  उत्पाद  के  रुप  में  अथवा  कच्चे  माल  के  रुप  में  पूरा
 किया  ज़ाता  चूंकि  देश  में  पोटाश  के  शात  और  वाणिज्यिक  भण्डार
 नहीं  है  अतः  संपूर्ण  आवश्यकता  को  मजबूरन  आयातों  के  माध्यम  से

 पूरा  किया  जाता

 राष्ट्रीय  भेषज  मूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण  की  स्थापना

 “647  श्री  श्रीकान्त  जेना  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  ओऔषध  नीति  में  किए  गए  प्रावधान  के  अनुसार
 राष्ट्रीय  भेषन  मूल्य  निर्धारण  फ्रधिकरण  की  स्थापना  में  विलम्ब  के  क्या
 कारण  .
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 उक्त  प्राधिकरण  की  स्थापना  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए
 जा  रहे  और

 इसकी  स्थापना  कब  त्तक  कर  दिए  जाने  की  संभाषष्रा

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्री  राम  लखन  सिंह  :
 से  1994  में  घोषित  औषध  1966  में

 संशोधन  में  कीमत  निर्धारण  का  कार्य  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  भेषज
 कीमत  निर्धारण  प्राधिकरण  पी  पी  सागक  विशेषज्ञों  का  एक

 .

 स्वतंत्र  निकाय  स्थापित  करने  का  प्रावधान  इस  निकाय  की  कीमत
 नियंत्रण  के  अंतर्गत  औषधों  की  सूची  को  अद्यतन  बनाने  का  कार्य
 सौंपा  यह  निकाय  नियंत्रण  मुक्त  औषधों  और  सूत्रयोगों  की  कीमतों
 को  भी  मानीटर  करेगा  और  ही  पी  सी  ओ  के  उपबंधों  के  कार्यान्वयन
 पर  निगरानी  अतिशीघ्र  एन  पी  पी  ए  स्थापित  करने  के  लिए
 आवश्यक  उपाय  पहले  ही  शुरू  कर  दिए  गए  हैं  ।

 लम्बित  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाएं

 *  ८48  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  समय  भारी  संख्या  में  राष्ट्रीय  राजमार्गो  से
 संबंधित  परियोजनाएं  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  जाने  की  संभावना

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश
 :  और  (a).  जी  आठवीं  पंचवर्षीय  फोजना  में

 चालू  तथा  नए  कार्यों  के लिए  2460  करोड़  की  व्यक्स्था  की

 गई  सातवीं  योजना  की  पद्धति  पर  विभिन्न  वर्षिक  योजनाओं  में
 आबंटन  की  वृद्धि  के  पुर्कनुमान  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  450  करोड़  की  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  का  एक
 कार्यक्रम  बनाया  गया  संसाधनों  के  अभाव  के  योजमा
 के  प्रथम  तीन  वर्षों  में  970  करोड़  लागत  की  परियोजनाओं  को

 स्वीकृति  दीं  जा
 '  '

 इन  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  निधियों  के  आबंटन  पर
 निर्भਂ  करती  इस  इन  परियोजनाओं  की  स्वीकृति  हेतु  समय  -  सीमा

 बता
 पाना  कठिन

 भारत  -  मालवीव  सहयोग

 *649.  श्री  बरत्ता  मेघे  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारत  और  मालदीव  किन -  किन  क्षेत्रों में  परस्पर

 सहयोग  कर  रहे
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 (er)  भविष्य में  ये  दोनों  देश  और  किन-किन क्षेत्रों  में  परस्पर

 ।  सहयोग  और

 भारत  ड्वारा  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  प्रति  वर्ष  मालदीब
 को  कितनी  सहायता  दी

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  भारत  और  मालहीव

 माणय  संसाधन  प्राचीन  ऐतिहासिक  स्मारकों

 के  व्यावलायिक  प्रशिक्षण  और  भाषायी  अनुसंधान  तथा  तकनीकी
 सहायता  के  क्षेत्रों  में  प्रतिनियुक्त  ध्यक्तियों  के  भाध्यम  से  सहयोग  कर

 रहे

 सहयोग  के  और  क्षेत्रों  का  पता  भारत-मालदीव  संयुक्त
 आयोग  द्वरा  लगाया  सहयोग के  क्षेत्र  में  एक  विशिष्ट  क्षेत्र  जिसका
 पता  लगाया  गया  है  वह  है  परम्परागत  ऊर्जा  का  क्षेत्र

 हलमम>%+_म_म-म«_मंममभ.
 1992-93  10.05  करोड़

 शक
 1993-94  18.46  करोड़

 1994-95  5.86  करोड़
 बर>>+मममक>+म- मम  मम

 नेहरू  रोजगार  योजना

 *८६०.  श्री  राम  टहल  चौधरी  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार
 मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :-

 क्या  बैकों  ने  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  योजनाओं
 के  लिए  सहयोग  दिया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षो  के  वोरान  प्रत्येक  राज्य
 को  बेंकों  क्वरा  इस  योजना  के  लिए  क्‍या  योगदान  दिया

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  द्वारा  इस  संबंध  में

 बित्स  मंत्रालय  से  की  गई  चर्चा  का  थ्यौरा  क्‍या  और

 उस  पर  वित्त  मंत्रालय  की  क्या  प्रतिक्रिया

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  शीला  :

 और  नेहरु  रोजगार  योजना  की  लघु  शहरी  उद्यम  स्कीम

 के  तहत  बैंकों  की  मार्फत  सहायता  प्रदत्त  लाभार्थियों  की  संस्व्या  के

 गत  तीन  वर्ष  के  राज्यकार  ब्यौरे  संलग्न  बिवरण  में  दिए  गए  योजना

 कार्यान्वयन  में  बैंकों  के  बेहतर  सहयोग  से  सुधार  के  बित्स  मंत्रालय

 और  भारतीय  रिजर्ष  बैंक  के  समन्‍्वयन  में  लगातार  प्रयास  किए  मा

 रहे

 ऋण  आवेदनों  के  काफी  अरसे  से  लम्बित  अधिक

 संख्या  में  ऋण  आवेदन  रद्द  किए  ऋणों  की  मात्रा  अत्यन्त  कम

 कुछेक  बैंकों  हरा  ऋण  आवेदन  स्वीकार  न  किए  लाभार्थियों

 की  ऋण  सीमा  में  शहरी  लघु  उद्यम  योजना

 यू  एम  के  तहत  गरीबी  रेस्वा  के  मापदण्ड  में  वृद्धि  तथा

 ज्ब्द  की  मिवास  स्थान  की  शर्त  से  संबंधित  मुद्दों  जेसी  व्यवहारिक
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 समस्याओं  के  हल  के  लिए  नेहरु  रोजगार  योजना  की  शहरी  लघु  उद्यम
 स्कीम  हेतु  संस्थागत  ऋण  सहायता  पर  उच्चाधिकार  समिति  की  बैठकों
 में  अर्चाएं  की  जाती  जिसमें  वित्त  भारतीय  रिजर्व
 योजना  शहरी  कार्य  तथा  रोजगार  मंत्रालय  तथा  राज्य  सरकारों

 के  प्रतिनिधि  शामिल  होते  उच्चाधिकार  समिति  की  पिछली  बैठक
 19  1794  को  हुई

 भारतीय  रिजिर्ष  बैंक  ने  शहरी  लघु  उच्चनन  योजना  के
 तहत  ऋण  आवेदनों  के  निर्धारित  सनय  सीना  के  भीतर  निपटान  बाबत

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैकों  को  पुनः  निर्देश  विए  उन्होंने  बैंक
 प्रबन्धकों  को  शिक्षित  करमे  तथा  उनकी  मनोवृत्ति  में  परिवर्तन  करने

 के  लिए  सभी  सम्बद्ध  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  में  समुचित  व्याख्यान  सत्र  शामिल
 करने  के  भी  निर्देश  जारी  किए  हैं  ताकि  उन्हें  सभी  गरीबी  उन्मूलन
 योजनाओं  के  समुचित  परिवृश्य  और  असली  जानकारी  मिल  राज्य
 स्तरीय  बैंकर्स  समिति  अथवा  उसकी  उप-समितियों  की  प्रत्येक  बैठक

 a
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 में  शहरी  लघु  उद्यम  योजना  के  अन्तर्गत  ऋण  आवेवनों  की  बकाया
 स्थिति  का  जायजा  लेने  बाबत  भी  निर्देश  जारी  किए  गये  लाभार्थियों
 की  समुचित  पह्चचान  हेतु  कार्ययल  गठित  किए  गए  हैं  जिनमें  स्थानीय
 शहरी  मिकायों  के  स्तर  पर  बैंकों  के  प्रतिनिधि  शामिल  होते  शहरी

 लघु  उद्यम  योजमा  के  कार्यान्वयन  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  अलावा
 सहकारी  बैंकों  की  भागीदारी  के  मामले  पर  भी  वित्स  मंत्रालय  के  साथ
 बात  की  गई  है  परन्सु  वे  इस  प्रस्ताव  से  सहमत  नहीं  लाभार्थी  के
 सिवाय  स्थान  सम्बन्धी  प्रमाण  के  बारे  में  यह  सहमति  हुई  कि  समुचित
 प्राधिकारी  द्वारा  जाग  निवास  प्रमाण-पत्र  पर्याप्त  होगा  और  पहचाने  गए
 लाभार्थियों  को  राशन  कार्ड  बनवाने  के  लिए  विवश  नहीं  किया
 इसके  अतिरिक्त  पात्रता  हेतु  किसी  स्थानीय  शहरी  निकाय  में  लगातार
 तीन  वर्ष  के  निवास  की  शर्त  को  अनिवार्य  न  बनाने  का  प्रस्ताव  था

 परन्तु  भारतीय  रिजर्व  बेंक  इससे  सहमत  नहीं  हुआ  और  वित्त  मंत्रालय
 ने  भी  इसे  रद्द  कर  वित्त  मंत्रालय  और  भारतीय  रिजर्व  बेंक
 ऋण  सीमाओं  में  बढ़ोत्ती  करने  के  लिए  सहमत  नहीं

 विवरण

 नेहरू  रोजगार  योजया  की  शहरी  लघु  उद्यम  स्कीम  के  तहत  गत  तीन  वर्ष  के  बौरान  बैंकों  से  सहायता  प्राप्त  लाभार्थियों  की  मंरव्या

 राज्य  राज्य  का  नाम  1992-93  93  1993-94  ह  1994-95

 2  3  4  5

 1.  आस्ध  प्रवेश  25523  18175  15510

 2.  बिहार  3732  1987  एन  आर

 3  गुजरात  4765  2630  1663

 4.  हरियाणा  7435  800  2060

 5.  कर्नाटक  14789  3345  14048

 6.  क्षेरल  4790  5202  $279

 7.  '  भध्य  प्रवेश  43787  32072  एन  आर

 6.  महाराष्ट्र  18639  197  7435

 9  उल्लीसा  4946  1214  एन  आर

 10.  पंजाब  3985  393  2670

 nN.  शजस्थान  5594  1749  9621

 12.  तमिलनाडु  19162  24413  12665

 13.  उत्सर  प्रदेश  59101  24813  35852

 14.  पश्चिम  बंगाल  15169  4368  3042

 15.  गोषा
 -  440  -

 16.  अरुणाचल  प्रवेश  -  -  ।  40



 a

 समुद्री  स्कादय

 “65.  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :  कया  खाद्य  प्रसंस्करण

 डोग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 |  देश  में  उपलब्ध  समुद्री  स्वाद्य  क्षकत्ता  की  टमों  में  मात्रा

 का  व्योरा  क्‍या  हे

 गत  तीन  वर्षों  के  प्रत्येक  कर्य  कितनी
 नात्रा  में  यह  समुद्री  स्वाद्य  प्राप्त  किया  और

 इसकी  फ्रप्ति  को  बढ़ने  हेतु  क्या  उपाय  किए  जब  रहे

 रवादश्य  फ्रसंस्करण  उच्चोग  के  राज्य  मंत्री  तरूण  गमोई  )

 अनुमान  है  कि  देश  में  39  मिलियन  टन  समुद्री  मास्स्थिकी
 उपलब्ध

 (a)

 ।  1917

 दिलाने नह

 पिछले  3  वर्षों  के  लैरान  समुद्री  मछली  का  निम्नलिग्विन

 वर्ष  समुद्री  मछली  का  उस्पातन

 टन

 91-92  2.46

 1992-93  257

 1993-94  2.66

 उत्पान  को  बढ़ाने  के  लिए  उठाए  जा  रे  कठन

 स्वदेशी  संयुक्स  लीजिंग  तथा

 आर्टरिंग  जैसी  विभिन्न  स्कीमों  के  तहत  जलयान  आरम्भ  करने  के
 माध्यम  से  गहन  समुद्री  मत्स्यग  बेडे  की
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 2.  भारतीय  जल  में  मात्स्यिकी  संसाधनों  का  सुव्यवस्थित

 3.  गहन  समुद्री  नत्स्पन  प्रयालनों  में  कार्मिकों  का

 4.  बड़े  तथा  छोटे  पत्तनों  पर  मत्स्यन  हार्बरों  का

 5.  गहन  समुठ्ठी  मत्स्यन  जलयानों  की  शुरूआत  करने  के  लिए  ब्याज

 की  दर  पर

 6.  मछली  के  परिर्भषण  और  विपणन  के  लिए  बुनियादी
 सुषिधाओं  का

 7.  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों  द्वारा  इस्तेमाल  किए  गए  हीजल
 की  लागत  के  एक  अंश  की

 6.  भारतीय  अनन्य  अआर्थिक  क्षेत्र  में  विदेशी  मत्स्यन  जलयानों  तथा

 तलटवर्ती  जल  में  भारतीय  स्वामित्व  वाले  जलयानों  द्वारा  मत्स्यन  पर

 9.  पारम्परिक  नौकाओं  का

 10.  प्लाईवुड  क्राफू्ट  की

 NV  अपलट  मध्यवर्ती  आकार  के  प्लेजिक  मत्स्यन  नौकाओं  की

 12.  कृत्रिम  रीफ  तथा  मेरी-कल्यर  परियोजनाओं  की

 13.  श्रिम्प  के  उत्पादन  के  लिए  ब्रेकिश  वाटर  एल्वाक्ल्चघर  का

 यूरिया  का  आयात

 *  ५5६2.  मुमलाज  अंसारी  :  क्‍या  रसाथन  और  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोशम  देश  किन-किन  दरों

 पर  यूरिया  का  आयात  किया
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 विभिन्‍न  देशों  से  अलम-अलम  दरों  पर  यूरिया  खरीदने  के
 क्या  कारण  और

 इन  देशों  से  किन-किन  शर्तों  पर  यूरिया  का  आयात  किया
 मया  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्री  राम  लखन  सिंह  :
 गत  तीन  वर्षों  के  वौरान  यूरिया  के  आयातों  को  एन  एम  टी

 सी  के  माध्यम  से  सारीणबद्ध  कर  दिया  गया  हैं  संबंधित  अवधि
 के  दौरान  आयातों  के  व्युत्पन्न  लागत  भाड़ा  मूल्य  के  संबंध
 में  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  यूरिया  के  मूल्य  समय-समय  पर
 भिन्न-भिन्न  होते  एफ  ओ  बी  सविदाओं  आपूर्तिकर्त्ताओं  के  मूल्य
 की  प्राप्ति  भी  भाड़ा  तत्व  के  परिणामस्वरूप  बदलती

 यूरिया  आयातों  की  प्रमुव  शर्ते  जेसा  कि  एम  एम  टी
 सी  लिए  द्वारा  रिपोर्ट  किया  गया  है  निम्नानुसार  है  :-

 |)  एम  एम  टी  सी  को  किए  गए  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  साथ
 अमेरिकी  डालर  प्रति  टन  की  दर  से  बोली  बांड  लगाया  जाना  अपेक्षित

 उत्पादकों  के  एकमात्र  प्रतिनिधियों  और  मान्यता
 प्राप्त  पारम्परिक  आपूर्तिकनाओं  को  बोली  बान्ड  प्रस्तुत  करने  से  छूट
 दी  गई  है

 ॥)  आपूर्तिकत्ताओं  के  वैध  प्रस्ताव  के  लिए  एम  एम  टी
 सी  द्वारा  आशय  पत्र  दिए  जाने  के  10  दिनों  के  भीतर  संविदा  मूल्य
 2  प्रतिशत  का  निष्पादन  गारंटी  बांड  प्रस्तुत  आवश्यक

 ॥)  नये  आपूर्तिकर्ताओं  के  मामले  में  प्रमुस्व  बैंक  अथवा  मूल
 देश  के  अम्बर  आफ  कामर्स  ढ्वारा  विधिवत  रूप  से  पृष्ठांकित  भण्डार
 के  प्रमाण  को  एम  एम  टी  सी  लिए  द्वारा  गेर-स्थानान्तरणीय  और
 विभाज्य  सास  पत्र  के  खोलने  से  पूर्व  प्रस्युत  करना  अपेक्षित

 कार्गों  की  मात्रा  तथा  गुणवत्ता  के  संबंध  में  अवतारण
 प्रधालन  परिणामों  को  अंतिम  मान  लिया  जाता

 पक

 वर्ष  1992-93  8 1994-95  के  बौरान  आयातित  यूरिया  के  व्युत्पन्न  /  वास्तविक  लागत  एवं  भाड़ा  मूल्य  प्रति  मीटरी  टन  अमरीकी  डालर

 क्रमांक  देश  1992-93  1993-94  94  1994-95

 एफ  ओ  बी  लागत  एवं  भाओ्ा  एफ  ओ  बी  लागत  एवं  भाड़  एफ  ओ  बी  लागत  एवं  भाड़

 1  2  4  5  6  7  8
 थक  न  00 On  न  न न न नननननकनननकन न न न न  3):

 1  सी  आई  एस  97.49  134.49  78.00  122.00  -  14100

 127.50  16450  9100  135.00  -  143.50

 ल्»  189.98  76.00  120.00
 -  149.50
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 2  3  4  5  6  7  6

 -
 164.99  8100  125.00

 -  158.00

 124.75  16175  81.45  125.45  17.50  154.50

 118.60  156.60  82.00  12600
 -  168.75

 127.60  164.50  -  124.00  133.00  170.00

 128.77  165.77
 -

 12800  16.50  153.50

 129.1  166.11  -  -
 136.25  173.25

 -  -  -  -  122.75  160.75

 -  -  -  -  -  158.50

 130.75  158.75

 -  20100

 -  20150

 -  198.00

 -  202.50

 2...  कतार  134.00  150.00  94.50  112.50  12300  139.00

 148.00  164.00  14.50  132.50  228.50  244.50

 3  कुवेत  95.00  13.00  86.00  108.00  12100  139.00

 138.75  156.75  92.50  12.50
 -  205.00

 145.00  16300  95000  15.00
 -  237.50

 148.00  166.00  97.00  117.00  199.50  217.50

 106.00  128.00
 -  193.50

 109.00  129.00
 -  200.50

 न  125.00  रन  नम

 4...  अरब  13400  18100  93.50  ॥2.50  12300  140.00

 148.00  16500  94.50  13.50  122.00  139.00

 -  -
 104.00  123.00  12100  138.00

 -  -  109.50  128.50  180.00  197.00

 >  -  10700  125.00
 |

 199.50  216.50

 -  -  ॥2.50  130.50
 -  -
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 2  3  4  5  6  7  6

 5  लिबिया  82.50  16.50  74.95  17.95  19.25  160.25

 -  -  800  124.00
 -  148.00

 -  -  -  -  -  149.00

 -  -  -  -
 118.50  159.50

 -  -  -  -  120.75  16175

 -  -  -  -  19.00  162.00

 -  -  -  -
 205.00  248.00

 6  मैक्सिको
 -

 157.00
 -  -  -  -

 -  157.5  -  -  -  -

 7  जर्मनी  128.00  170.00
 -  -  -  -

 8  हालेण्ड  128.00  170.00
 -  -  -  -

 130.0  एश्ता  -  -  -  -

 9  बंगलादेश
 -  -

 -  -  123.00  139.00

 -  139.00

 136.27  -

 10...  इण्डोनेशिया  -  -  -  -  177.75  195.75
 -  -  -  -  -  19150

 -  -  -  -  -  207.50

 रोमानिया  -  -  >  2900

 भारत  और  यूरोपीय  संघ  के  बीच  किन-किन  क्षेत्रों  में

 यूरोपीय  संघ  के  वाइस-प्रेजीडेन्ट  की  यात्रा
 पु

 *653.  श्री  वेंकटेश्वर

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 क्या  विवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  व  ररेंगे  कि

 क्या  यूरोपीय  संघ  के  वाइस  ने  हाल

 यदि  तो  इस  यात्रा  के  क्‍या  उद्देश्य  थ ेऔर  इसके

 क्या  परिणाम

 परस्पर  सहयोग  किया  और

 .  इस  यात्रा  से  भारत-यूरोपीय  संघ  के  संबंधों  में  और
 अधिके  मजबूती  लाने  में  किलनी  सहायता  मिली

 विवेश  मंत्री  प्रणव  :  से  यूरोपीय  आयोग

 के  वाइस  -  प्रेजीडेन्ट  श्री  मेनुअल  मरशिन  गोन्सालेज  ने  27  से  29  मार्च

 1995  के  दौरान  भारत  की  यात्रा  उन्होंने  विदेश  वित्त  मंत्री
 और  वाणिज्य  राज्य  मंत्री  के  साथ  विद्यार  विमर्श  किया  ओर  उन्होंने  राष्ट्रपति
 तथा  लोक  सभा  के  माननीय  अध्यक्ष  से  भी  भेंट

 श्री  गोन्‍्सालेज  की  भारत  यात्रा  के  दोरान  विचार-विमर्श  का  मुख्य
 विषय  भारत  ओर  यूरोपीय  संध  के  बीच  व्यापारिक  ओर  आर्थिक

 संबंधों  को  बढ़ाने  का  श्री  हमारे  इस  सुझाव  पर  विचार
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 करने  के  लिए  सहमत  हो  गये  कि  भारतीय  उत्पादों  को  यूरोपीय  संघ
 की  स्कीम  के  अंतर्गत  अधिक  और  प्राथमिकतापूर्ण  पैठ  का

 मौका  विया  जाए  और  उन्होंने  यह  भी  बताया  कि  यूरोपीय  यूरोपीय
 और  भारतीय  कम्पनियों  के  बीच  संवर्धनात्मक  गतिविधियों  और  सफल

 कर्ताओं  का  समर्थन  करके  भारत  और  यूरोपीय  संघ  के  देशों  के  बीच

 व्यापारिक  और  निवेश  संबंधों  को  बढ़ाने  के  लिए  कदम

 इस  यात्रा  के  दौरान  भारत  और  यूरोपीय  संघ  के  बीच  सहयोग  के

 किसी  नये  क्षेत्र  की  पहचान  नहीं  की  सरकार  1993  में

 किए  गए  साझेदारी  और  विकास  संबंधी  भारत  -  यूरोपीय  संध  सहयोग  समझौते

 को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  यूरोपीय  आयोग  के  साथ  मिलकर  कार्य

 यूरोपीय  भारत  का  व्यापारिक  और  आर्थिक  क्षेत्र  में  सबसे  बड़ा
 साझेदार  श्री  गोन्सालेज  की  यात्रा  हमारे  ज्ञान  और  रुचि  को  ज्यादा
 बेहतर  दंग  से  समझाने  में  और  परस्पर  लाभ  के  लिए  वर्तमान  संबंधों

 का  भरपूर  लाभ  उठाते  हुए  भारत-यूरोपीय  संघ  के  बीच  आर्थिक

 सबंधों  को  बढ़ाने  में  भी  अधिक  सहायक

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  सुरक्षा  परिषद्‌  का  विस्तार

 “654  प्रो  उम्मारेडडड  वेंकटेस्वरलु  :  क्या  विवेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कफ  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  संयुक्त  राष्ट्रसंघ
 की  सुरक्षा  परिषद  के  विस्तार  संबंधी  '  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया

 यदि  तो  इस  मुद्दे  पर  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  से  जुड़े
 देशों  के  बीच  विचारों  के  हुए  आदान-प्रदान  ब्यौरा  क्‍या

 कया  गुटनिरपेक्ष  आनदोलन  की  ओर  से  किसी  शिष्टमंडल

 को  इस  मुद्दे  को  संयुक्त  रुप  से  प्रस्तुत  करने  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र
 संघ  भेजने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  भारत  ने

 परिषद्‌  के  सुधार  के  संबंध  में  गठित  गुट -  निरपेश्व  आन्दोलन  के

 के  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया

 गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  के  इस  कार्यदल  ने  इस  बात  पर

 जोर  देकर  कहा  है  कि  सुरक्षा  परिषद्‌  की  सदम्यला  में  की  जाने  वाली

 किसी  भी  वृद्धि  में  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  को  शामिल  नहीं  किए  जाने

 के  प्रयास  गुट  आन्दोलन  को  स्वीकार्य  नहीं  सुरक्षा  परिषद्‌
 के  सुधार  और  विस्तार  दोनों  ही  की  जिनमें  निर्णय  लेने  की  इसकी  प्रक्रियाओं

 और  क्रियाविधियों  का  लोकतन्त्रीकरण  भी  शामिल  जांच  समग्र  कार्य

 के  अभिन्न  अंगों  के  रप  में  की  जानी

 और  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  के  इस  कार्यदल  में

 गुट
 -  निरपेक्ष  आन्दोलन  के  सदस्य  राज्यों  के  वे  प्रतिनिधि  शामिल  हैं  जो

 न्यूयार्म  स्थित  संयुक्त  राष्ट्र  में  अपने-अपने  मिश्नन  में  सेनाल
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 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  हारा  ढ्ारा  जनजातीय  भूमि  का  अधिग्रहण

 ४655.  और  पीयूष  तीरकी  :  कया  इस्पाल  मंत्री  यह  बताने  की

 कृषा  करेंगे  की

 क्या  बिहार  में  बोकारो  इस्पात  लिमिटेड  हेलु  निर्माण  तथा
 अन्य  उद्देक्ष्यों  के  लिए  सरकार  द्वारा  हजारों  एकड़  जन-जातीय  भूमि
 का  अधिग्रहण  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  अधिगृहीत  भूमि  का  एक  बड़ा  भाग  बोकारो  इस्पात
 लिमिटेड  द्वारा  भारी  संख्या  में  गैर-जनजातीय  लोगों  को  उनके
 आवासीय  /  व्यापारिक  उद्देश्यों  के  लिए  आबंटित  किया  जा  चुका

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसफे  क्‍या
 कारण

 जनजातीय  लोगों  को  किन  दरों  पर  भूमि  के  मूल्य  का

 भुगतान  किया  गया  तथा  उन्हें  दी  गई  कुल  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या  हे
 तथा  जनजातीय  लोगों  को  दी  गई  जनजातीय  भूमि  के  मूल्य  का
 ब्योरा  क्या  और

 जनजातीय  लोगों  को  उनकी  भूमि  के  बदले  में  दिए
 गए  अन्य  लाभों  का  ब्योरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सन्‍लोष  मोहन  :
 ओर  बोकारो  इस्पात  सयंत्र  के  लिए  बिहार  सरकार  ने  25974

 एकहष्  भूमि  जिसमें  जनजातीय  लोगों  की  भूमि  भी  शामिल
 ग्रहित  की

 और  जी  अधिग्रहीत  कुल  भूमि  में  से  केवल

 130  एकड़  भूनि  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  हरा  आकासीय /  कणिज्पिक  उद्देश्यों
 के  लिए  आबंटित  की  गई

 भूमि  अधिग्रहण  की  लागत  के  लिए  बोकारो  इस्पात

 संयंत्र  ढ्ाा  आज  की  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  सरकार  के  पास

 1.55  करोड़  रूपये  की  राशि  जमा  कराई  जा  चुकी  उन  व्यक्षितियों

 जिनकी  भूमि  अधिग्रहीत  की  गई  को  भुगतान  बिहार  सरकार  ह्वारा
 निर्धारित  दरों  पर  बिहार  सरकार  द्वारा  किया  गया

 कारोबार  और  आवासीय  उददेश्यों  के  लिए  आबंटिल  भूमि  के  लिए
 बोकारों  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  दो  लाग्व  म्पये  प्रनि  एकड़  की  दर  से  प्रीमियम

 वसूल  किया  गया  इसमें  अधिग्रहण  के  बाद  भूमि  को  विकलित  करने
 की  लागत  भी  शामिल

 जनजातीय  लोगों  को  ठिए  गए  अन्य  लाभों  का  ब्योरा

 निम्नानुसार  है

 (1)  कुल  15262  विस्थापित  व्यक्तियों  जिन्हें  रोजगार  दिया  गया

 में  से  3026  जनजातीय  व्यक्ति  हैं  ।
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 (2)  सीनियर  आपरेटिव  ट्रेनीज  ओ  तथा  जूनियर  आपरेटिव

 ट्रेलिन  ओ  के  पद  के  लिए  आयु  सीमा  में  40  वर्ष  तक

 नथा  लिखित  परीक्षा  में  10  प्रतिशत  की  छूट  दी  जा  रही

 (3)  50  प्रतिशत  वाणिज्यिक  प्लाट  अनुसूचित  जाति

 और  विस्थापित  प्रत्येक  के  लिए  16.66  प्रतिशत  की  वर

 आबंटन  के  लिए  आरक्षित

 (4)  जनजातीय  व्यक्तियों  को  रिपायती  दरों  पर  सामाजिक  और

 धार्मिक  उद्देश्यों  के  लिए  भूमि  का

 (5)  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  बहुल  क्षेत्रों  के  लिए
 निम्नलिस्ित  सुविधाएं  कार्य  पूरे  किए  गए  हैं  :-

 योजनाएं  अनुसूचित  जाति  जनजाति  क्षेत्रों

 के  लिए  सुविधाएं हनन

 =  2

 का

 2  सड़कें  15

 3  हेण्ड  पम्प  220

 4...  खुले  कुएं  16

 5.  स्वास्थ्य  केन्द्र  |

 6...  पुस्तकालय

 7...  धोबी  घाट  3

 स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योमों  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्र

 "५5७.  श्री  विश्वेश्वर  भगत  :  क्या  रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  की  :

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  कितने  रवाद्य  प्रसंस्करण

 प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  की  योजना  और

 पहले  से  स्थापित  केन्द्रों  की  संर्या  क्‍या  है  और  वे

 किन  स्थानों  पर  स्थित  हे  ?

 रवाच्य  प्रसंंकरण  मंत्रलय  के  राज्य  मंत्र  तरूण  :

 और  योजना  के  दोरान  250  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा

 प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  सहायता  देने  का  प्रस्ताव  योजना  के  प्रथम  3

 वर्षो  के  दोरान  ऐसे  150  केन्द्रों  की  स्थापना  हेतु  सहायता  दी  गई
 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  इनमें  से  47  केन्द्रों-बिहार  में  8,  उहीसा  में

 10,  पश्चिम  बंगाल  में  8,  उत्तर  प्रदेश  में  1,  मिजोरम  में  4,  कर्नाटक

 में  2  तथा  हिमाचल  मध्य  प्रदेश  तथा  तमिलनाडु  में  एक-एक

 केन्द्र  ने काम  करना  शुरू  कर  दिया

 22  1995

 गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  के  क्षेत्र  में  संयुक्त  उद्यम

 *८57,  श्री  जोल्ला  बुल्ली  रामयया  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केला  सरकार  ह्वारा  इस  वर्ष  गहरे  सम॒ुग्  में  मत्स्थम
 के  क्षेत्र  में  संपुक्स  उद्यनों  पर॑  प्रतिबंध  लगा  बेने  से  इस  क्षेत्र  में  होने
 वाले  विदेशी  निवेश  को  गहरा  धक्का  लगा

 यदि  तो  क्या  सी  फिशिंगਂ
 '

 इण्डस्ट्रीज  एसोसिएशन
 ने  यह  सूचित  किया  कि  इस  प्रतिबंध  के  परिणामस्वरूप  मैक्सिको

 इत्यादि  देशों  की  कंपनियों  क ेलगभग  58  मिलीयन  डालर  मूल्य  के  प्रस्ताव
 रोक  लिए  गए  और

 गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  उद्योग  के  लिए  विदेशी  निवेश
 को  आकर्षित  करने  तथा  संयुकत  उद्यमों  पर  लगे  प्रतिबंध  को  समाप्त
 करने  के  लिए  क्‍या  ठोस  उपाय  करने  का  विचार  किया  गया

 रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण

 :

 और  19.44  करोड़  मूल्य  के  कुल  परियोजना
 लागत  वाले  22  गहन  समुद्री  मत्स्यन  प्रस्तावों  को  रोक  लिया  गया  है
 क्योंकि  विभिन्न  क्षेत्रों  में  व्यक्त  की  गई  आशंका  कि  गहन  समुद्री  मत्स्यन
 जलयानों  के  प्रस्तावों  से  पारम्परिक  मछकारों  पर  विपरित  प्रभाव  पड़ेगा
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  नये  आवेदनपत्रों
 पर  कोई  कार्रवाई  न  की  सरकार  ने  गहन  समुद्री  मत्स्यन  नीति
 की  पुनरीक्षा  करने  का  भी  निर्णय  लिया  है  तथा  तदनुसार  भारत  सरकार
 के  भूतपूर्व  सचिव  श्री  मुरारी  की  अध्यक्षता  में  एक  पुनरीक्षा  समिति
 गठित  की  गई

 बंबरगाहों  का  विकास

 श्री  जगतबीर  सिंह  द्रोण  :  क्या  जल
 -  भूतल  परिवहम

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकारी  ने  बंदरगाहों  के  चिकास  संबंधी  विभिन्न
 योजनाओं  को  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  सोपने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 गैर  -  सरकारी  क्षेत्र  की  विभिन्‍न  कम्पनियों  कम्पनीकर
 सौंपी  जाने  वाली  इन  योजनाओं  का  श्योरा  क्‍या

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगबीश
 :  जी

 .  पत्सन  विकास  परियोजना  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की
 सहभागिता  से  पत्सन  प्रयोक्ताओं  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने

 के  लिए  संसाधनों  और  पत्सन  क्षमंत्र  में  बद्धि  होने  की  उम्मीद
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 गेर  सरकारी  सहभागिता  के  लिए  सरकार  द्वारा  अनुमोदित
 महत्वपूर्ण  पत्तन  परियोजनाओं  की  सूची  नीथे  दी  गई  है  और  इनमें  लगभग

 2500  करोड  निवेश  निष्ठित

 .  मैं  योकानी  इन्टरनेशनल  लिए  द्वारा  मैं  केप्प  सिंगापुर
 के  सहयोग  से  मद्रास  प्रत्तन  में  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  की

 2.  मैं  वेस्टर्म  इंडिया  शिपककई:लि.  द्वारा  मै  पूर्तगाल  के  सहयोग
 से  मुरगांव  पत्तन  में  एक  स्कोरंटिंग  ड़ाई  डॉक  और  जहाज  मरम्मत

 सुविधाओं  की

 3.  नव  मंगलूर  में  एम  आर  पी  एल  की  रिपफाइनरी  के  लिए

 क़रूड  एवं  पी  ओ  एलु.,-का  उत्पाद  हैंहल  करने  के  लिए  पत्तन  सुविध
 आओ  का  इस  परियोजना  के  वित्सपोषण  की  व्यवस्था  एस
 सी  आई  सी  आई  के  माध्यम  से  एम  आर  पी  एल  द्वारा  की

 जा  रही

 4.  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  एवं  टिस्को  द्वारा  हल्दिया  गोदी

 परिसर  में  पटटे  के  आधार  पर  बंधों  का  रख-रसख्वाव  और

 5.  जीपी  कारपोरेशन  बेंकाक  द्वारा  बल्क  एवं  ब्रेक  बल्क

 कार्गो  हैंडल  करने  के  लिए  उपकरणों  की  आपूर्ति  तथा  कांहला  पत्तन

 में  पट्ट  पर  बर्थ  सं  6  का

 6.  इन्दिरा  गोदी  बम्बई  पतन  में  अमेरिकन  प्रेसीडेंट  लाइंस

 ब्ारा  एक  बर्थ  का

 7.  मैं  स्पीक  द्वारा  तूतीकोरिन  पत्तन  में  एल  पी  जी  के  लिए  भंडारण

 और  प्रेषण  सुविधाओं  का

 8.  मैं  टीना  आयल्स  एण्ड  कैमिकल्स  बम्बई  द्वारा  विशास्वापत्तनम

 पत्तन  में  यात्रिक  कार्गो  हैंडलिंग  सुविधाओं  आदि  की

 ५9.  में  इस्सार  इन्बेस्टमेंट्स  द्वारा  विजास्वापल्तनम  पत्तन  में
 एक

 लोह  अयस्क  पैलेटाइजेशन  संयत्र  की

 0.  इंडियम  आयल  कारपोरेशम  ह्वारा  कांइला  पत्तन  पर  प्रह्लीतित

 एल  पी  जी  हैंडल  करने  की  सुविधाओं  की

 !.  रेल  केलसाइनिंग  द्वारा  निस्तापित  कोक  के  उत्पादन

 के  लिए  प्रतिशत  निर्यातपरक  इकाई  की

 मै  झोकोनी  शिपयाई  द्वारा  कलकत्ता  पत्तन  में

 जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  की  स्थापना  ।

 पेप्सी  कम्पनी

 *८59.  श्री  वेंकटेश  नायक  :  क्या  रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पेप्सी  कम्पनी  देश  में  अपने  आगमन से  पूर्व  किए

 गए  अपने  सभी  वायदों  को  पूरा  करने  में  विफल  रही
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 यदि  तो  ऐसी  पेप्सी  कंपनी  द्वारा  किए  गए  वायदों
 का  व्योरा  क्‍या चली  हि हे

 पेप्सी  द्वारा  अभी  तक  पूरे  नहीं  किए  गए  वायदों  का
 ब्योरा  क्‍या  हे  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रकाद्य  प्रसंंकरण  उफ्केग  मंज्नलय  में  राज्य  मंत्र  तरूण  :
 जी  लेकिन  आरोप  लगाए  गए  थे  कि  पेप्सी  ने

 निर्यात  दायित्वों  को  पूरा  नहीं  किया

 मे  पेप्सी  फूड्स  को  दी  गई  मंजूरी  की  मूल  शर्ते
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  इन  शर्तों  में  1993  में
 संशोधन  किया  गया

 और  आरोप  लगाए  गए  थे  कि  पेप्सी  फूइस
 ने  अपने  निर्यात  दायित्यों  को  पूरा  नहीं  किया  निर्यात  दायिस्वों  को

 पूरा  करने  के  मामले  पर  सक्षम  अधिकारी  द्वारा  निर्णय  लिया  जाना
 बाकी

 विवरण

 अनुमोदन  की  मूल  शर्ते  28.9.89  का  पत्र

 (1)  विदेशी  हक्विटी  :  39.66  प्रतिशल  दशमलव
 नवासी  जो  कि  3,59,00,00/-(  तीन  करोड़  उनसठ  लारब

 3.25  करोड़  रू  (36.  का  निवेश  आपके  द्वारा
 किया  जाएगा  और  शेष  2.16  करोड़  रू  (24  क  निवेश
 वोल्टास  लिमिटेड  द्वारा  किया

 (11).  एकमुश्त  भुगतान  :  8,00,000  /  -
 अमरीकी  डालर

 लाख  अमरीकी  डालर  जिसमें  टैक्स  का  वायित्व  भारतीय  कंपनी
 ध्वारा  बहन  किया

 )

 (४)  अनुलम्कक  की  मद  2  लागू  नहीं

 अनुबंध  की  अवधि  :  10

 (५)  अमुलग्क  की  मद  5  तो  अपरिलिखिल  सीमा  तक

 संशोधित  कर  दिया  गया

 (vi)  किसी  भी  वर्ष  साफ्ट  ड्रिंक  सांद्रण  के  निर्माण  से  होने
 वाला  कारोबार  उस  वर्ष  कंपनी  के  कुल  कारोबार  प्रतिशत  से

 अधिक  नहीं  होना

 (५॥)  परियोजना  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  करने  के  दस  वर्षो
 के  दौरान  अपने  कूल  कारोबार  का  50  प्रतिशत  निर्यात  करेगी  जिसमें

 40  प्रतिशत  का  निर्यात  कपनी  द्वारा  स्वयं  तेयार  किए  गए  उत्पादों  का

 और  10  प्रतिशत  अन्यों  क्वरा  तैयार  किए  गए  चयन  सूची  उत्पादों  का

 उपर्युक्त  10  क्यों  की  अवधि  के  दौरान  देश  में  होने  कली  विदेशी  मुठ
 देश  से  बाहर  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  से  5  गुना  कम  नहीं  होनी
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 (Vill)  कंपनी  बेहतर  किस्मों  के  आऑ:क्तम  उत्पादन

 प्रौद्योगिकी  के  बढ़िया  किस्म  के  बीजों  की  निनान

 अनुसंधान  आदि  के  लिए  एक  कृषि  अनुसधान  केन्द्र  की  स्थापना

 (IX)  साफूट  ड्रिंक  सांद्रण  का  निर्भल+  करने  क॑  लिए  संघटकों

 का  आयास  नहीं  किया  जाएगा  और  देश  मे  उपलब्ध  बढ़ते  माल  का

 यथासंभव  इस्तेमाल  किया  किसी  ऐसे  कच्ये  माल  और  रसायन

 जो  देश  में  उपलब्ध  नहीं  है  का  आयात  समय-समय  पर  लागू  आयात

 नीति  द्वारा  नियंत्रित  किया  जाएगा  और  कोई  विशेष  आयात  ्यायतें  नहीं

 दी

 (X)  घरेलू  बिकी  मे  विदेशी  ब्वान्ह  नाम  का  इस्तेमाल  करने  की

 अनुमति  नहीं  दी

 (१)  निर्यात  भ्रमता  और  न  सियेल  समेत  परियोजना

 के  वास्तविक  निर्यात  निष्पादन  का  बटाने  के  प्रयास  किए
 कै

 नौवहन  कपनियों  द्वारा  आर्थिक  कठिनाइयों  का  सामना

 ४८७0.  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  क्या  भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  "

 क्या  देश  में  नौवहन  केत्र  को  अपने  कार्यों  के  विस्नार

 जहाजों  की  आधारभूत  सुविधाओं  के  आधुनि्काकरण  तथा  नवीनतम

 प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  में  आर्थिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पह

 रहा

 यदि  तो  इस  सबंध  में  नोवहन  कपनियों  की  कठिनाइयों

 का  ब्योरा  क्‍या

 क्या  भारतीय  नौवहन  कपनियां  अपनी  विस्तार

 संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  धनराशि  जुटाने  में  विफल

 रही
 *

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण  ओर

 भारतीय  नौवहन  कपनियों  के  समक्ष  आर्थिक  कठिनाटपा

 तथा  अन्य  अबरोधों  को  दूर  करने  के*  लिए  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  उपायों

 का  ब्योरा  कया

 जल -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश

 :  से  नोवहन  उद्योग  यह  आशंवा  है  कि

 निम्नलिसित  कतिपय  लाभों  जो  उन्हें  अब  तक  प्राप्त  कर  थे  +

 वापस  लेने/उनमें  कटौती  करने  के  कारण  चालू  वित्न  वर्ष  ?  उन्हें

 विल्तीप  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ;

 (1)  आयकर  अधिनियम  की  धारा  10  )  (IV)  को  सशाधित 4
 +  के

 विदेशी  व्यवसायिक  ऋणों  पर  ब्याज  भुगतान  पर  कर
 न

 देने  यਂ

 को  वापस
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 (॥)  आयकर  अधिनियम  की  मौजूदा  धारा  80  14.1991  से
 प्रारभ  हुए  वर्ष  अभी  खरीदे  गए  जहाज  और  उसके  प्रधालन
 पर  कर  योग्य  आय  के  30  प्रतिशत  की  छूट  की  कर  नौवहन  कम्पनियों
 को  गहत  प्रदान  करती  यह  लाभ  1-4-95  से  वापस  ले  लिया
 गया

 संशोधित  ई  सी  बी  के  मार्ग  निर्देशों  के  अनुसार  15  मिलियस
 अमराकी  शलर  से  अधिक  ऋण  के  लिए  ऋण  की  औसत  अवधि  7
 वर्ष  चूंकि  7  वर्ष  की  औसत  अवधि  प्राप्त  करने  के  लिए  ऋणों
 का  परिशोधन  किस्नों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  न  कि  एकमुश्त
 भुगतान  बारीय  के  आधार  पर  इसलिए  ऋण  अवधि  13
 स॑  14  वर्ष  के  बीच  ऐसे  दीर्घकालीन  ऋण  आसानी  से  उपलब्ध
 नह  हैं  और  ब्यान  की  ठर  एवं  ऋण  प्रतिज्ञापत्रों  के  संदर्भ  में  काफी
 मंध्ग  इससे  भारतीय  नोवहन  कम्पनियों  पर  अतिरिक्त  वित्तीय  बोहझ
 पड़ेगा  लथा  ऋणों  से  ख्गेदे  गए  जहाज  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  आर्थिक
 रुप  से  अव्या+हारिवः  क्योंकि  भारतीय  नौवहन  कंपनियां  अपना  अतिरिक्त
 भार  अपने  ग्राहकों  पर  नहीं  झल  इसके  अतिरिक्त  ऐसे  ऋण
 का  उपयोग  पराने  जहाज  स्वगैदमे  के  लिए  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि

 पुराने  जहाज  +ी  अ्रष  आयू  ऋण  की  औसत  अवधि  से  कम  हो  सकती

 इसलिए  यह  उद्योग  चाहता  है  कि  सरकार  आर्थिक  सहयोग  संगठन
 ओर  विकास  ऋणो  के  निए  लागू  ऐसे  ऋण  अवधि  मानदण्ड  अपनाए
 जहद्यऋणो  की  अवधि  अधिकनम  8  वर्ष

 (Vv)  आदकर  अधिनियम  की  धारा  33  ए  सी  के  लाभ  जो  अब
 तक  नोवहन  उद्योग  को  मिलते  रहे  में  कटोती  करके  100  प्रतिशत
 से  50  अऑिजलत  कर  दिया  गया

 भारतीय  रच्ट्रीय  जहाज  मालिक  संघ  ने  नौवहन  उद्योग  को  अंतर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  प्रभाश  रुप  से  प्रतियोगी  बनाने  के  लिए  कुछेक  प्रोत्साहन  प्रदान
 करने  हेतु  विल्त  मंत्रालय  को  एक  ज्ञापन  दिया

 समुत्रीय  अधिकारों  की  रक्षा

 6558...  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बसाने
 7)  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  16  1995  के  हिन्दुਂ
 मे  डिस्प्यूंट्स  मेरिटाइम  कमेम्स  आफ  शीर्षक  से  प्रकाशित
 भमाधार  की  ओर  से  आकर्षित  किया  गया

 यदि  त्तो  इसमें  उल्लिस्वित  मामले  के  तथ्य  क्या
 और

 समुद्र  में  121  नाटिकल  मील  तक  फैले  क्षेत्र  में  विदेशी
 jr  पोतो  द्वारा  प्रवेश  से  पूर्व  अनुमति  प्राप्त  करने  तथा  मन्‍नार  रवाही

 पर  भारत  के  ऐतिहासिक  दावे  के  संबंध  में  सरकार  का  भारत  के  समुद्रीय
 अधि+  की  रक्षा  किए  प्रकार  करने  का  विचार

 विदश  मंत्री  प्रणव  :  से  जी
 स+  धर  का  ध्यान  समाचार  पत्रों  में  छपी  इस  आशय  की  खबर  की
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 और  दिलाया  गया  हे  जो  भारत  तथा  चीन  सहित  कई  देशों  के  समुद्री
 दावों  को  अमरीका  की  चुनोती  भूभागीय  महाह्वीपीय
 अनन्य  आर्थिक  क्षेत्र  और  अन्य  समुद्री  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  1976
 में  भारतीय  अधिनियम  में  इस  बात  का  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  हे  कि
 भारत  के  भागीय  समुद्र  और  समुद्री  कछार  तथा  अन्‍्तर्निहठित  अवभूमि
 एवं  ऐसे  समुद्रों  के  आकाशी  क्षेत्र  पर  भारत  की  सम्प्रभुता  है  ओर
 सदैव  रही  भूभागीय  समुद्र  की  सीमा  एक  ऐसी  रेखा  है  जिसका
 हर  बिंदु  समुचित  आधार  रेखा  के  निकटतम  बिन्दु  से  बारह  समुद्री  मील
 की  दूरी  इस  अधिनियम  के  अनुच्छेद  4(2)  में  यह  भी  व्यवस्था

 मोजूद  हे  कि  विदेशी  युद्ध  पोत  जिनमें  पनहुब्बियां  ओर  पानी  के  अन्दर
 चलने  वाले  अन्य  यान  भी  शामिल  केन्द्र  सरकार  को  पूर्ण  नोटिस
 देने  के  बाद  भूभागीय  समुद्र  में  प्रवेश  कर  सकते  हैं  अथवा  वहां  से
 होकर  जा  सकते  हैं  ।

 पेंशन  संबंधी  देयों  का  भुगतान

 6559...  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  मंत्रालय  सेवानिवृत  हो  रहे  अपने  कर्मचारियों
 को  पेंशन  संबंधी  सामान्य  भविष्य  निधि  और  अर्जित  छुट्टी  की
 नकद  राशि  आदि  का  समय  पर  भुगतान  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  सेवानिवृत्त
 हो  रहे  कर्मचारियों  के  हितों  के  प्रतिकूल  होने  वाले  इस  विलम्ब  को

 रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 उनके  मंत्रालय  में  उक्त  भुगतानों  से  संबंधित  कितने

 मामले  लम्बित  हैं  और  ये  मामले  कब  से  लम्बित  हैं  तथा  इन्हें  और

 बिना  किसी  विलम्ब  के  निपटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 विवेश  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रघुनंबन  लाल  :

 जी

 अधिकतर  मामलों  में  सेवा-निवुत्ति  देयताओं  की  अदायगी

 शीघ्रतापूर्वक  कर  दी  जाती  कुछ  मामलों  में  कुछ  सेवा-निवृत्ति  देयताओं

 की  अदायगी  में  थोही-बहुत  देरी  होती  है  जिसका  कारण  अधिकारियों

 को  उनकी  सेवा  अवधि  के  दौरान  किए  गए  भुगतानों  से  संबंधित  लेखा

 परीक्षा  आपत्तियों  का  निपटारा  न  होना  और  उनकी  सेवा  पुस्तिकाओं
 में  कमियों  का  होना

 जिन  मामलों  में  पेंशन  भुगतान  आदेश  जारी  किए  जाने  हैं

 उनकी  संर्या  इस  प्रकार  है  :-

 (1)  छह  महीने  से  अधिक  4

 (2)  तीन  महीने  से  अधिक  7

 (3)  एक  महीने  से  अधिक  12

 मंत्रालय  सभी  संबंधित  अधिकारियों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कहता  रहता  है  और  कहता  रहेगा  कि  सेवा-निवृत्ति-देयताओं  के

 भुगतान  में  विलम्ब  न
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 6660...  श्री  सुरेन्द्र  पाल  पाठक  :  क्या  विबेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  कि

 नेपाल  के  उपप्रधान  मंत्री  की  हाल  ही  में  हुई  भारत
 यात्रा  के  दोरान  किन-किन  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  और

 नदी  जल  के  बंटवारे  तथा  पनबिजली  परियोजना  से
 संबंधित  मुददों  का  समाधान  करने  के  संबंध  में  हुई  प्रगति  का  ब्योरा
 क्‍या

 विवेश  मंत्री  प्रणव  :  ओर  का  नेपाल
 के  उप  प्रधानमंत्री  की  प्रणव  तक  हाल  की  यात्रा  के  दौरान
 ड्विपक्षीय  भारतीय  उप  महाह्ञीप  में  स्थिति  लथा  समान  हित  के
 अन्य  मसलों  पर  व्यापक  चर्चा  ये  चर्चा  स्थिति  समान हित  तक

 हुई  नेपाल  के  प्रधानमंत्री  की  यात्रा  की  तेयारी  स्वरुप  की  गई  थी  नेपाल
 के  उप-प्रधानमंत्री  की  यात्रा  के  दोरान  जल  संसाधन  सहयोग  पर  हुई
 पिधार-विमशों  की  अनुवर्ती  कार्रवाई  के  रूप  में  नेपाल  के  प्रधानमंत्री
 की  यात्रा  के  दोरान  जल  संसाधनों  के  विषय  पर  भी  बातचीत
 इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  दोनों  पक्ष  जल  संसाधन  सहयोग  के  संबंध
 में  अपने  प्रयास  जारी

 परमाणु  अप्रसार  संधि

 वसंत  पवार  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  में  परमाणु  अप्रसार  संधि  में  कोई
 '  संशोधन  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इन  सुझावों  को  विभिन्न  देशों  ने  स्वीकार  किया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  से  सरकार  बार  -  बार

 इस  बात  की  मांग  करती  रही  है  कि  एक  ऐसी  सार्वभौम  अप्रसार  व्यक्स्था

 विकसित  की  जाए  जो  ष्यापक  तथा  भेदभाव  हो  और

 संपूर्ण  निरस्त्रीकण  के  लक्ष्य  से  जुही  इस  दृष्टिकोण  को  व्यक्स्था

 में  निरस्त्रीकरण  सम्मेलन  में  नाभिकीय  शस्त्र  विश्व  के  लिए  प्रस्तुत
 की  गई  कार्य  योजना  के  रूप  में  रेस्वाकित  किया  गया  था  जिसमें  यह

 मांग  की  गई  थी  कि  अप्रसार  संधि  के  स्थान  पर  एक  ऐसी  नई  संधि

 के  लिए  बहुपक्षीय  बानयीत  शुरू  की  जाए  जिसका  उद्देश्य  सभी  नाभिकीय

 हथियारों  को  वर्ष  2000  तक  समाप्त  करना  तथापि  सर्वसम्मति  के

 अभाव  में  यह  बातचीत  सम्भव  नहीं  हो
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 मंत्रियों  की  यात्रा

 6562.  श्री  सुशील  चंद्र  वर्मा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 ह

 गत  तीन  वित्सीय  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  दोनों  विदेश  राज्य
 मंत्रियों  ढ़ारा  किन-किन  देशों  की  यात्राएं  की  और

 इनमें  से  किन-किन  यात्राओं  में  इन  मत्रियों  ने  राष्ट्राध्यक्षों
 से  भेंट

 विदेश  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :
 और  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 मंत्री  का  नाम  बित्तीय  वर्ष  देश  का  नाम  कक्‍य

 जहां  की  से

 यात्रा  की  मुलाकात  की
 ह

 2

 __  ६

 ४

 श्री  1772-93
 ब्राजील

 नहीं

 फेरे
 सूरीनाग

 रण

 ट्रिनिडाड  एवं  ्

 टोवागो

 जमेका  नहीं

 वहरीन  हां

 ओमान  हां

 कठर  हां

 श्रीलंका  हां

 water  नहीं

 जोन  हां
 *

 सीरिया  चना

 इंडोनेशिया  नहीं

 जाफन  नहीं

 ईरान  हां

 इथोपिया  हां

 कीनिया  नहीं

 सोमालिया  नहीं

 लिखित  उत्तर

 2  3  4

 संयुक्त  राज्य

 ः
 नहीं

 अनरीका

 मलेशिया
 नहीं

 श्री  रघुनन्कन  1972-73.  कंजाकिस्तान  हां

 खाल  भाटिया  किर्शिस्तान  हां

 उजबेकिस्तान

 नेपाल  नहीं

 पोलेंड  नहीं

 स्लोवाक  नहीं

 गणराज्य

 चेक  गणराज्य  हां

 हंगरी  नहीं

 इंडोनेशिया  नहीं

 बंगला  वेश  नहीं

 1992-94  तुर्की
 |

 w

 संदुक्त  नहीं

 अगीरात

 ओमान  हां

 चीन
 ्ं

 बंगलावेश  नहीं

 अस्जीरिषा  नहीं

 टयूनीसिया  नहीं

 मिस्र  हां

 इंडोनेशिया  नहीं

 उक्रेन  हां

 हंगरी  हां

 पाकिस्तान  नहीं

 ईरान  नहीं

 ae

 झुवेत है
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 बहरीन  हां  मलहीव  हा

 यमन
 ।  स्विटजरतैंड  नहीं

 पाईलैंड  हु  ।  संपुक्त  नहीं

 1994-95.  कतर  हां  अनरीकषा

 बंगलादेश  नहीं  कोरिया  गणराज्य  नहीं

 मोरक्को  हां  जान्किया  हां

 मिश्र  नहीं  वक्षिण  अफ्रीका  नहीं

 संपुक्‍्त  राज्य  नहीं  कीनिया  हां

 अमरीका
 मोजाम्बिक  महीं

 स्र्स  हां
 हु

 बोल्स्ताना  नहीं

 ईरान  हां
 1994-95  95  जोईन  हां

 सिंगापर  हां
 मिस्र  नहीं

 वियतनाम  हां
 यूनाइटेड  किंगहण

 श्री  सलमान  1992-93  हांग  कांग  नहीं  नहीं

 स्पेन  हां

 रुशीद  चूनी
 हां

 सिंगापुर  नहीं
 आयरलैंड  नहीं

 वियतनाम  नहीं  वूतान  नहीँ

 1993-94  कज़ाकिस्तान  हां
 संयुक्त  राज्य

 नहीं
 अमरीका

 किर्मिस्तान  हां
 बल्णारिया  हां

 ताजिकिस्तान  हां
 इुमानिया  हां

 ऋजील  नहीं  हलके  ——

 अजेंस्तीमा  नहीं
 अडीगढ़  में  भवन  निर्माण

 चिली  नहीं  6563...  श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  झहरी  कार्य  और

 वेनेजुएला  हां
 रोजागार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  चंशीगढ़  प्रशाशन  बोई

 मेक्सिको  नहीं  छारा  सेवानिवृत्त  होने  वाले  कर्मधारियों  और  आर्थिक  रुप  से  कमजोर  बर्गों

 फेर  हां  के  लिए  प्रतिवर्ष  कितने  भवन/निम्न  आय  वर्ग  के  फ्लैट  निर्मित  किए

 और

 क्यूवा  हां
 ,

 े
 ऐसे  भक्‍्नों  का  कुरसी  क्षेत्र  कितना  है  ओर  वे

 गयाना  हम  कितनी  कीमत  पर  दिए



 लिखित  उत्तर

 अहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 :  और  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा

 सभा  पटल  पर  रख  ही

 महाराष्ट्‌  में  उर्वरक  संयंत्र

 6564.  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :  क्‍या  रसायन  और

 उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विद्यार  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान

 महाराष्ट्र  में  एक  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योत्त  क्‍या

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  संसदीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  और  महासागर

 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशुआडों  :  ओर

 चालू  वित्लीय  वर्ष  के  दोरान  महाराष्ट्र  राज्य  में  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 गुजरात  में  रवनिजों  का  विकास

 6565...  श्री  राठका  :  कया  रवान  मंत्री  यह  बलाने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  गत  तीन  व्षों  के  दोरान  1995

 तक  गुजरात  में  खनिजों  के  अन्वेषण  और  विकास  के  लिए  कोई  विदेशी

 सहायता  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  कितनी  विदेशी

 सहायता  प्राप्त  हुई

 रवान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  बलराम  सिंह  :

 नहीं

 प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  सडक  नीति

 6566.  श्री  एम  जी  रेड्डी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 च  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  1  1795  के

 टाइम्स ''  में  बैंक  डिरिल्स  नेशनल  रोड  पालिसी ''  शीर्षक से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  तत्संबधी  तथ्य  क्या  और
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 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  जगवीश
 :  जीं

 और  विश्व  बैंक  ने  नीति  दस्तावेज  के  मसौदे  पर
 टिप्पणियां  की  हैं  ओर  यह  सुझाव  दिया  हे  कि  भारत  जो  प्रारंभ  में  स्पष्टरूप
 से  उच्च  प्राथमिकता  वाले  शहरी  बाई  पासों  और  एक्सप्रेसभागों
 से  शुरुआत  करनी

 समुद्री  सर्वेक्षण

 68667...  श्री  परसराम  भारह्ाज  :  क्या  रवान  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  भूवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  ढ्वारा
 अपने  समुद्री  वैज्ञानिक  कार्यकम  के  लिए  विदेशी  सहयोग  की  मांग

 की  गई

 यढदि  तो  सरकार  ने  किन-किन  देशों  के  साथ

 समुद्र  के  तल  के  सर्वेक्षण  के  लिए  समझौते  किए  और

 विशिष्ट  आर्थिक  जोन  इकानामिक  जोनस  )
 के  अंतर्गत  उन  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या  हे  जो  स्वनिजों  के  वौहन  के

 लिए  विदेशी  कम्पनियों  के  लिए  खोले  जा  रहे

 रवान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अलरांम  सिंह  :

 प्रश्न  नहीं

 खनिजों  के  विदोहन  के  लिए  विशिष्ट  आर्थिक  क्षेत्र
 के  अन्दर  कोई  भी  क्षेत्र  किसी  कम्पनी  को  नहीं  दिया  गया

 सिक्किम  के  लिए  इस्पात  कोटा

 6568...  श्रीमती  दिल  कुमारी  भंडारी  :  कया  इस्पात  मंत्री  यह
 बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सिक्किम  के  लोगों  के  लिए  इस्पात

 कोटा  आबंटन  में  वृद्धि  करने  के  संबंध  में  सिक्किम  सरकार  से  कोई

 अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  राज्य  को  इस्पात  का  कितना
 कोटा  आवंटित  किया  गया

 क्या  यह  कोटा  केवल  सरकार  के  प्रयोग  के  लिए  है

 अथवा  आम  लोगों  के  प्रयोग  हेतु  और

 (४)...  कया  सरकार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  राज्य

 इस्पात  का  उत्पादन  नहीं  किया  जाता  और  यह  पिछड़ा  क्षेत्र  आम
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 लोगों  के  प्रयोग  हेतु  इस्पात  के  कोटा  आबंटन  में  वृद्धि  करने  पर  विचार

 इस्पात  गंश्नलय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 प्रश्न  नहीं

 और  .  लघु  उद्योगों  निगमों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  विकास  आयुक्त  लोहा  और  इस्पात  राज्य  के  लघु  उद्योग
 निगमों  को  इस्पात  का  आबंटन  करता  लथु  उद्योग  निगमों  ढारा
 दर्ज  मांग  और  उनके  ड्वारा  विगत  समय  में  उठाए  गए  माल  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  93-94  के  दोरान  विकास  आयुक्त  लोहा  और

 ढवारा  सिक्किन  लघु  उद्योग  निगम  को  इस्पात  का  आबंटन  और  सिक्किम

 लघु  उद्योग  निगम  ह्वारा  उठाई  गई  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :-

 आबंटन  उठाई  गई  मात्रा

 1993-94  -  94  1200  51

 राज्य  लघु  उद्योग  निगम  ने  1794-95  के  लिए  विकास  आयुक्स
 लोहा  ओर  इस्पात  के  कार्यालय  के  पास  कोई  गांग  वर्ज  नहीं

 शीर्ष  प्राधिकारियों  के  जरिए  गांग  एकत्र  करके  विकास  आयुक्त
 लोहा  और  इस्पात  उत्तर  पूर्व  क्षेत्र  जिसमें  सिक्किम  भी  शानिल  के
 लिए  सप्लाई  योजना  भी  बनाता  राज्य  के  सरकारी  विभागों  ह्वारा  उपयोग
 के  लिए  इस्पात  सामग्रियों  के  आबंटन  हेतु  सिक्किम  के  शीर्ष  प्राधिकारी
 से  कोई  मांग  प्राप्त  नहीं  तथापि  विकास  आयुक्त  लोहा  और  इस्पात
 ने  वर्ष  1793-94  के  लिए  सप्लाई  योजना  में  सिक्किम  के  लिए  500
 टन  उल्लिखित  की  वर्ष  1774-95  के  लिए  सिक्किम  के  शीर्ष
 प्राधिकारी  ने  अपनी  मांग  शून्य  समझी  जाए  का  उल्लेख  किया

 इस्पात  की  सामग्रियों  की  सप्लाई  के  लिए  सिक्किम
 राज्य  प्राथमिकता  फ़्राप्त  क्षेत्र  होने  के  कारण  यवि  शज्य  सरकार  से  इस
 प्रकार  की  आवश्यकता  प्राप्त  होती  है  तो  विकास  आयुक्त  आयुक्त  लोहा
 और  इस्पात  जनता  के  उपयोग  के  लिए  भी  सिक्किम  राज्य  को  इस्पात
 सामग्रियां  आबंटित  करने  पर  विचार  कर  सकता

 तमिलनाशु  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 6569.  श्री  कुमारासाभी  :  क्या  भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1794-95  के  दौरान  तमिलनाह  में  राष्ट्रीय  राजमार्गो

 की  मरम्मत  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  ओर  1995-96  के

 दौरान  इस  फ़्योजनार्थ  किलती  धनराशि  आबटित  की  गई  और

 1994-95  के  दौरान  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर

 निर्माण  किए  गए  पुलों  का  ब्योरा  क्या  है  ओर  उन  पर  कितनी

 धनराजञ्ञि  स्वर्च  की  गई  है  और  इस  प्रयोजनार्थ  1795-96  में  कितनी
 धनराशि  आबंटित  की
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 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगबीश
 :  ओर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रस्ब-रस्बाव

 मरम्भत  के  लिए  तमिलनाडु  राज्य  की  1994-95  में  1702.86  लारव
 २0  की  राशि  आथटित  की  गई  1794-95  में  पर  144  /6

 और  99/2  पर  क़मशः  2105  लाख  wm  और
 23.13  लारव  की  लागत  से  धो  छोटे  पुलों  का  निर्माण  किया
 1095-96  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजनागों  के  किए  जाने  बाले  मूल  कार्यों
 और  नरम्मत  संबंधी  कार्यों  के  लिए  आबटित  की  जाने  बाली  राशि  के
 बारे  में  अभी  से  बता  पाना  संभव  महीं

 पंजाब  राष्ट्रीय  उर्वरक  तथा  रसायन  संयंत्र

 6570.  प्रेम  धूनल  :  क्या  रसायन  एवं  उर्वरक  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नया  नांगल  स्थित  सोडा  एश  तथा
 अमोनियक  क्लोराइड  उर्वरकों  का  निर्माण  करमे  वाला  पंजाब  राष्ट्रीय  उर्वरक
 तथा  रसायन  संयंत्र  घाटे  में  चल  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संयंत्र  को  आर्थिक  रुप  से  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कठम  उठाए  जाने  का  विचार

 रसावन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसबीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  और  महासागर
 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशुआर्डों  :  से

 पंजाब  मेशनल  फर्टिलाइजर्स  केमिकल्स  लिए  पंजाब  स्टेट  इंडस्ट्रियल
 डेवलपमेंट  पंजाब  सरकार  का  पूर्ण  स्वामित्व  वाला

 द्वारा  संवर्धित  कंपनी

 इस्पात  एककों  में  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय

 657...  जीमती  क्सुन्धरा  राजे  ।  क्‍या  इस्पात  मंत्री  फ्ह  बताने

 की  कप  करेंग  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  इस्पात  संयत्रों

 से  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय  अपनाने  को  कहा

 यदि  तो  क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  इस्पात  संयंत्र

 ने  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय  अपनाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 पर्यावरण  और  कन  मंत्रालय  द्वारा  जारी  6-1-1991  को

 सुचना सं०  और  12-2-1792  के  जी एस  आर  -95
 के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  इस्पात  संयंत्रों  को  प्रदूषण  नियंत्रण

 उपाय  करना  अपेक्षित  है



 लखिन  उन्तर

 स्टील  अरथोरिटी  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के

 अधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  इस्पात  संयंत्रों  और  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम

 लिए  ने  कार्यक्रम  बनाए  हैं  ओर  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय  शुरू  किए

 स्टील  अथॉरिटी  आफ  इंडिया  अपने  संयंत्रों  ओर

 मिजी  खानों  के  लिए  एक  व्यापक  प्रवृषण  नियंत्रण  कार्यबाई  योजना  के

 माध्यम  से  1997  में  समाप्त  6-10  वर्षों  की  समयावधि  में  केबल  पर्यावरण

 प्रबंधन  के  लिए  लगभग  1000  करोड़  रुपये  का  निषेश  करने  के  लिए

 प्रतिबद्ध  इसके  अतिरिक्त  जागरूकता  लाने  के  लिए  ने  काफी

 उपाय  जैसे  अपने  कार्मिकों  को  प्रशिक्षण  विश्व  पर्यावरण  विश्व

 वन  पर्यावरण  माह  स्कूलों  में  पारिस्थितिकीय  क्लब  बनाना

 आदि  किए

 ने  कुल  460  करोड़  रूपये  की  लागत

 पर  व्यापक  प्रदूषण  नियंत्रण  उपाय  किए

 सभी  प्रदूषण  संभावित  क्षेत्रों  जैसे  ध्वनि  और  ठोस  अपशिष्ट

 प्रवोधन  के  लिए  योजनाएं  बनाई  गई  विस्तृत  वृक्षारोपरण  कार्यक्रम

 भी  आरम्भ  किए  गए  हैं  ।

 चीन  द्वारा  परमाणु  परीक्षण

 6572...  श्री  श्रक्‍्ण  कुमार  पटेल  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  समायार  की  ओर  दिलाया
 गया  है  कि  चीन  ने  इस  वर्ष  दूसरी  परमाणु  परीक्षण  करने  और  व्यापक

 परमाणु  परीक्षण  प्रतिबंध  सधि  न  होने  तक  इस  प्रकार  के  परीक्षण  जारी
 रखने  की  अपनी  इच्छा  की  घोषणा  की  पृष्टि  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  विश्व  स्तर  पर  परमाणु  परीक्षण  प्रतिबंध  संधि  कराने
 की  दिश्ला  में  सरकार  कोई  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 बविवेश  मंत्री  प्रणव  !  जी  हां  ।  सरकार
 को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  चीन  ने  अभी  हाल  ही  में
 15.5.95  को  नाभिकीय  अस्त्र  परीक्षण  किया

 से  भारत  ने  निरन्तर  एक  व्यापक  परीक्षण
 प्रतिबंध  संधि  की  तत्काल  आवश्यकता  पर  जोर  दिया
 हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  सभी  माभिकीय  अस्त्र  सम्पन्न  राज्य  लथा  नाभिकीय
 अस्त्र  रहित  राज्य  इस  प्रकार  की  संधि  सम्पन्न  करने  के  लिए  मिलकर
 कार्य  भारत  व्यापक  परीक्षण  प्रतिबंध  संधि  की  नाभिकीय  निरस्रीकरण
 तथा  नाभिकीय  अस्त्र  मुक्त  दिवस  की  स्थापना  से  संबंधित  अपने  प्रस्तावों
 का  एक  अभिन्‍न  अंग  मानता  भारत  ने  1993  में  संयुक्त
 राष्ट्र  महासभा  में  ऐसी  संधि  का  आहवान  करते  हुए  एक  सर्वसम्मति  वाला
 संकल्प  सष्ठप्रायोजित  भारत  व्यापक  परीक्षण  प्रतिबंध  संधि  से  सम्बद्ध
 विचार  -  विमशों  में  सक्रिय  रुप  से  शामिल  रहा  हे  जो  1994  में

 निरस्त्रीकरण  सम्मेलन  में  शुरू  की

 22  1995
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 गुवाहाटी  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यलय

 6573...  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  ।

 श्री  मोहन  सिंह  :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  25  1795  के  इंडियन

 एक्सप्रेसਂ  में  20,000  फॉर  ए  पासपोर्ट  एण्ड  ए  डेड  मेन्ल्‌  नेमਂ

 शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाधार  की  ओर  गया

 यदि  तो  क्‍या  भारत  में  अवेध  रुप  से  बच्ची  संख्या

 में  प्रवेश  करने  वाले  बांग्लादेशी  नागरिकों  को  गुवाहाटी  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट

 कार्यालय  ने  पासपोर्ट  प्रदान  कर  दिए

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  मामले  की  जांच  कराई

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  और

 देश  में  विभिन्‍न  पासपोर्ट  कार्यालयों  द्वारा  जाली  पासपोर्ट

 जारी  करने  को  रोकने  और  बाग्लादेश  से  ऐसे  जाली  पासपोर्ट  के
 आधार  पर  आने  वाले  अवैध  अप्रकासियों  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए

 विवेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 और  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 धोखाधञ्जी  वाले  प्रलेरों  के  आधार  पर  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लगभग
 700  मामलों  की  सरकार  की  बिभिनन  जांच  जांच  पड़ताल  कर
 रही

 जांद्र-पहुताल  अभी  तक  पूरी  नहीं  हुई  तथापि
 प्रारम्भिक  जांच  से  यह  पता  चला  कि  जाली  सत्यापन  जाली

 पुलिस  राशन  काई  और  स्कूल  छोड़ने  के  प्रमाण-पत्रों  के
 आधार  पर  पासपोर्ट  प्राप्त  किए  गए

 (6)...  सभी  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालयों  कार्यालयों  को

 इस  बात  का  सुनिश्यय  करने  के  अनुदेश  दिए  गए  हैं  कि  अपेक्षित  दस्तावेज

 पूरे  हैं  ओर  जहां  आवश्यक  हो  वहां  पुलिस  सत्यापन  रिपोर्ट  न  मिलने
 पर  फासपोर्ट  जारी  न  किए  उन्हें  आवेदम-पत्र  प्राप्त  करते  समय
 जांच  का  सुमिश्चय  करने  के  भी  अनुदेश  विए  गए  क्षेत्रीय  पासफोर्ट
 कार्यालय  /  पासपोर्ट  कार्यालय  समय-समय  पर  बैठकों  के  माध्यम  सहित
 संबंधित  केन्द्र  और  राज्य  सरकार  की  एजेंसियों  के  साथ  निकट  सम्पर्क
 भी  बनाए  रखते  हैं  ताकि  इस  प्रकार  की  धोस्वाधहशी  को  रोकने  का

 सुनिश्यप  किया  जा
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 संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  को  इस्लामी  वेशों  के

 6574...  श्री  सुधीर  सावंत  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  इस्लानी  देशों  के  संगठन  ने  हाल
 ही  में  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  को  कश्मीर  के  संबंध  में  ज्ञापन
 दिया  है

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  प्रतिकारात्मक  कदम  उठाए

 ,  हैं  तथा  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले

 क्‍या  सरकार  ने  इस  मामले  की  तथा  इसके

 प्रत्येक  सदस्यों  देशों  साथ  उठाया  और

 यदि  तो  इस  पर  तथा  इसके  प्रत्येक

 |
 सदस्य  देशों  की  क्या  प्रतिक्रिया

 [  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आर:एल.  :

 :  मोरक्को  ने  के  अध्यक्ष  की  हेसियत  से  कश्मीर  से

 |  संबंधित  वक्तव्य  की  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  के
 अधिवेशन  के  अध्यक्ष  को  सम्प्रेषित  किया

 जेनेवा  स्थित  भारत  के  स्थायी  प्रतिनिधि  के  माध्यम  से
 सरकार  ने  अपने  उत्तर  में  इस  बात  पर  खेद  व्यक्त  किया  था  कि

 ने  जम्मू-कश्मीर  का  उल्लेख  किया  हे  जो  कि  भारत  का
 एक  अभिन्‍न  अंग

 भारत  के  नजरियि  को  कारगर  तरीके  से  रखने  के

 संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  के  अधिवेशन  में  भारत  के  स्विलाफ
 कोई  प्रतिकूल  कार्यवाही  सफल  नहीं  हो

 जी

 के  अधिकतर  खक्स्य  राज्यों  ने  हमें  पह  सूचित
 किया  हे  कि  वे  इस  हक  में  हैं  कि  जम्मू-कश्मीर  का  मशला  भारत
 तथा  पाकिस्तान  के  बीच  व्विपक्षेय  आधार  पर  हल  किया

 जापान  का  उच्चस्तरीय  प्रतिनिधिमंडल

 6575...  श्री  जोल्ला  बुल्ली  रामयूया  :

 श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  जापान  के  एक  उच्चस्तरीय  प्रतिनिधि

 -

 ल  ने  भारत  की  यात्रा  की
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 .  यदि  तो  इस  यात्रा  का  क्‍या  उद्देश्य  था और  इसके
 क्‍या  परिणाम

 क्या  जापान  विभिन्न  क्षेत्रों  में  सहायता  देने  के  लिए
 सहमत  हो  गया

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कया  परमाणु  हथियारों  से  संबंधित  मामलों  पर  भी  क्मचीस

 हुई  और

 यदि  हां,.तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इसके  कया
 परिणाम

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  जापान  का
 आर्थिक  एवं  प्रोद्योगिकी  सहयोग  से  संबद्ध  दूसरा  उच्चस्तरीय  सरकारी  विकास
 सहायता  मिशन  वित्त  मंत्रालय  के  अधिकारियों  के  साथ  बातचीत
 करने  के  लिए  28.3.95  को  भारत

 इस  यात्रा  का  उद्देश्य  भारत  ओर  जापान  के  बीच  विशिष्ट
 रूप  से  सरकारी  विकास  सहायता  के  क्षेत्र  में  नीति  संबंधी  बातचीस  आगे

 बढ़ाना

 और  जापान  ने  वर्ष  1774-95  के  लिए  भारत  को
 125.765  बिलियन  की  राशि  विकास  सहायता  के  रूप  में  देने  का  चयन
 दिया  यह  सहायता  निम्नलिखित  क्षेत्रों  में  परियोजनाओं  में  धन  लगाने
 के  लिए  हे

 गेर  -
 शहरी  विकास  और

 (5)  और  (a).  इस  बातचीत  के  दोरान  जापानी  पक्ष  मे  1992
 के  बाद  से  जापान  की  सरकारी  विकास  सहायता  नीति  के  अनुसार  कतिपय

 आर्थिक  घटकों  का  जिक्र  किया  जेसे  नाभिकीय  अस्त्रों  का  अप्रसार
 और  प्रक्षेपास्त्र  प्रक्षेपण  जापान  के  प्रतिनिधिमंडल  को  अप्रसार
 और  निरस्थीकरण  के  प्रति  भारत  की  वचनबद्धता  के  बारे  में  जानकारी

 वी  यह  बताया  गया  कि  इन  मसलों  पर  विदेश  कार्यालय  परानों
 में  नियमित  एप  से  विद्यार  किया  जाता

 लिटूटे  की  गतिविधियां

 6576...  श्री  सीकेकुप्पुस्वामी  :  क्या  विवेज्ञ  मंत्री  यह  बतताने  की

 कूपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  कात  आई  हे  कि  लिट्टे
 ने  हीप  के  जातीय  संघर्ष  का  सेना  की  सहायता  से

 समाधान  करने  पर  श्रीलंका  के  राष्ट्रपति  को  दी  गई  अपनी  चेतावनी
 में  राजीव  गांधी  की  हत्या  करने  की  बाल  स्वीकार  की

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 सरकर  करा  देश  के  विभिन्‍न  भागें  में  लिट्टे  की  गतिविधियें
 पर  नजर  रखने  हेतु  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  जा  रहे



 विदेश  मंत्री  प्रणव
 :

 ओर  सरकार
 ने  प्रधान  मंत्री  श्रो  राजीव  गांधी  की  हत्या  के  बारे  में  लिटटे  के

 '
 एक  प्रवक्ता  अंटोम  बालासिंहम  रा  दिए  गए  वक्तव्य  के  बारे  में  समाचार  -  पत्रों
 मे  छपी  खबरें  देसी  हें  सरकार  ने  लिट्टे  के  जिनमें  प्रभाकरन
 भो  शामिल  की  गिरफ्लारी  के  संबंध  में  भारतीय  कानून  की  अपेक्षाओं
 को  पूरा  करने  के  कार्यवारी  की  मद्रास  स्थित  नामित  भ्यायालय  ने

 1792  के  ढोरान  प्रभाकरन  के  स्विलाफ  गिरफ्लसारी  वारन्ट  और

 उद्घोषणाएं  जारी  की  श्रोीनंका  सरकार  के  अनुमोदन  से  इन्हें  ध्रानका
 के  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  करवाया  गया  विशेष  जांच  दल  ने

 1992  में  प्रभाकरन  के  स्विलाफ  आरोप  पत्र  ठायर  किया
 भारत  सरकार  राजीव  गांधी  की  हत्या  मे  सम्बद्ध  मासले  के  सुकर्से  के

 निर्णय  की  प्रमीक्षा  कर  राशि  है  जो  इस  समय  मट्रास  स्थत  नामिन  न्यायालय
 में  न्यायाधीन  1794  में  इन्टरपोल  कः  माध्यम  में  '  रेड  कार्नर
 नोटिस

 ''
 परिचाालित  किया  गया  था  जिसमें  प्रभाकरन  की  गिरफ्तारी  का

 अनुरोध  किया  गया

 केन्द्र  सरकार  ने  1992  में  लिटटे  »ा  एक  कानूनी
 संगठन  घोषित  किया  1994  में  एक  और  अधिसूचना  जारी  की
 गई  थी  जिसमें  लिटटे  पर  लगे  पूर्यवर्मी  प्रतिक्‍ंध  को  और  दो  वर्ष  के  लिए
 बढ़ा  दिया  गया  केन्द्र  और  ग़ज़्य  लिटटे  की  किसी  भी  गैर  -  कानूनी
 गतिविधि  को  रोकने  के  लिए  समन्वित  कार्यवाही  य.र  रही  #।  राज्य  सरकारों
 ने  सज्म्त्र  चयोकियों  की  म्थापना  करके  तथा  गश्त  की  व्यग्था  करके  समद्र
 तट  के  साथ-साथ  स्‌र॒क्षा  प्रबन्धों  को  बढ़ा  टिया  इन  उपायों  के  अलावा
 पालक  खानी  में  अन्यर्राष्ट्रीय  सीमा  रेरवा  पर  भारतीय  क्षेत्र  में  नोसेना  ओर  तटरक्षकों
 द्वारा  निरन्तर  निगरानी  नज़र  रखी  जाती

 विल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  अंतिम  तल  का  प्रयोग  करने
 के  लिए  आवास  समितियों  को  अगुभति

 6577.  श्री  हरिस  पाठक  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  कतिपय  सहकारी  ग्रुप
 आवास  समित्रियों  के  प्रथम  और  हितीय  सल  के  आवंटियों  को  विभकल

 अंतिथ  मल  का  उपबोग  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  सो  उन  सर्गिणलत  के  का  क्षाम  हें  और  इस

 तरा  की  अनुमति  के  पीछे  ब्रश

 क्या  साधार  +  [4  ;  सा  तका  गए  आपास  समितियों

 के  आषंटियों  को  भी  दर्सी  प्रकार  गूधितारं  देने  का  है

 यहि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  है  और  यदि
 तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विकास  प्राधिकरण  के

 प्रथम  ओर  दत्तीय  नज्  के  लर्यंटियों  को  इसी  तरह  की  सुविधाए  प्रदान
 करने  +1  और

 ..  यहि  तो  तत्सवंधी  ब्योरा  क्या  हे  ओर  यदि  नहीं
 तो  इसके  क्या  कारण
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 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  डी  ही  ए  ने  बताया  है  कि  टैरेसों

 पर  3  फुट  तक  ऊंचाई  के  विभकत  स्थलों  के  प्रावधान  वाले  भवन
 नक्शों  की  अनुमति  केवल  गुजरावाला  सहकारी  आवास  समिति  के  मामले
 में  दी  गई  जिसमें  केवल  तीन  मजिलें  चूंकि  उनका  प्रस्ताव
 आपत्निजननक  नहीं  इसलिए  अनुमति  दी  गई

 और  ऐसे  टैरेस  स्थलों  के  उपयोग
 मिनसे  व्यक्तिगत  सहस्यों  को  असुविधा  न  हो  और  जो  भकम  नियमों
 की  दृष्टि  से  अन्यथा  आपत्निजनक  न  समिति  से  फ्राप्स  प्रस्तावों  की
 प्रत्येक  मामले  के  औचित्य  के  आधार  पर  जांच  की  जाती

 और  दी  शी  ए  फलेटों  में  टैरैस  केवल  ऊपरी
 मंजिल  के  आबंटियों  के  लिए  ?#।  तथापि  अन्य  तलों  के  आवंटी  अपनी
 पानी  की  टंकी  तथा  एन्टीना  टैरेस  पर  रख  सकते

 बहरीन  में  भारतीय

 6578...  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  |क

 कया  मसारझार  ने  आहरीन  में  व्याप्त  हिंसा  तथा  इसका
 याद  के  भारतीयों  पर  पदने  वाले  सभाविन  परिणामों  पर  ध्यान  दिया

 यटि  तो  नत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 (a)  क्या  इस  मामले  को  बहरीन  की  सरकार  के  साथ  उठाया

 यदि  तो  इस  पर  बहरीन  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 भारतीय  प्रवासी  समुदाय  को  धमकियां  मिलने  के  कुछेक
 मामले  हुए  थे  जिनमें  अज्ञात  स्रोतों  से  देश  छोड़  ठेने  की  चेतावनी  भी
 शामिल  बहरीन  में  रह  रहे  अन्य  प्रवासी  समुदायों  के  सम्बन्ध  में  भी

 ऐसे  मामलों  की  सूचना  मिली

 और  हमे  निश्न  ने  प्राधिकारियों  के  साथ  निकट
 सम्पर्क  बनाये  रवा  और  प्राधिकारियों  ने  पूर्ण  सरआ  का  आश्वासन  ठिया
 था  तथा  भारतीय  सलगृदाय  को  उमकी  हिफाजल  के  लिए  उठापे  गए
 कहदनों  से  अबगस  करा  दिया  गया

 मकान  मालिक  कर्मचारियों  को  सरकारी  आवास  का  आशंटन

 6579.  श्री  राम  निहोर  राय  :  कया  शहरी  कार्य  और  रोजगार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सेवा  स्थल  पर  मकान  मालिक  कर्मचारी  सरकारी
 क्वार्ट  को  आबंटन  के  अधिकारी  होते
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 यदि  तो  किस  आधार  और

 यदि  तो  दिल्‍ली  अथवा  अन्य  स्थानों  पर  ऐसे
 कर्मचारियों  क्वार्टों  का  आबंटन  करमे  के  क्‍या  करण

 झहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  सरकार  मौजूदा  नीति  के  जिन

 अधिकारियों  के  पास  अपने  मकान  वे  भी  वारी  आने  पर  सरकारी
 आवास  के  आबंटन  हेतु  पात्र  उनके  मकानों  की  किराया
 आय  के  आधार  पर  इन्हें  आबाटेत  सरकारी  रिहायशी  आवास  के  लिए
 भिन्‍न-भिन्‍न  लाइसेंस  शुल्क  निर्धारित  किया  गया

 और  तैनाती  स्थानों  पर  रहने  वाले  मकान  मालिकों
 को  इसलिए  पात्र  बनाया  गया  हे  क्योंकि  सरकारी  कर्मचारियों  को  ऐसी

 सुविधा  से  वंचित  रखने  से  निजी  मकानों  के  निर्माण  को  हतोत्साहन

 मिलेगा  जो  सरकार  की  आवास  नीति  के  विद्द्ध

 उर्वरक  संयंत्र

 6580...  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  रसायन  और  उर्वरक
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विशेष  रूप  से  उत्सर  प्रदेश  और  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  में  मए  आधारित  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  किए  जाने  के  लिए
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 ये  प्रस्तावों  को  कब  तक  स्वीकृति  दी

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  महासागर
 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशुआ्डों  फैलोरों  )  :  से

 जुलाई  1991  के  औद्योगिक  मीति  वक्तव्य  के  अनुसार  उर्वरक
 उद्योग  के  लिए  ओद्योगिक  लाइसेंसीकरण  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 पर्यावरणाल्मक  मंजूरी  के  कोई  भी  उद्यमी  भारत  में  कहीं

 भी  उर्वरक  संयंत्र  स्थापित  कर  सकता  मेसर्स  रिलायन्स  असम

 पेट्रो  के  मिकल्सः  लिए  ने  प्रति  वर्ष  726,000  टन  यूरिया  के  निर्माण
 के  लिए  noo  करोड़  की  अनुमानित  लागत  पर  असर  में  एक
 अमोनिया -  यूरिया  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  गेस  के  आबंटन  के  लिए
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  पैट्रोलियम  एवं  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  से  इस
 परियोजना  के  लिए  भी  आबंटित  करने  अनुरोध  किया  गया

 उत्तर  प्रदेश  में  गैस  पर  आधारित  दो  एक  अंबाला  में  और

 दूसरा  शाहजहांपुर  जिनमें  से  प्रत्येक  हर  वर्ष  मीटरी  टन

 यूरिया  का  उत्पादन  पहले  ही  कार्यान्‍्वयनाधीन

 भारतीय  अंतरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  में  जासूसी  की  घटना

 658)...  श्री  शरद  यादव  :

 श्री  सुकील  चन्द्र  वर्मा  :

 क्‍या  विवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 ।  1917

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या
 परिणाम  प्राप्त

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  जी

 माल्दीव  की  सरकार  को  यह  बता  दिया  गया  है  कि
 इस  मामले  में  आलिष्त  भाल्दीव  के  दो  राष्ट्रिकों  कतिपय  भारतीय

 कानूनों  का  उल्लंघन  किया  हे  ओर  इस  संबंध  में  मालदीव  की  सरकार
 से  मांगी  गई  सूचना  जांच-पड़ताल  पूरी  करने  के  लिए  आवश्यक
 माल्दीव  की  सरकार  यह  सूचना  भेजने  के  लिए  सहमत  हो  गई  है  ।

 विद्युत  क्षेत्र  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  कार्ययल  :

 6582...  क्री  संतोष  कुमार  गंगवार  ;  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विदुत  क्षेत्र  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  कार्यदल  ऊर्जा  के
 क्षेत्र  में  बहराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  प्रवेश  का  विरोध  कर  रहा

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कया
 कारण

 विद्युत  मंतऋ्नलय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 और  भारत  सरकार  की  नई  विद्युत  नीति  के  सम्बन्ध  में

 संसद  सदस्यों  को  सम्बोधित  अपने  पत्र  म्रें  विद्युत  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  कार्यदल
 ने  विद्युत  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश  सहिल  निजी  विद्युत  नीति  के  सम्बन्ध

 में  अनेक  मुद्दे  उठाए  हैं  ।  उनके  द्वारा  उठाए  गए  सभी  मुद॒ढों  के

 सम्बन्ध  मे  विद्युत  मंत्रालय  द्वारा  पकाशित  विद्युत  विकास

 का  विधिक  एवं  नीतिगत  दांच्या  -  तथ्य  और  प्रकाशन

 में  दिए  गए  जोकि  संसद  सदस्यों  सहित  व्यापक  सौर  पर  परिचालित

 किया  गया

 विवेशों  में  अस्पतालों  का  निर्माण

 6563,  श्री  थामस  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  द्वारा  मालदीव  में  इस्डिरा  गांधी  मेमोरियल  अम्पनाल

 की  स्थापना  में  कुल  कितना  निवेश  किया

 क्‍या  सरकार  ने  अन्य  देशों  मे ंभी  ऐसे  अस्पताल  बनवाए

 और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योग  क्‍या
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 विवेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 सरकार  ने  मालदीव  में  इंदिरा  गांधी  मेमोरियल  अस्पताल  के  निर्माण  पर

 36.69  करोड  रुपये  खर्च  किए

 जी

 (।)  नेपाल  में  बीर  अस्पताल के  मेदानिक  तथा  अभय

 सुधिधाओं  से  सम्पन्न  ब्लाक  का  9.61  करोड़  रुपये  कौ  लागत

 से  निर्माण  किया  54  करोड़  ह़पये  की  लागत  ले  कोहराला
 स्वस्थ्य  विशान  संस्थान  को  भारत  सरकार  की  सहायता  के  भाग  के

 रूप  में  नेपाल  में  350  बिस्तर  वाले  अस्पताल  का  निर्माण  किया

 जा  रहा  भारत  ने  नेपाल  को  उसकी  स्वास्थ्य  सुविधाओं  को  उन्नत

 सुदृढ़  करने  में  भी  मदद  की  हे  ।

 (।।)  मारीशस  में  भारतीय  तकनीकी  एवं  आर्थिक  सहयोग

 कार्यक्रम  जवाहरलाल  नेहरू  अस्पताल  का  निर्माण  किया

 180  बिस्तर  वाले  इस  अस्पताल  जिसका  निर्माण  1987  में

 आरम्भ  हुआ  था  और  1991  में  पूरा  हमारे  उप  राष्ट्रपति
 को  मारीशस  की  यात्रा  के  दोरान  मार्च  1991  में  मारीोशस  की  सरकार

 को  सौंप  दिया  गया  इसकी  निर्माण  लागत  35  मिलियन  रूपये

 15  मिलियन  रूपये  की  अतिरिक्स  राशि  अस्पताल  के  लिए  साज-सामान

 पर  खर्च  की

 (।।।)  सरकार  ने  अफगानिस्तान  में  1972  में  काबूल
 में  इंदिरा  गांधी  बाल  स्वास्थ्य  संस्थान  का  निर्माण  250  बिस्तर

 बाला  यह  अस्पताल  अफगानिस्तान  में  सबसे  बड़ा  स्वास्थ्य  केन्द्र  हे  ।

 (IV)  1966  में  सहायता  के  दूसरे  चरण  के  अन्तर्गत

 100  बिस्तर  वाले  शल्य-थिकित्सा  रवण्ड  का  निर्माण  किया  गया  तथा

 बाहय  रोगी  विभाग  ने  कार्य  करना  आरम्भ  1993
 में  अफगानिस्तान  के  हालातों  की  बजह  से  यह  कार्य  रोकमा

 बक
 &

 यूरिया  का  आयात

 6664...  श्री  ब्रज  किशोर  च्रिपाठी  क्‍या  रसाथन  और  उर्घधरक्त

 मंत्री  पर  बताने  कौ  क्ष्पा  कोंगे  कि  :

 क्या  इ  भिमरल्स  एण्ड  भेटत्स  ट्रेंडिंग  मज़ा

 फर्टिलाइजर्श  नेशतल  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  और

 फास्फेट्स  एण्ड  कैनिकल्स  लिमिटेड  चालू  रवरीफ  मौसम  के  दोरान  किसानों

 के  लिए  अपेक्षित  का  आयात  नहीं  कर  पाए

 यदि  तो  लत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  इसके  क्या
 कारण  और

 क्या  सरकार  चालू  र्वरीफ  मौसम  में  देश  की  यूरिया  की

 आवश्यकता  पूरी  करने  को  तैयार

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसवीय  कार्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  इलेक्ट्रानमिकी  विभाग  तथा  महासागर

 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एहुआडो  :  से

 चालू  स्वरीफ  मोसम  के  दोरान  आयातित  यूरिया  की  आवत  समय-सूची
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 के  अनुसार  रही  वेश  की  जरूरत  को  पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक
 प्रथन्ध  कर  दिए  गए  है  जैसा  कि  खरीफ  1795  के  लिए  आवश्यक

 क्सु  1955  के  अन्तर्गत  किए  गए  आबंटन  दर्शाए  गए

 परमाणु  अप्रसार  संधि

 |

 6808...  फ्रो  उन्मारेदिष  वेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 की  पा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  यह  प्रधारित  करने  के  लिए  परमाणु  अप्रसार
 संधि  परमाणु  अस्त्रों  के  प्रसार  को  रोकने  में  असफल  रही  कोई  कदम

 उठाए  जाने  पर  बिचार  कर  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मंचवार  किन-किन
 मंचों  पर  यह  मुदृदा  उठाया

 क्‍या  परमाणु  अप्रसार  संधि  का  समर्थन  करने  वाले  देशों  के
 साथ  इस  मुद्दे  को  द्विपक्षीय  स्तर  पर  विचार-विमर्श  करने  हेतु  कोई
 कदम  उठाए  गए  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  ओर  भारत
 ने  निरन्तर  यह  कहा  हे  कि  अप्रसार  संधि  अपने  वर्तमान  स्वरूप  में  बुनियादी
 तौर  पर  ही  एक  त्रुटिपूर्ण  संधि  यह  भेदभावपूर्ण  है  तथा  नाभिकीय

 हथियार  वाले  राज्यों  के  नाथिकीय  शस्त्रागार  को  वैद्य  मानकर  नाभिकीय

 अस्त्र  सम्पन्न  तथा  नाभिकीय  अस्त्र  रहित  देशों  के  बीच  स्थाई  विभाजन
 करती  यह  क्षितिजीय-विस्तार  को  नियंत्रित  करना  चाहती  हे  तथा

 उर्ध्याधर  विस्तार  की  समस्या  को  अनदेखा  करती  यह  सुज्ञात
 स्थिति  अप्रसार  संधि  के  न्‍्यासी  राज्यों  फे  साथ  द्विपक्षीय  विचार -  विनशों

 में  तथा  मिरस्त्रीकरण  से  सम्बन्धित  सम्मेलन  एवं  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा

 सम्मेलन  जेसे  संगत  बहुपक्षीय  मंचों  में  भी  प्रस्तुत  की  गई

 समिलनाबु  की  उर्वरक  आवश्यकता

 6886.  श्री  राज  रहि  क्‍या  रसायन  और  उर्धरक
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लसमिलनाइ  सरकार  ने  वर्तनान  री  मौसम  के  लिए  कुल
 कितने  उर्वरकों  की  मांग  की

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  तमिलनाडु  की  यूरिया  आवश्यकता

 पूरी  करने  में  असमर्थ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए
 गए

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  महासागर
 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआर्डो  :  इस
 समय  मात्र  यूरिया  ही  ऐसा  उर्वरक  है  जो  आबंटन  और  संचलन
 नियंत्रण  के  अन्तर्गत
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 ,  रबी  मोसम  में  अक्टूबर  से  नार्च  की  अवधि  आती  राज्य  की

 मूल्यांकित  मांग  को  ध्यान  में  रखते  आवश्यक  वस्तु  1955
 के  अन्तर्गत  किया  गया  तमिलनाडु  के  लिए  यूरिया  का  आबंटन  5.10

 लाख  टन  मोसमं  के  दोरान  राज्य  में  यूरिया  की  संचित
 उपलब्धता  5.19  लास्ब  टन  विनियत्रित  उर्वरकों  की  मांग  और
 उपलब्धता  बाजार  शक्तियों  हारा  शासित  होती

 जी

 प्रश्भ  नहीं

 भारत -  नेपाल  सीमा  पर  सड़क

 6587.  परशुराम  गंगवार  :  क्या  भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  भारत-नेपाल  सीमा  पर  एक  सड़क

 बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश

 :  से  यह  मंत्रालय  मुख्य  रूप  से  राष्ट्रीय  राजमार्गो

 के  लिए  जिम्मेदार  जहां  तक  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  संबंध  उत्तर

 प्रदेश  में  भारत-नेपाल  सीमा  पर  एक  सड़क  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं

 तीन  बीघा

 6588...  श्री  राम  कापसे  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  बांग्लादेश  की  सरकार  तीम  बीघा  के  स्थानान्तरण

 से  सम्बद्ध  शर्तों  को  पूरा  करने  में  असफल  रही  और

 पगहि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  तीन  बीषा

 संबंधी  समझौते  को  लागू  करने  के  लिए  क्या  कवन  उठाए  गए  हैं  अथवा

 उठाए

 विवेश  मंत्री  प्रमव  मुखजी  )  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 गंगा  बांध  परियोजना

 6509.  श्री  बेवी  बक्स  सिंह  :
 :

 रमेश  चन्द्र  तोमर  :

 क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1917  लिख्वित  उत्तर  है

 “(8)”  क्या  केन्द्र  सरकार  गंगा  बांध  परियोजना  में  पानी  छोड़ने
 के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु  सहमत  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इस  परियोजना
 के  विकास  के  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  और  शज्य  सरकार  का  हिस्सा

 कितना

 इसके  निर्माण  के  संबंध  में  अथ  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 और

 इस  बांध  का  कार्य  कब  तक  पूरा  हो

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  जी  हां  ।

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  सूचना  के  अनुसार  बांध  की
 लागत  200  करोड़  है  तथा  भारत  सरकार  ने  100  करोड़  HO  अर्थात्‌
 बांध  की  50%  लागत  का  ऋण  देने  की  सहमति  दी

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  बताया  है  कि  प्रारम्भिक  कार्य
 जैसे  मॉडल  की  जांच  मुदा  जांच  तथा  नींव  की  विस्तृत  जांच  आदि
 कार्य  लगभग  पूरे  हो  चुके  बांध  के  निर्माण  के  लिए  टेंडर  स्वीकृति
 की  प्रक्रिया  में  है  तथा  मुख्य  बांध  के  निर्माण  का  कार्य  अभी  शुरू
 किया  जाना

 राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  परियोजना  वर्षों  में

 पूरी  करने  का  कार्यक्रम

 स्पेंज  लौह  का  उत्पावन

 6590...  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  क्या  इस्पात  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  स्पंज  लौह  की  उत्पादन  लागत  का

 तुलनात्मक  अध्ययन  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  स्पंज  लौह  के  घरेलू  उत्पष्ण  की  लागत
 में  स्थिरता  लाने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए

 इस्पात  मंत्नलय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :

 और  स्पंज  लोहा  निर्माण  करने  वाली  इकाइयां  फ्रमुस्व  रुप  से  निजी

 क्षेत्र  में  स्‍्पंन  लोहे  की  उत्पादन  लागत  विभिन्म  कारकों  जेसे  -  स्थान

 प्रौद्योगीकी  कच्चे  माल  की  गुणवत्ता  इत्यादि  पर  निर्भ  करती

 उत्पादन  लागत  की  सांख्यकी  इकाइयों  द्वारा  सामान्यतः  कणिज्यिकी

 विचारधाराओं  के  कारण  गुप्त  रखी  जाती  यह  भी  कहा  जा

 सकता  हे  कि  औद्योगिक  लागत  और  मूल्यन  ब्यूरो  ने  यह  संकेत  विया

 है  कि  भारतीय  स्पंज  लोह  उद्योग  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  प्रतिस्पर्धी

 भारतीय  स्पंज  लौह  उद्योग  को  रियायत  प्रदान  करने  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  ने  1994-95  के  बजट  में  लौह  पैलेटों  पर
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 सीमा  शुल्क  15%  से  घटाकर  10%  और  अकोककर  कोयले  पर  85%
 से  घटाकर  35%  करने  की  व्यवस्था  की  26-4-1994  से  लोह
 अयस्क  के  पैलेटों  पर  सीमा  शुल्क  को  घटाकर  5%  कर  दिया
 गया

 अनुषंगी  इस्पात  एकक

 659...  श्री  गुमान  मल  लोढा

 श्री  मूर्ति  प

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  क्‌पा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बडी  संख्या  में  अनुषंगी  इस्पात  एकक  रूग्ण
 हालत  में

 यदि  तो  1994-95  के  दौरान  देश  में  चल  रहे

 ऐसे  एककों  की  संरूया  कितनी  थी  और  उनमें  से  कितने  एकक  म्ण्ण

 हो  चुके  हैं  लथा  इस  रूण्ण  एककों  की  कल  कितनी  वार्षिक  उत्पादन

 क्षमता

 क्‍या  सरकार  ने  रूग्ण  इन  एककों  को  अर्थश्रम  बनाने

 हेतु  सुझाव  देने  के  लिए  लौह  और  इस्पान  विकास  बोई  के  आयुक्त
 की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठन  की  -  और

 यदि  तो  यह  समिति  कब  हो  गई  थी  और  इस

 समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या-क्या  है  ओर  यह  समिति  अपनी  रिपोर्ट
 कब  तक  दे

 इस्पात  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  सन्‍तोष  मोहन  :
 ओर  गोण  क्षेत्र  में  इस्पात  का  उत्पादन  करने  वाली  162

 विद्युत  चाप  भट्टी  इकाइयों  में  से  95  इकाइयां  1994-95  के  दौरान
 कार्यम्त  बनाई  गयी  थीं  जबकि  लगभग  36,000  टन  क्षमता  की  एक

 इकाई  को  समय-समय  पर  यथा  संशोधित  रूग्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 1785  आई  सी  की  शर्ता  के  अनुसार
 1994  और  1995  के  दोरान  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुननिर्माण
 बोह  द्वारा  र्ूग्ण  घोषित  कर  दिया

 .  और  इन  रूग्ण  इकाइयों  के  पुनरूद्धाਂ  के  लिए  सुझाव

 देने  हेतु  सरकार  ने  विकास  लोहा  ओर  इस्पात  की  अध्यक्षता

 में  कोई  समिति  गठित  नहीं  की

 एन्कलेवों  का  विनिमय

 6592.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  बंगला

 देश  सरकार  ने  यह  संकेत  दिया  है  कि  जब  तक  फरक्का  जल  विवाद
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 का  निपटारा  नहीं  होगा  सब  तक  बंगलादेश  एन्कलेवों  के  विनिमय  के
 पर  चर्चा  नहीं  करेगा

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 भारत  ओर  बंगलादेश  के  बीच  एन्क्‍्लेवों  के  विनियम  हेतु
 क्‍या  कदम  उठाए  गए

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चथिन  बंगाल  के  जलपाई  गुही
 और  कूचविहार  जिलों  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  मे तनाव  की  स्थिति  उत्पन्न
 हो  गई  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निपटने  फे  लिए  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  बंगलादेश  की  सरकार
 ने  भारत  सरकार  को  ऐसे  किसी  रूरव  का  संकेत  नहीं  दिया

 प्रशन  नहीं

 सरकार  एनन्‍्क्लेवों  के  आदान-प्रदान  सहित  1974  के
 भारत-बंगलादेश  भू-सीमा  करार  के  प्रावधानों  पूर्ण  के  कार्यान्वयन  के
 प्रति  वचनबद्ध  1774  के  करार  से  संबद्ध  प्रक्रिया  संबंधी  ओपचारिकताएं

 पूरी  करने  के  लिए  केन्द्र  तथा  संबद्ध  राज्य  सरकारें  प्रयास  कर  रही

 और  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  स्थित  जिलों  की  स्थिति
 की  निरन्तर  निगरानी  की  जाती  सरकार  किसी  भी  सम्भावित  तनाव
 को  दूर  करने  के  लिए  हमेशा  सतर्क  रहत्ती

 वाहनों  का  पंजीकरण

 6593.  श्री  पंकज  चौधरी  :

 श्री  जनार्दन  मिश्र

 क्‍या  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  केवल  परिवहन  केटेलिटिक  युक्त  वाहनों
 का  ही  पंजीकरण  करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  नहीं  लो  इसके  क्या  कारण

 जल -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश
 और  जी  नहीं  ।  सरकार  की  दिनांक

 22.395  की  अधिसूचना  के  अनुसार  यह  अनिवार्य  कर  दिया  गया  हे
 1795  से  कलकत्ता  और  मद्रास  शहरों

 में  प्रथम  बिक्नी  के  समय  पैट्रोल  से  चलने  वाले  चौपष्टिया  वाहनों
 पर  उत्कृष्ट  धातु  का  बना  कम  से  कम  एक  आक्सीकृत  प्रकार  का
 केटेलिटिक  क्नवर्टर  लगा  हुआ  होना  चाहिए  जो  ओ  ई  एम  प्रमाणन
 का  होना  हु
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 केटेलिटिक  कन्वर्टर  लगाया  जाना  पैट्रोल  से
 चलने  काले  केवल  चौपहिया  कहनों  के  लिए  अपेक्षित

 विद्युत  संयंत्र  की  र्वरीव

 6594.  छिन्‍ता  मोहन  :

 श्री  जगमीत  सिंह  बरारਂ  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  2  1995  के  देनिक

 इंडियन  एक्सप्रेस  में  बोट  इक्विपमेंट्स  केन  रिश्यूस  कोम्ट

 शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया  गया

 और

 यदि  ८,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  सरकार  की

 इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रक्रिया

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला

 विद्युत  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  की  भागीदारी  को  प्रोत्साहित
 करने  से  संबंधित  नीति  मूलतः  विद्युत  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  के  सार्वजनिक
 क्षेत्र  के  संसाधनों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  तेयार  की  गई  अधिक

 पूंजी  ख्वपत  वाले  इस  क्षेत्र  में  निजी  निवेशकों  को  आकर्षित  करने  के

 लिए  महसूस  किया  गया  था  कि  उपस्कगें  को  प्राप्त  करने  के  संबंध
 में  निवेशकों  को  स्वतंत्रता  प्रडझन  की  जानी  क्योंकि  इससे  वे

 उपस्करों  के  लिए  आपूर्तिकर्ताओं  के  ऋण  का  पता  लगाने  ले  सक्षम
 नीजि  क्षेत्र  को  विद्युत  परियोजनाओं  को  शुरू  करने

 के  लिए  आपूर्तिकर्ताओं  का  ऋण  प्रदान  करने  के  लिए  व्यक्निगत  रूप

 से  बोली  लगाने  के  लिए  अथवा  निजी  निवेशकों  के  साथ  संयुक्त  उद्यम

 स्थापित  करने  के  लिए  स्वतन्त्र

 यूरिया  का  उत्पावन

 6595.  श्री  शंकर  सिंह  वाघेला  :

 श्री  शांताराम  पोतदुरवे  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक़  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रति  वर्ष  यूरिया  का  कुल
 कितना  उत्पादन

 वर्ष  1995-96  के  दोरान  सरकरी  क्षेत्र  सरकारी  के

 के  उपक़मों  में  यूरिक  के  उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य  रखा  गया

 (1)  क्‍या  सरकार  ने  उनके  साथ  किसी  ज्ञापन  पर

 हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  उपक्रम  वार  ब्योग  कया  *,  और
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 (४).  वर्ष  1995-96  के  लिए  यूरिया  के  उत्पादन  और  कुल
 मांग  का  अनुमानित  ब्योरा  क्‍या

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसबीय
 कार्य  मंग्न॒लय  में  राज्य  मंत्री  लथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  महासागर
 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एहुआर्डों  :  गत
 तीन  वर्षो  के  टौरान  यूरिया  का  कुल  उत्पाठन  नीचे  दिया  गया  है  :

 वर्ष  जन्पादन

 1992-93  131.23

 -  94

 95
 हक

 1993-94  के  दोरान  यूरिया  के  लिए  निर्धारित  क्षेत्र क्षेत्र-वार  वार
 लक्ष्य  नीये  दिया  गया  है  :-

 बाण  णााणणणणणणाण

 क्षेत्र  तरध्य

 सार्वजनिक  54.23

 मष्क  री  32.98

 निनी  66.58
 जज

 योग  153.79

 और  सरकार  ढ्वाग  केवल  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 के  साथ  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्साक्षर  किए  नाते  नेशनल  फर्टिलाइजर्स

 एफ  राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स
 मद्रार  फर्लिलाइजर्स  लिए  एफ  ओर  फर्टिलाइजर्स

 एण्ड  केमिकल्स  ट्रावनकोर  यूरिया  उत्पादित  करने  वाले
 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रम  हें  जो  सरकार  के  माथ  1995-96  के

 लिए  समझोना  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर

 खरीफ  1995  सौसम  के  लिए  यूरिया  की  अनुमानित
 मांग  6767  लाख  टन  रबी  1995-96  के  लिए  यूरिया  की  मांग
 का  अनुमान  अभी  कृषि  मत्रालय  ब्रारा  लगाया  जाना  1995-96
 के  यूरिया  का  उन्पादन  लक्ष्य  5379  लास्व  टस  निर्धारित  किया

 गया

 राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  क्षत्रि

 6596.  श्री  रतिलाल  वर्मा  :  क्या  भूलल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  थी  कूपा  करेंगे  कि

 गत  सीन  यों  के  दौरान  राजस्थान  में  प्राकृनिक  आपदाओं

 से  क्षनिग्रम्स  नप्ट्रीय  राजगार्गों  का  ब्यौश  क्‍या  और

 उन  राष्ट्रीप  राजमार्गों  की  मरम्मत  पर  आज  तक  कितनी

 शनराशि  खर्च  की  गई  हैਂ
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश

 :  ये  राष्ट्रीय  राजमार्ग  3,  8,  1,  12,  14,  और  15

 650,90  लाख  रूए

 कोलंबिया  के  विवेश  मंत्री  की  यात्रा

 6597.  श्री  रवि  राय  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्बीनल  ओवेसी  :

 क्या  विवेश  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि

 क्‍या  कोलंबिया  के  विदेश  मंत्री  ने  हाल  ही  में  भारत

 की  यात्रा  की  थी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  इस  यात्रा

 का  उद्देश्य  क्‍या

 भारतीय  नेताओं  के  साथ  उनकी  किन-किन  विषयों

 पर  बातचीत  हुई  और  इसका  क्या  निष्कर्ष  निकला  और

 इस  यात्रा  से  दोनों  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  संबंध  कहां

 तक  सुदृढ़

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :
 जी

 विदेश  मंत्री  के  आमंत्रण  पर  कोलम्बिया  के  विदेश  मंत्री

 ने  20  से  23  1995  तक  भारत  की  यात्रा  की  ।

 कोलम्बिया  के  विदेश  मंत्री  की  यात्रा  का  मुख्य  उद्देश्य
 ड्िपक्षीय  राजनीतिक  परामर्श  करना  कोलम्बिया  में  होने  वाले  भावी

 गुट  निरपेक्ष  शिखर  सम्मेलन  की  तेयारी  पर  भी  बातचीत

 (1)  .  फोलम्धिया  के  विदेश  मंत्री  की  इस  यात्रा  के  परिणामस्वरुप

 भारत  और  कोलम्बिया  के  बीच  द्विपक्षीय  संबंधों  को  संवर्धन  दोनों

 देशों  ने  सभी  सम्भव  क्षेत्रों  मे ंएक  दूसरे  के  बीच  पर्याप्त  कार्यकलापों

 की  संभावनाओं  का  पता  लगाया

 »  अमेरिका  के  हाउस  आफ  रिप्रजेंटेटिव्ज  में  प्रस्ताव

 6598...  श्री  मुडला  गिरियष्पा  :  कया  विवेश  मंत्री  यह

 ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तरी  केरोलिना  से  डमोक्रेटिक  पार्टी  के  टिकट

 पर  चुने  हुए  एक  प्रतिनिधि  ने  अमेरिका  के  हाउस  आफ  रिप्रजेंटेटिव्न

 में  ओपचारिक  रूप  से  एक  प्रस्ताव  पेश  किया  हे  जिसमें  अनेक

 धर्मों  के  अस्तित्व  के  प्रति  भारत  की  प्रतिबद्धता  तथा  सहिष्णुता  के  लिए

 उसकी  प्रशंसा  की  गई
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 क्या  पफ़्स्ताव  में  भारत  को  पूरे  विश्व  में  धार्मिक  सौहार्द
 के  लिए  अपनी  प्रतिबद्धता  के  कारण  पहचाने  जाने  की  अभिलाषा  व्यक्त
 की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 विवेश  मंत्री  (  श्री  प्रणव  जी  अमरीका
 काग्रिस  सदस्य  श्री  चाली  रोज  मे  6  1798  को  हाउस

 र््रिजेटेटिष्न  में  एक  समवर्ती  प्रस्ताव  पेश  किया

 कांग्रेस  के  सदस्य  श्री  रोज  के  इस  प्रस्ताव
 में  हाउस  आफ  रि्प्रिजेंटिष्न  से  मांग  की  गई  थी  कि  वह  संकल्प  पारिस

 करे  कि  भारत  सरकार  की  इस  बात  के  लिए  सराहमा  की  जानी  चाहिए
 कि  वह  धार्मिक  बहुवाद  तथा  सहिष्णुता  के  प्रति  प्रतिबद्ध  भारत
 के  बारे  में  यह  बात  स्वीकार  की  जानी  चाहिए  कि  वह  धार्मिक  उत्पीड़न
 के  शिकार  विस्थापित  व्यक्तियों  को  आश्रय  देने  के  लिए  तैयार  तथा
 अमरीका  के  लोग  यह  बात  मानते  हैं  और  उसकी  सराहना  करते  हैं
 कि  भारत  ने  विश्वभर  में  धार्मिक  समरसता  की  स्थापना  के  संबंध  में
 पर्याप्त  योगदान  किया

 ढलवां  लोहा  संयंत्र

 6599.  श्री  सोमजी  भाई  डामोर  :  क्या  हस्पात  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  अंतर्गत  कुछ  बड़े
 ढलवां  लोहा  सयत्रों  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  उनकी  क्षमता  और  उनमें  रोजगार  पेवा
 करने  की  संभावना  का  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍तोष  मोहन  वेव  )
 और  कच्चा  लोहा  संयंत्र  स्थापित  करने  में  विगत  समय

 में  काफी  उच्चनियों  मे  रुचि  ली  उपलब्ध  सुूचमा  के  अनुसार  इनमें
 से  लगभग  yn  लाख  टन  वार्षिक  क्षमता  1704  फे  अन्त  तक  चालू
 की  जा  चुकी  है  और  लगभग  1?  लाख  टन  की  अतिरिक्त  क्षमता

 कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों  में  ये  इकाइयां  मुख्य  रुप  से  निजी

 क्षेत्र  में  रोजगार  सृजन  सम्भाषना  विभिन्‍न  इकाइयों  के  अपनाई
 प्रौद्योगिकी  और  स्वचलन  के  स्तर  पर  निर्भर  करेगी  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पप्मड  स्टोरेज
 ”

 विद्युत
 परियोजना

 6600...  श्री  बीर  सिंह  महतो  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  के  पुरुलिया  जिले  में  अयध्या  पहाओी

 में  किसतो  बाजार  नाला  उपरि  भम्पड  विद्युत  परियोजना
 को  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  ओर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 और  पुरुलिया  पम्पष्ट  स्टोरेज  स्कीम  (4x225=900  में
 के  लिए  1456.56  करोड़  रूपये  की  अनुमानित  लागत  पर  योजना  आयोग

 का  अनुमोदन  1994  में  प्राप्त  हो  गया

 लौह  अयस्क  भण्डार

 660.  श्री  मंजय  लाल  :

 श्री  सुल्तान  सलउबूवीन  ओवेसी  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  लोक  अयस्क  भण्डार  का  आकलन  करने  हेतु  कोई
 सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  इसके  निष्कर्षों  का  राज्य-वर  ब्यौरा  क्या

 गत  दो  वर्षो  के  दोरान  किन-किन  स्थानों  पर  इस्पात
 मिले  स्थापित  करके  इसका  उत्पादन  शुरू  किया  गया  और

 देश  में  लौह  अयस्क  उद्योग  की  संभावनाओं  का  ब्योरा

 कया  है  और  सस्कार  द्वारा  इस  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  क्या-क्या

 कार्यक्रम  तेयार  कए  गए

 इस्पात  मंत्राश्नल  के  राज्य  मंत्री  सन्‍तोष  मोहन
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 ओर  राष्ट्रीय  खनिज  मालसूची  भारतीय  वेशानिक
 राज्य  सरकारों  के  खनन  ओर  वैज्ञानिक  विभागों  और  अन्य
 संबंधित  अभिकरणों  द्वारा  किए  गए  अनुसंधान  और  सर्वेक्षणों  के  आध
 7  पर  भारतीय  खान  ब्यूरो  नागपुर  द्वारा  अद्यतन  की  जाती

 भारतीय  रकान  ब्यूरो  द्वारा  लैयार  की  गई  नवीनतम  रवनिज
 माल  सूची  के  अनुसार  देश  में  हेनाटाइट  और  मेग्नाटाइट  लौह  अयस्कों
 का  विनांक  1-4-90  की  स्थिति  के  अनुसार  प्राप्य  भंडार  क्रमशः  96020
 लाख  टन  और  31430  लाख  टन

 विनांक  1-4-90  की  स्थिति  के  अनुसार  हेमाटाइट  और  मेम्नाटाइट
 अयस्कों  का  राज्य-कर  ब्यौरा  संलम्न  विवरण  में  दिया  गया

 पिछले  दो  वर्षो  के  दौरान  लौह  अयस्क  को  आधारभूत
 कच्चे  माल  के  रुप  में  प्रयोग  करने  वाले  किसी  नए  इस्पात  संयंत्र  में
 उत्पादन  शुरू  नहीं  हुआ

 घरेलू  और  निर्यात  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के
 लोहे  और  इस्पात  के  बढ़े  हुए  घरेलू  उत्पादन  के  परिणामस्वरूप  लोह

 अफ्सक  की  मांग  बढ

 देश  में  लोह  अयस्क  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  हेतु  सरकार  द्वारा
 उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिस्वित  शामिल  हैं  :-

 (1)  सिर्फ  सरकार  क्षेत्र  द्वारा  स्वनन  हेतु  आरक्षित  खनिजों
 की  सूची  में  से  लोह  अयस्क  के  खनन  को  निकाल  दिया  गया

 (2)  लोह  अयस्क  सहित  रबनिज  क्षेत्र  में  विदेश  निवेश
 निवेश  को  बढ़ावा  देने  और  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  खनन  कानून
 में  उपयुक्त  किए  गए

 1-4-90  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य  वार  प्राप्प  लौह  अयस्क  और  के  भण्डार  ।

 लाख

 राज्य  प्रमाणित  सम्भाष्य  सम्भवित  कुल

 2  .3  4  5

 हेमाटाइट  ह
 '

 आन्ध्र  प्रदेश  3  6  38  47

 बिहार  1387  1229  .
 38

 2,067

 गोवा  363  200...  ..'  \  199  762

 कर्नाटक  च्चा  253...  65  92%

 463
 ह

 68)  20495 मध्य  प्रदेश  90  ,  ।

 महाराष्ट्र  84  36  56  2,667

 उद्चैसा  --  632  594  2,667

 राजस्थान
 ८  6  न  9

 वननननननननननननननननननन+मनननन+«+न+५+3+3नमक++नन-नननननननन-ननीननननिननीननननननननीनननीनननननननननन  ननननननीनीननननकननीननीन--ऊ-ँ-६.3--क्‍  :  :  2  5  अब  ऑअ  कक  बब  ब  बधध्ूषध््छटछटटलस  क्‍  क्‍  अब  ख  अल७खन्‍लबअस्‍य  _  ई  ट  डइऑन्‍  ल  लॉ४:6:फफो न
 2,624  2,086  9,602*
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 2  3  4  $

 मैग्नाटाइट

 आन्ध  प्रदेश  38  380
 --  4186

 बिहार  2  2  5

 गोवा  65  4  96  165

 कर्माटक  1,663  37  484  2,518

 केरल
 --  24  ॥॥|  35

 राजस्थान
 --  --  |

 तमिलनाडु
 ==  --

 कुल  782  595  3,43

 *  संख्या  को  पूर्णाक  बनाने  के  कारण  योग  का  मिलान  नहीं  किया  जा

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  गैर-सरकारी  भागीबार

 6502...  श्री  मूर्ति  :

 श्री  सुल्तान  सलाउदबीन  ओवेसी  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बतने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  हे  कि  सभी

 राज्य  सरकारों  को  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  गेर-सरकारी  भागीदारों

 के  चयन  हेतु  अपने  मार्कਂ  निर्धारित  करने  के  अधिकार

 यदि  तो  इस  नीति  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया

 क्या  उनका  मंत्रालय  प्रतिस्पर्धात्मक  निविदा  प्रक्रिया  के

 लिए  कोई  अंतिम  माडल  प्रस्तुत

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  क्‍या

 कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  अन्य

 दिशा-निर्देश  क्‍या

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 और  निजी  प्रवर्तकों  को  निजी  विद्युत  परियोजनाएं  सोपें  जाने

 का  कार्य  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  में  आता  दिनांक

 से  राज्य  सरकारों  को  समझौता  ज्ञापन  ओ  या

 प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  के  माध्यम  से  निजी  प्रवर्तकों  को  विद्युत  परियोजनाएं

 सौंपने  की  अनुमति  भारत  सरकार  ने  के  बाद  निजी  विद्युत

 परियोजनाओं  को  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  के  माध्यम  से  सोपने  को  भनिया्फ

 बना  दिया

 से  (3).  घूंकि  बोली  संबंधी  दस्तावेन  परियोजना  विनिर्टिप्ट
 होंगे  इसलिए  कोई  एक  आदर्श  दस्तावेज  विकमिन  करना  व्यवाधर्य

 विद्युत  मंत्रालय  ने  विभिन्‍न  राज्य  मरकारों  राज्य  «यों

 को  निजी  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  माध्यम  क

 बारे  में  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  हैं  और  बोली  संबंधी  दस्लावेज  तेयार

 करने  सहित  प्रतिस्पर्धात्मक  बोली  के  माध्यम  से  परियोजनाएं  सौंपने  के

 लिए  अपेक्षित  विभिन्‍न  सेवाओं  के  वास्ते  परामर्शदाता  की  सेवाएं  लेने  के

 निजी  विद्युत  विकास  संबंधी  तकनीकी  सहायता  कार्यक्रम  के  अंतर्गत

 पावर  फाइनेंस  कारपोरेशन  द्वारा  प्रशासित  विश्व  बैक  ऋण  प्राप्त  करने

 की  भी  सलाह  दी

 पूर्वोत्सर  क्षेत्र  में  रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  क्षमता  का
 वोहन

 6603.  श्री  लाईता  उम्ब्ने  :  क्या  रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  स्वाद्य  प्रसंस्करण

 उद्योगों  में  निहित  भारी  क्षमता  का  दोहन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  इस  क्षेत्र  में  ऐसे  उद्योगों  की  व्यवार्यता  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  का  राज्य-कर  ब्यौरा  क्या

 और

 यदि  तो  इसका  कया  कारण



 t

 सवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण

 :  से  विगत  में  सामान्यतया  किए  गए  अनेक  सर्वेक्षणों

 और  अध्ययनों  से  पता  चलता  है  कि  पूर्वात्तर  राज्यों  में  फल  तथा  सब्जी

 मांस  और  पोॉल्ट्री  मसाला  आधारित

 ओऔषधयि  सुगन्धित  काजू  आवि  जैसे  कृषि  प्रसंस्करण  उद्योगों

 के  लिए  अच्छी  सम्भावना

 इसके  मंत्रालय  ढ्वारा  मणिपुर  और  नागालैण्ड

 राज्यों  के लिए  अध्ययन  करने  तथा  प्रौद्योगिकी  आर्थिक -  व्यवहार्यता  रिपोर्टे

 सैयार  करने  के  लिए  योजना  सहायता  भी  दी  गई

 मध्य  प्रदेश  में  रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 6604...  श्री  सूरजभान  सोलंकी  :

 श्री  अनंतराव  बेशमुस्व  :

 श्री  कृष्णा  राव  :

 श्री  शिवप्पा  ;

 श्री  सुल्तान  सलाउबूबीन  ओवेसी  :

 क्या  रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 '  क्‍या  सरकार  का  निकट  भविष्य  में  प्रत्येक  राज्य  में

 रवाद्य  प्रसंस्करण  एकक  स्थापित  करने  का  विध्ार

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  विशेष  रूप  से  पूर्केत्सर
 मध्यप्रदेश  और  कर्नाटक  संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  इस  संबंध  में  सरकार  ने  कतिपय  प्रस्तावों  को  स्वीकृति
 प्रदान  की

 यदि  तो  ऐसे  प्रस्तावों  का  राज्य-वार  ब्योरा  क्‍या

 राज़्य-कर  इन  एककों  पर  कुल  कितना  निवेश  किया

 गया

 इसमें  से  कितने  प्रतिशत  निवेश  निजी  और  विदेशी  निवेशकों

 .  ढारा  किया

 (8)  देश  में  रकथय  प्रसंस्करणों  एककों  की  स्थापना  के  संबंध
 ;

 में  विदेशी  ओर  निजी  निवेशकों  से  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों  की  ब्फेरा  कसा

 इनकी  निर्यात  क्षणता  संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  खाद्य  प्रसंस्करण  एककों
 का  राज्य-कर  ब्यौरा  क्‍या
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 स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंश्नलय  के  राज्य  मंत्री  तरूण
 :  से  (€).  सरकार  किसी  राज्य  में  स्वयं  स्वाद्य  प्रसंस्करण

 यूनिट  की  स्थापना  नहीं  करती  मंत्रालय  अपनी  योजना
 स्‍्कीनों  के  तहत  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटों  की  स्थापना  /

 आधुनिकीकरण  के  लिए  राज्य  सरकार  के  संगठनों
 एजेंसियों  आदि  को  विस्तीय  सहायता  देती

 और  उदारीकरण  की  अवधि  से  लेकर  1995
 तक  सरकार  ने  विदेशी  निर्यातोन्गुखी  औद्योगिक  लाइसेंसों
 आदि  के  लिए  567  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दी  है  जिनमें  त्वाद्य  प्रसंस्करण
 के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  यूनिटो  की  स्थापना  करने  के  वास्‍्ते  2528  करोड़

 के  विदेशी  निवेश  समेत  कुल  7679  करोड़  wo  का  निवेश  निहित

 2528  करोड़  0  का  विदेशी  निवेश  सरकार  द्वारा  मंजूर  किए  गए

 कुल  विदेशी  निवेश  का  लगभग  9.1%  उपर्युक्त  के  खाद्य

 प्रसंस्करण  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  1995  तक  3101  औद्योगिक

 उद्यमी  शापन  प्रस्तुत  किए  गए  हैं  जिनमें  39099  करोड़  का  निषेश
 निहित

 कार्यान्वयन  के  प्रथम  पांच  वर्षों  के  दोरान  निर्यातोन्युरवी

 यूमिटों  का  लक्ष्य  लगभग  31340  करोड  मूल्य  का  निर्यात  करने

 का  है

 ().  उपर्युक्त  के  उत्सर  को  दृष्टि  में  रखले  हुए  प्रश्न

 नहीं  उठता  ।

 ताइपे  में  व्यापर  मिशन  *

 6605...  श्रीमती  कृष्णेन्त्र  कौर  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह
 बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ताइवान  में  ताइपे  में  भारतीय  व्यापार  मिश्षन  रकोला
 गया

 (=)  यदि  तो  इस  मिशन  के  उद्देश्य  क्या

 क्‍या  ताइवान  का  भी  विचार  भारत  में  अपना  मिशन

 रवोलने  का  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 विवेश  मंत्री  प्रणव  :  और  भारत

 और  ताईवान  के  बीच  पूंजीनिवेश  और  सम्पकों  के

 संबर्धन  के  लिए  भारत  -  ताइपे  एलोसिएशन  नामक  एक  मैर  -  सरकारी  संगठन

 की  ताईकन  में  स्थापना  की  जा  रही

 और  समझा  जाता  है  कि  भारत  तथा  ताईवान  के

 बीच  पूंजीनिवेश  और  पर्यटन  के  संबर्धन  के  लिए  ताइपे  आर्थिक

 तथा  सास्कृतिक  केन्द्र  के  एक  कार्यालय  को  नई  दिल्‍ली  में  स्थापित

 किए  जाने  की  संभावना  है  जिसका  स्वरुप  गेर-सरकारी



 क्र  लिखित  उत्तर  हि

 सुतीकोरिस  पत्सन  से  गाव  निकालना

 6606,  श्री  काबग्बूर  जनार्बन  :  क्या  भूतल

 परिवष्ठन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 क्‍या  वूतीकोरिन  पत्तन  को  कम  से  कम  चार  फुट
 और  गहरा  बनाने  के  लिए  उससे  तत्काल  गाद  निकालने  संबंधी  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश

 :  जी

 तूतीकोरिन  पत्तन  के  चेनल  ओर  बेसिन  को  10.  मीटर

 गहरा  बनाने  के  लिए  wo  करोड़  की  अनुमानित  से  इनके
 कैपिटल  निकर्षण  हेतु  एक  प्रस्ताव  तैयार  किया  गया  इसकी  मौजूदा

 गहराई  8.23  मीटर

 प्रश्न  नहीं

 '
 श्री  नवल  किशोर  राय  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  देश

 में  रासायनिक  उर्परकों  के  उल्पावन  को  प्रोत्साहन  देने  की  कोई  योजना

 लागू  की  और

 यदि  तो  इस  योजनां  के  कार्यान्वयन  के  लिए  कुल
 कितनी  धनराशि  का  आबंटन  किया  गया  और  वास्तविक  रुप  से  वर्षवार

 कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य

 मंत्नलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  नए  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  महासागर

 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआडों  :  और

 आठवीं  पंचवधीय  योजना  के  संदर्भ  में  इस  तरह  की  कोई  योजना

 कार्यान्कति  नहीं  की  गई  उर्वरक  मूल्य  निर्धारण  संबंधी  संयुक्त
 संसदीय  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  ,  उत्पादन  प्रोत्साहित  करने

 के  लिए  उर्वरक  उद्योग  के  लिए  निम्नलिस्वित  राहतें/रियायतें  प्रदान  की

 गई
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 ।)  नयी  उर्वरक  परियोजनाओं  तथा  वर्तमान  संयत्रों  के

 आधुनिकीकरण  के  लिए  पूंजीगत  मालों  के  आयात  पर  सीमा
 को  23.9.992  से  समाप्त  कर  दिया  गया

 ।।).  फास्फेटिक  उर्परकों  के  निर्माण  में  प्रवुक्त  फास्पेटिक

 एलिड  पर  सीमा  शुल्क  (15%)  को  27-6-1992  से  लगाप्त  कर  विया

 गया

 ।।।).  नये  उर्वरक  संयंत्रों  के अलावा  1-1-1991  को  अथवा
 उसके  पश्चात  आरम्भण  की  गयी  परियोजनाओं  के  आधुनिकीकरण
 के  मामले  पूंजीगत  मालों  पर  भुगतान  की  गयी  सीमा  शुल्क  की

 वापसी  तथा  आवधिक  ऋणों  पर  ब्याज  में  3%  को  रियायत  के  लिए
 27.2.1992  को  एक  योजना  अधिसूचित  की

 IV)  फास्फेटिक  उर्वरकों  ओर  उनके  कच्चे  मालों  पर

 5.9.1992  से  प्रति  1000  पर  लगभग  150  की  रेल  भाड़े
 में  कमी  की  गई  ।

 ४)  घरेलू  फास्फेटिक  उर्वरकों  के  निर्माताओं  को  सस्ते
 आयातित  ही  ए  पी  से  प्रतिस्पर्धा  करने  के  लिए  सक्षम  बनाने  के  लिए
 स्वदेशी  ही  ए  पी  पर  1000  प्रति  टन  की  विशेष  रियायत  और  स्वदेशी
 कम्पलेक्स  एस  एस  पी  पर  आनुपातिक  रियायत  दी
 जा  रही

 vi)  फास्फेटिक  उर्वरकों  के  निर्माण  में  स्वदेशी  आइरन

 पाइराइटस  प्रयोग  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  आयात  प्रतिस्थापन

 प्रोत्साहन  की  एक  योजना  कार्यान्वत्त  की  गई

 इसके  यूरिया  जो  मुख्य  नाइट्रोजनी  उर्वरक  के  मामले

 में  प्रतिधारण-मल्य-सह  राजसहायता  योजना  जारी

 फल  और  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योग

 6608,  खुशीराम  लुंगगोमल  जेस्वाणी  :  क्‍या  रवाद्

 प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  फल  और  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योगों
 को  स्थापित  क्षमता  में  हाल  ही  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्योरा  क्‍या

 रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण

 :  और  हरियणा  और  पाड़ियेरी  को  छोड़कर  सभी
 राज्यों

 में
 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  फल  और  प्रसंस्करण  उद्योग

 की  स्थापित  क्षमता  में  वृद्धि  हुई  है|
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 6609.  श्री  हरिलाल  ननजी  पटेल

 क्या  सवाश्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1794-95  के  नत्स्पम  सीजन  के
 वौरान  गुजरात  तथा  विशास्वापत्तनम  में  गहरे  समुद्र  में  मत्स्यन  के  क्षेत्र
 में  लगस्‍्याओं  पर  निगरानी  हेतु  एक  प्रेश्क  की  नियुक्ति  की

 तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 रण  एककों  को  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  का  प्रस्ताव

 रवाद्य  प्रसंस्करण  उच्तेग  मंत्नालबय  के  राज्य  मंत्री  तरूण
 :  जी

 प्रश्न  नहीं

 भारत  में  गहम  समुठ्गी  मश्स्पन  उद्योग  से  संबंधित  तकनीकी
 समिति  ने  गहन  समुद्री  मत्स्यन  यूमिटों  को  पुनः  चालू  करेगे  के  बारे

 में  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  है  और  समिति  की  सिफारिशों  को  लागू
 करने  के  लिए  अंतर-मंत्रालीय  कार्रवाई  शुरु  कर  दी  गई

 होन्‍्यावर  में  पुल

 6610.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्या  जल  -  भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  कर्नाटक  में  होन्‍्नाबर  में  पुल
 का  जीणोंडार  करने  हेपु  स्वीकृति  दे  दी

 यदि  तो  क्‍या  इस  कार्य  के  लिए  निषिदा  को  मं॑झरी

 दे  दी  गई  है  ;

 इस  परियोजना  पर  असुनानतः  कितनी  लागत

 और

 इसे  कब  तक  पूरा  किया

 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश

 :  और  जी

 निविदा  दरों  के  आधार  पर  परियोजना  की  लागत

 अनुमोदित  की  गई

 इस  परियोजना  को  96  तक  पूरा  करने  का

 लक्ष्य

 कमज़ोर  वर्गों  हेतु  आवास  योजनाएं

 6७1...  अमृतलाल  कालिदास  पटेल  :  क्या  शहरी  कार्य

 और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  लोगों  और  समाज
 के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  को  आवास  प्रवान  करने  के  लिए  कोई  नई
 आवास  योजना  शुरु  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 उक्त  योजना  के  कार्याम्थयन  हेतु  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  कितनी
 राशि  निर्धारित  की

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 के  :  और  आर्थिक  पृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  के

 लोगों  के  लिए  केला  सरकार  हारा  कोई  नई  शहरी  आवास  स्कीन  महीं
 चलाई  गई  लेकिम  ग्रामीण  गरीबी  उन्भूलम  कार्यक्रम  के  एक  भाग
 के  हइप  में  भारत  सरकार  ने  गरीबी  रेखा  से  नीधे  के  लोगों  और  सभाज
 के  कणनमोर  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  1793-94  -94  में  ग्रानीण  आवास  स्कीन

 चलाई

 इस  स्कीन  के  तहत्त  राज्यों  में  उनके  हरा  1792-93  में
 ऐसी  स्कीनों  पर  व्यय  के  स्तर  के  कनजोर  ब्गों  और  गरीबी
 रेखा  के  नीचे  के  परिवारों  के  लिए  संस्थागत  वित्त  सहित  ग्रानीण  आषास
 स्‍्कीमों  के  लिए  नियत  राशि  के  50%  तक  के  अनुपात  में  दिया
 जाता

 राज्यों  करा  चलाई  जाने  काली  इस  स्कीन  के  लिए  केंग्रीय
 सहायता  के  रुप  में  1795-96  में  45.00  करोड़  रुपये  का  प्रावधान
 किया  गया  इस  परिव्यय  का  अभी  तक  राज्य-कर  नियतन  नहीं

 किया  गया

 भारतीय  इस्पात  ज़धिकरण  लिमिटेड  की  निगमित्त  मोजनापं

 6612.  श्री  पीएसी०  आको :  क्या  इस्पाल  मंत्री  यह  बताने  की

 क्पा  कगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिनिटेड  मे  अन्य  उत्पादकों

 से  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करने  के  लिए  2005  ईल्वी  तक  के  लिए
 कोई  निगमित  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि  तो

 ख्रोलों  से  धन  प्राप्त  करमे  के  लिए  क्‍या  उज़य  किए  जा  रहे  .

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरम  के  पास  अपनी  मिगमित

 योजना  को  लामू  करने  डेतु  वित्तीय  संसाधन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यदि

 तो  इसके  क्‍या  कारण

 (४)  क्‍या  सरकार  का  बियार  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  को

 अपनी  निगमित  योजना  में  केरल  को  किसी  में  जञमिल  करने  की
 संभावनाओं  को  पता  लगने  का  निवेश  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  यदि  तो

 इसके  कया  कारण
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 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍तोष  मोहन  :

 निगमित  योजना  2005  एक  कार्यनीति  वस्तावेज  है  जो

 सेल  को  लागत  और  गुणवत्ता  की  वृष्टि  से  अन्तर्राष्ट्रीय  रुप  से
 प्रतिस्पर्धी  बनाने  के  प्रयास  करता

 निगमित  योजना  में  उल्लिस्वित  विकास  कार्यनीति  का

 उद्देश्य  आगे  और  आधुनिकीकरण  और  प्रौद्योगिकीय  उन्नयन  के  जरिए

 सेल  के  इस्पात  संयंत्रों  में  अन्तर्हित  सम्भाष्यता  का  पता  लगामा  किसी
 ग्रीनफील्ड  क्षमता  सृजन  की  परिकल्पना  नहीं  की  गई  सेल  समूह
 की  अपरिष्कृत  इस्पात  क्षमता  वर्ष  2005  में  189  लाख  टन  के  स्तर
 तक  बढ़ने  की  आंशा  प्रतिशत  इस्पात  प्रक्रिया  द्वारा
 उत्पवित  किया  जाएगा  और  97%  अपरिष्कुत  इस्पात  सतत  ढलाई

 सन्‌  2005  तक  विशिष्ट  ऊर्जा  खपत  नें  30%  की  कमी  करना  और

 श्रम  उत्पादकता  को  दुगना  करमा  इस  योजना  का  उद्वेश्य  सन्‌
 2005  तक  विक्रेय  इस्पात  उत्पादन  के  20%  के  बराबर  अथवा  लगभग
 35  लाख  टन  के  निर्यात  का  लक्ष्य

 प्रौद्योगीकीय  पिंछड़ेपन  का  ध्यान  रखने  और  अपने  उत्पादों  की
 लागत  और  गुणवत्ता  में  सुधार  करने  के  लिए  सेल  ने  अपने  संयंत्रों  का

 विस्तृत  आधुनिकीकरण  कार्य  शुरू  किया  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  और
 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकीकरण  योजना  अवधि  में  किए
 जाने  की  सम्भावना  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  का

 1996-97  सक  पूरा  के

 आधुनिकीकरण  के  लिए  कदम  उठाए  गए

 और  का  अपने  इस्पात  संयंत्रों  का आधुनिकीकरणं
 बिना  किसी  बजटीय  सहायता  के  करने  का  प्रस्तव  संसाधनों  के  विस्तृत
 कार्य  संचालन  की  गणना  समवर्ती  पंचवर्षीय  योजना  के  अनुरूप  केवल

 पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  की  गई  योजना  अवधि  के

 लिए  अपने  निवेश  का  निधियन  आन्तरिक  संसाधन  जुटाने  और

 समुप्रित  पूंजी  बाजार  के  साधनों  के  जरिए  करता

 (&)  और  की  वर्तमान  निगमित  योजना  में

 छारा  केरल  में  इस्पात  मिर्माण  की  सुविधा  स्थापित  करने  की  कोई  परिकल्पना

 महीं  की  गई  फिर  भी  मीति  के  में  सरकार  का  सरकारी  क्षेत्र

 में  कोई  नया  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 कांडहला  पत्सन  न्यास  में  डीजल  पम्प

 6613.  श्री  प्रकाश वी०  पाटील  :  क्या  जल
 -  भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बतामे  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मछुआरों  की  सहकारी  समिति  से  कांडला  पत्सन
 न्यास  क्षेत्र  में एक  हीजल  पम्प  रवोलने  हेतु  आवेदन  पत्र  मिला  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  शीजल  पस्प

 हेतु  अनुमति  कब  तक  दी

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  ज॑गवीश
 :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 लोह  अयस्क  का  उत्पावन

 684...  श्री  मीसीश  कुमार  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  अनेक  एकक  लोह  अयस्क
 का  उत्पादन  कर  रहे

 यदि  तो  ये  एकक  कौन
 -

 कोन  से  हैं

 कार्यरत  हैँ  ;
 और  ये  कहां

 क्या  इन  एककों  द्वारा  किया  गया  उत्पादन  इनके  वार्षिक
 लक्ष्यों  के  अनुरुप

 यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येक  एकक  द्वारा  1792-93
 1993-94  और  1994-95  के  लिए  क्या-क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए
 गए

 (2४).  इन  एककों  ह्वारा  उक्त  व्यों  के  दोरान  प्रतिवर्ष
 कितना-कितना  उत्पादन

 क्या  इन  एककों  को  लक्ष्यों  के  अनुरूप  उत्पवन  न
 करने  के  कारण  घाटा  हुआ  ओर

 यदि  तो  1992-93,  1993-94  और  1994-95  के

 दोरान  कितना-कितना  घाटा

 इस्पात  मंत्रालय  के  मंत्री  सन्‍तोष  मोहन  :

 और  लौह  अयस्क  के  उत्पादन  में  लगे  केन्द्रीय  सरकार

 के  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रमु्च  उपक्रम  (1)  स्टील  अर्थोरिटी  आफ  इण्हिया
 लिभिटेड  (2)  नेझनल  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड

 और  (3)  कुम्रेमव  आयरन  और  कंपनी  लिमिटेड
 सरकारी  क्षेत्र  के  इन  उपक्मों  द्वारा  प्रधालित  की  जा

 रही  लौह  अयस्क  रानों  की  स्थान-स्थिति  निम्नानुसार  है  :-

 1.  सिंह  भून  जिला

 दुर्ग  जिला

 तथा  सुन्दरगढ़

 जिले

 2.  एनएमहीसी  बेललारी  जिला

 बस्तर  जिला

 3.  आई  जिला
 हलम>>«म-म  अमन

 से  सरकारी  क्षेत्र  के  3  उपक्रमों के  लिए  लोह  अयस्क
 के  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  और  लक्ष्यों  की  तुलना  में  उपलब्धि

 नीचे  दी  गई  हे  पु
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 लाख

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  1992-93  1993-94  94  1994-95

 का  नाम  लक्ष्य  कस्तविक  कल्तविक  लक्ष्य  कस्तविक

 13.23  1.72  13.52  1.92  14.16  13.07

 एनएम  1.00  12.21  100  12.78  1120  13.02

 लक  हल
 5.7  5.01.  6.2  6.2  5.71

 डिकअसउकससससोआ  ७०-9०.  हुस्न

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  तीनों  उपक्रनों  ने  1792-93,

 1993-94  और  1994-95  क्रे  वौरान  लाभ  अर्जित

 बिहार  में  फल  प्रसंस्करण  उद्योग

 6615.  भोगेन्द्र  झा  :  क्‍या  रवाध्य  प्रस्लस्करण  उद्चोय  मंत्री

 यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 दरभंगा  और  उत्तरी  बिहार  में  लगाए  गए  खाद्य

 प्रसंस्करण  उद्योगों  के  संबंध  में  अद्यतन  स्थिति  क्या

 क्‍या  आगामी  आम  के  मौसम  के  दौरान  इन  उद्योगों

 को  चालू  करने  के  लिए  इन  उद्योगों  को  अर्थक्षम  बनाकर  सहकारी  क्षेत्र

 में  चलाने  अथवा  राज्य  क्षेत्र  में  ले  लेने  या  निजी  क्षेत्र  में  वेने  का

 क्या  इन  तीन  उद्योगों  की  जांद्य  पड़ताल  करने  और

 यथाज्लीघ्र  पुनरुद्धार  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  विशेषजों  का  एक  दल

 भेजा  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण

 :  से  उत्तरी  बिहार  में  मधुबनी  और  ओइनी

 स्थित  सहकारी  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  फिलहाल  आलू  नहीं

 इम  यूनिटों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  सहायता  के  कास्ते

 संबंधित  समितियों  अथका  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  फ्राप्त  नहीं  हुआ
 इसलिए  आम  के  मौसम  का  सदुप्योग  करने  के  लिए  कार्रवाई  अथवा

 विशेषश्  अध्ययन  करने  का  वि्वार  नहीं

 औषध  मूल्यों  में  वृद्धि

 6616.  .  श्री  प्रभू  क्याल  कठेरिया  :  क्या  रसाबन  एवं  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  औषध  कंपनियों  द्वारा  अनुसूचित ओषधों  ओर  औषधि

 मिश्रणों  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  कर  दी  गई  और

 गत  तीस  ब्षों  के  दौरान  किम-किन  उत्पादों  के  नुसयों  में
 75  प्रतिशत  से  भी  अधिक  वृद्धि  की  गई

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  तथा

 महासागर  विकास  में  राज्य  मंत्री  एड़आर्डो  :

 दवाइयों  के  मूल्यों  में  सामान्यतः  कोई  असाधारण  बृद्धि  नहीं  हुई
 प्रत्येक  मुद्दे  के  आधार  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  औषधों  और

 बयाइयों  के  थोक  मूल्य  सूधरकांक  (1981-82=  100)  में  सभी  क्सतुओं
 के  लिए  8.6  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  तुलना  में  केवल  4.2  प्रतिशत
 की  वृद्धि  हुई

 विभिन्‍न  पैक  आकारों  और  खुराकों  में  सूत्रयोगों  की  संत्व्या

 हजारों  में  है  और  जानकारी  को  संकलित  करने  में  लगने  वाला  समय
 और  श्रन  प्राप्स  होने  कले  परिणानों  के  अमुरुृप  नहीं

 जैलाडिला  रवानों  का  गैर  -  सरकारीकरण

 667...  श्री  इनाजीत  गुप्त  :

 श्री  प्रभेषेश  मुल्जी  :

 शनती  वंशुधारा  राजे  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 (as)  क्या  सरकार  का  ध्यान  विनांक  27  ।  95  के
 ''  में  आफ  बैलाड़िला  माइन्स  शीर्षक

 से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 (=)  यदि  तो  क्‍या  सरकार  को  राष्ट्रीय  रव्निज  विकास

 निगम  की  बैलाड़िला  खानें  निष्पन  डेसरों  इस्पात  लिमिटेड  को  सौंपने  के

 विरूद्ध  अनेकों  आपत्तियां  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इस  पर  सरकार

 की  आगे  क्या  प्रतिक्रिया

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :
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 और  बैलाहिला  लौष्ठ  अयस्क  में  उपलब्ध

 अयस्क  को  गैस  पर  आधारित  सयत्रों  में  स्‍्पंज  लोहे  का  उल्पावन  करने

 के  लिए  सबसे  उपयुक्त  बताया  गया  नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपेश्शन

 लिमिटेड  और  निजी  क्षेत्र  के  एक  उद्यमी  जो  देश  में

 गेस  पर  आधारित  स्पंज  लोहे  के  संयंत्र  का  प्रथालन  कर  रहा  हो  अथवा

 स्थापित  कर  रहा  हो  और  संयंत्र  के  लिए  लौह  अयस्क  की  आवश्यकता
 के  अधिकांश  भाग  को  पूरा  करने  के  लिए  से  उनको

 पहले  ही  आश्कसम  मिल  मया  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  रुप  चें
 निक्षेप  का  विकास  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन

 इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  लेते  समय  सभी  संबंधितों  द्वारा  व्यक्त  विचारों
 को  ध्यान  में  रखा

 फ्लाई  ऐश  से  निर्मित  ईटें

 6616...  श्री  शोभनाब्रीश्वर  राव  वाबडे  :  क्‍या  शहरी  कार्य
 और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  मिगन  से
 कितमी  नात्रा  में  फ्लाई  ऐश  मिकलती  और

 फ्लाई  ऐश  की  कुल  साझा  से  कितनी  यात्रा  का
 ु

 उपयोग  फ्लाई  ऐश्व  की  ईटों  के  निर्माण  क्रिमा  जा  रहा

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  अनुमान  है  कि  सारे  देश  में  ताप  बिजली  सयेत्रों

 से  प्रतिवर्ष  लगभग  40  मिलियन  मीट्रिक  टन  उड़न  राख
 उत्पन्न  होती  मेशनल  थर्मल  पावर  काफेरेशन  टी  पी

 कोयला  आधारित  विद्युत  केन्द्र  चलाता  जिनमें  प्रतिवर्ध  लयभग
 मिलियन  टस  उड़न  राख  उत्पन्न

 एन  टी  पी  सी  ने  के  दोरान  ईटों  तथा
 अनय  निर्माण  सामग्रियों  के  उत्पादन  के  लिए  मिलियम  टन  से
 अधिक  उश्नन  राख  का  उपयोग  किया  था  जो  उनके  सयंत्रों  द्वारा  उत्पन्न

 की  गई  उड़न  राव  का  लगभग  7%  हैं

 परमाणु  अप्रसार  संधि

 मल्लू  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  की  न्यूयार्क  में  आयोजित  की  जा  रही
 परमाणु  अप्रसार  संधि  की  अवधि  बढ़ाए  जाने  संबंधि  सम्मेलन  में  हुई

 रही  बातचीत  की  जानकारी  है

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  परमाणु  अप्रसार  संधि  के  स्थान  पर  एक
 भेदभाव  रहित  और  सर्षमान्य  सम्धि  करने  की  संभाषनाओं  का

 पता  लगा  रही

 (  )  |  तो  सरकार  द्वाग  इस
 संबंध  में  किए  जा  रे प्रयासों  की  ग्थोन  क्‍या  है
 ्ि

 खिलित  उत्तर  70

 क्या  सरकार  का  विचार  निरस्त्रीकरण  संबंधी  सम्मेलन
 में  परमाणु  शस्त्रों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  और  इन्हें  नष्ट  करने  के  लिए
 बातजीत  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा

 विदेश  मंत्री  प्रजंव  :  सरकार

 को  इस  की  जानकारी  हे  कि  पक्षकार  राज्यों  ने  ॥  मई.:को  यह

 निर्णण  लिया  कि  नाभिकीय  अप्रसार  संधि  की  अवधि  अनिश्चित  काल
 के  लिए  बढ़ा  दी

 सरकार  हमेशा  यह  कहती  रही  है  कि  नाभिकीय  अप्रसार

 संधि  अपने  वर्तमान  रूप  में  एक  भेदभाषपूर्ण  संधि  है  ओर  यह
 अस्त्र  सम्पन्न  और  नाभिकीय  अस्त्ररहित  देशों  के  बीच  स्थायी  विभाजन

 करती

 (wt) '  से  भारत  निरस्त्रीकरण  सें  संबद्ध  तीसरे  विशेष
 अधिवेशन  एस  ओ  में  1988  में  प्रस्तुत  नाभिकीय  अस्त्र

 मुक्त  विश्व  के  लिए  कारये-योभभा  के  आधार  पर  वास्तविक  नाभिकीय
 निरस्त्रीकण  के  लिए  अपने  प्रयास  जारी  इसे  जेनेवा  में  निरस्त्रीकरण
 से  संबंध  सम्मेलन  में  भी  प्रस्तुत  किया  गंया  हम  इस  प्रस्ताव  पर
 सर्वसम्मति  प्राप्त  करने  के  लिए  अपने  प्रयास  जारी  रखेंगे  ताकि  निरस्त्रीकरण
 से  संबद्ध  सम्मेलन  सभी  लाभिकीय  अस्थत्रों  की  सार्वभौम  रुप  से  समाप्ति
 के  लिए  बातीध्त  शुरू  कर

 रकाच  प्रसंस्करण  उद्योगों  में  प्रथति

 6620...  श्री.अभंत  राव  बेशमुर्व  :

 प्रो०  रास  सिंह  रावत  :

 श्री  वेंकटेश  नायक  :

 क्या  रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  ने  गत  दो  क्यों  के  दौरान
 अक्ष्छी  प्रगति  को  है

 P

 ..  यदि  सो  क्कास  दर  का  कर  ब्यौरा  क्या

 क्या  कतिपय  राज्यों  में  स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों को  अभी
 प्रमति  करनी

 यदि  तो  उन  राज्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 (£)  क्षेत्रीय  असंतुलन  दूर  करने  और  प्रत्येक  राज्य  में  स्वाद्य

 प्रसंस्करण  का  विकास  करने  के  लिए  उठाए  गए  का  ब्योरा  क्या

 उद्योग  मंझ्ालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण

 जी  Mek

 |:
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 से  स्वाद्य  प्रतंस्करण  उच्चोणों  की  वर्ष -  कर  और  कर
 वृद्धि  दर  के  बारे  में  सूचना  केन्द्रीय  रुप  से  नहीं  रखी  तथापि

 उदारिकरण  के  बाद  से  लेकर  अब  तर्क  उद्यमियों  क्वरा  पेश  किए  मए
 और  औद्योगिक  उद्यमी  शांषनों  तेथां  सरकार  क्वारा  दी  गई  ग॒ंजूरियों  के

 ब्यीरे  अनुलग्भक  पर  दिए  गए

 Ss)  ...  के  भाद  अपनी  पसंद  के  क्षेत्रों  में

 पूंजी  करने  के  लिए  स्वतंत्र  पूछोस्तर  और  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  अधिक  पूंजी  निवेश  को  बढ़ावा  वेने  के  लिए  चंल्पों  रा  विए
 जा  रहे  प्रोत्साहनों  के  अल्ववा  मंक्रलय  क्री  योजना  स्कीमों  के  सहल  फल

 और  सब्जी  प्रसंस्करण  क्षेत्र  तथा  मांस  और  पॉल्ट्री  प्रसंस्करण  क्षेत्र  में  काफी
 '

 सहायता  दी  जाती

 वादों  का  निपटाम

 662.  श्री  राजेस्स्र  कुणार  शर्मा  :  क्या  भूलल  परिवहन
 '

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 !  .  कणिज्व  फेल  फरिक्हन  1958  में  संशोधन

 किये  जाने  से  पहले  झाबा  मिफ्टान  संबंधी  कितने  मानले  म्यायालयों  में

 लम्बित  थे

 क्‍या  न्यायालय  की  अनुमति  के  बिना  दाकों  के  मामलों

 के  निपटान  की  अनुमति  दी  गई

 यदि  तो  गत॑  दो  वर्षों  का  तत्संबधी  ध्योरा  क्‍या  और

 :  निफ्टार  गए  छादों  के  आधार  पर  कितनी  राशि  अदा

 की

 जल -  भूतल  परिवहन  मंऋरलय  के  राज्य  मंत्री  ज़गवीश

 :  से  कणिज्यिक  पोत  परिवष्ठन  1958

 के  तहत  बीमा  जेटटी  श्रति  मजदूर  आदि  से

 संबंधित  अनेक  दावे  निपटाए  जाते  इस  बारे  में  उल़्लेर्व  नहीं

 किया  गया  है  कि  इस  अधिनियम  में  संशोध्नन  से  विशिष्ट

 प्रकार  के  मामले  न्यायालय  में  लंबित  जिनके  नें  सूचना  मांगी
 गई  इसलिए  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देना  संभव  नहीं  इसके  अतिरिक्त
 यह  भी  महसूस  किया  गया  है  कि  इस  प्रश्न  का  उत्सर  वेने  के  लिए
 सामग्री  एकत्र  करने  में  निहित  समय  और  अपेक्षित  परिणामों /  उद्देश्य
 के  अनुरूप  नहीं

 पोत  मालिकों  के  विलम्ब  शुल्क  की  अवायगी

 6622...  श्री  जीवरत्नम  +  कया  भूतल  परिवष्ठन

 श्ंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सामग्री एकत्र करने में निहित समय और प्रयास, अपेक्षित परिणामों  1 ws, 1917  लिखित  उत्तर  102

 (wr)  भारतीय  पल्सनों  पर  वित्तीय  वर्ष  992-93,  93,  1993-94 और 1994-95 के दौरान आयात और निर्षात हेतु फल के  94
 और  हुए विलम्ब  के  दौरान  आयास  और  निर्यात  हेलु  पाल  के  लदान
 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  भारतीय  अधक  विदेशी  पोत  मालिफों  को  क्िलम्ब

 शुल्क  के  रूप  में  कितनी-कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  भुगतान  किया  गया
 और

 उक्त  अधधि  फे  दोरान  इसभें  से  विशेषर्प  से  उवरकों
 के  आयात  के  लिए  कित्तनी  राशि  का  भुगतान  किया

 भूतल  परिवष्टन  मंत्राल्स  के  राज्य  मंत्री  जगवीशम
 ल्लावमे  ओर  कर  पत्सनों  पर  लुष्क  कार्गो

 उत्तारमे /  ल्लावमे  के  लिए  प्रतीक्षा  कर  रहे  जहाज़ों  के  मालिकों  को  विलंब

 शुल्क  अथवा  प्रतीक्षा  लागत  का  भुगतान  नहीं  करते  और  न  ही  पत्लन

 ऐसे  जहाजों  से  बिलंब  शुल्क  क्सूल  करते  जहाज  के  प्रतीक्षा  लागत

 संबंधी  प्रभारों  ,  का  पदि  कोई  आयातकों  ह्वारा
 जहाज  मालिकों  द्वारा  अथवा  उनके  एजेंटों  को  सीधे  किया  जाता

 और  इस  कार्य  में  किसी  भी  रुप  में  पत्तन  शामिल  नहीं  आम

 प्रथा  के  अनुसार  इस  प्रकार  के  प्रभाव  भाड़े  अथवा  आकस्मिक  प्रभारों
 अथवा  जहाज  मालिकों  और  संबंधित  मोषबहनम  कंपनियों  के  बीच  हुए  वार्टर

 पार्टी  करार  की  शर्तों  में  शामिल  कर  लिए  जाते

 विशेष  रुप  ले  उदारीकरण  और  सरकार  द्वारा  अनेक  जिंसों  से  नियंत्रण

 हटाए  जाने  के  बाद  अधिकांश्श  आयातक  निजी  पार्टियां  होती

 इसलिए  एक  पार्टी  द्वारा  दूसरी  पार्टी  को  दी  गई  राशि  के  आंकड़े

 नहीं  रखे  जाते  और  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  देश  के

 विभिन्न  लधु  और  मंहापत्तनों  पर  विश्व  की  नोवहन  कंपनियों  के  माध्यम
 से  हजारों  आयातक  विविध  प्रकार  के  जिंसों  के

 ले  जाने  के  काम  में  लगे  ऐसा  करना  व्यावहारिक  भी  नहीं  हो

 गुजरात  के  क्षेत्रीय  पार-पत्र  कार्यालय

 6623...  और  चन्त्रेश  पटेल  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  के  गुजरात  सरकार  और  कुछ  अन्य  संगठनों
 से  गुजरात  में  और  पार-पत्र  कार्यालय  खोलने  क्रा  कोई  प्रस्ताव  मिला ॥

 मदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इस  पर  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  उक्त  राज्य  में  स्थित  वर्तमाम  पार-पत्र  कार्यालवों  में

 कर्मचारियों  की  सरवया  कम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  सरकार  झारा  बढ़ते
 कार्यभार  के  निपटारे  के  कर्मचारियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे

 (2)  ।  से  गुजरात  के  प्रत्येक  पार-पत्र  कार्पलय

 को  कित

 ने आवेदन प्राप्त हुए के ढ्वारा कितने पार-पत्र जारी किए
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 एक  सामानय  पार-पत्र  और  एक  आपाकासीन  पार-पत्र  जारी
 करने  में  कितना  औसत  समय  लगता

 विवेश  मंत्रालय मे  राज्य  मंत्री  :

 और  (er).  सरकार  को  गुजरात  की  राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 प्राप्स  महीं  हुआ  कुछ  अन्य  संगठनों  ने  कहा  हे  कि  राजकोट
 ओर  सूरत  में  नए  कार्यालय  खोले  नया  पासपोर्ट  कार्यालय  रवोलना

 विभिन्‍न  मानवण्डों  पर  आधारित  है  जिनमें  कार्यभार  ओर  विल्तीय

 संसाधन  भी  शामिल  विदेश  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  संसदीय  स्थायी  समिति
 ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  है  कि  जहां  तक  सम्भव

 हो  पासपोर्ट  कार्यालय  परस्पर  सटे  हुए  ऐसे  ब्लाकों/बाडे/जिलों/राज्यों
 में  किसी  केक्कीय  स्थान  पर  होना  चाहिए  जिनसे  प्रतिषर्ष  औसतन  50,000
 आवेदन  प्राप्त  होते  वर्ष  1794  के  दौशम  सम्पूर्ण  गुजरात  राज्य  से

 कुल  96943,  आवेदन  प्राप्त  हुए  थे  और  यह  पाया  गया  है  कि  पासपोर्ट

 अहमदाबाद  आवेदनों  की  इस  संख्या  को  निपटाने  के  लिए
 पर्याप्त  रूप  से  सक्षम  .

 और  1994  -  के  दोरान  प्राप्त  आवेदनों
 की  संख्या  को  देखते  हुए  कर्मचारियों  की  मौजूदा  संस्था  के  लिए  पर्याप्त
 समझी  गई

 (5)  111994  से  30.41795  तक  की  अवधि  के  दौरान

 131477  पासपोर्ट  आवेदन  प्राप्त  हुए  ओर  1986861  पासपोर्ट  जारी

 किए

 .  31195  की  स्थिति  के  अनुसार  नया  पासपोर्ट  जारी

 करने  में  औसतम  56  दिन  का  समय  लगता  तथापि  आवेदक

 द्वारा  कतिपय  निर्धारित  जिनसे  स्थायी  समिति  को  अवगत  करा
 दिया  गया  पूरी  कर  लेने  पर  उसे  बिना  बारी  के  पासपोर्ट  जारी
 किया  जा  सकता

 जोस्निया  के  विवेश  मंत्री  को  निमंत्रण

 6624...  मेजर  जनरल  भुवन  चब्त्र  सवण्छुरी  :  क्‍या

 विदेश  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करें  कि  :

 कया  सरकार  ने  थोस्निया  के  विदेश  मंध्री  अथवा  किसी
 अन्य  पदाधिकारी  को  भारत  की  यात्रा  पर  आमंत्रित  किया

 पद  तो  क्‍या  सरकार  को  बोस्थिया  के  रष्ट्पति  द्वारा

 प्रस्तुत  किए  गए  शीर्षक  वाले  बस्‍्तावेज  की  जानकारी

 नहीं

 क्या  बोस्मिया  गत  वर्ष  जेनेवा  में  पाकिस्तान  के  कश्मीर

 लंबंधी  प्रस्ताव  का  सहफ़ायोमक

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बोस्निया

 का  तुष्टिकण  करके  भारत  क्षेत्र  के  अन्य  प्रमुख  राष्ट्रों  का
 समर्थन

 रो

 (८)...  क्या  सरकार  ने  इस  संब्ध  में  समग्र  नीति  निर्धारित  की
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 यहि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  प्रश्न  के  भाग  का  उत्सर  हे  तो
 कया  सरकार  भविष्य  में  ऐसा  कोई  निमंत्रण  देने  जा  रही

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :

 बोस्निया  के  विदेश  मंत्री  की  प्रस्तावित  भारत-यात्रा  बोस्निया  की  सरकार

 की  पहल  पर  की  जा  रही  भारत  की  सरकार  मे  सिद्धान्त  रुप  में

 इस  यात्रा  को  स्वीकार  कर  लिया  है  तथापि  इस  यात्रा  की  तारीरों  का

 निर्धारण  राजनयिक  नाध्यनों  से  अभी  किया  जाना

 सरकार  को  नामक  दस्तावेज  की

 जानकारी  के  बोस्मिया  के  वर्तमान  राष्ट्रपति  द्वारा  कई  वर्ष

 पूर्ष  तैयार  किया  गया

 हालांकि  पिछले  वर्ष  जेनेवा  में  संप्लैक्स  राष्ट्र
 मानवाधिकार  आयोग  में  मतदान  के  बिना  ही  कश्मीर  से  संबंधित  संकल्प

 वापस  ले  लिया  गया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 यह  संकल्प  बोस्निया  हर्जेगोविना  द्वारा  सहप्रायोजित  किया  गया

 भारत  ने  भूतपूर्ष  यूगोसलाविया  के  सभी  नये  उद्भूत  राज्यों

 को  मान्यता  प्रदान  कर  दी  और  उनके  साथ  राजनयिक  संबंध  स्थापित

 कर  लिए  इन  राज्यों  के  साथ  हमारे  अच्छे  संबंध  हैं  तथा  अक्ट्थर
 1993  में  यूगोस्लाविया  संधीयगण  राज्य  के  विदेश

 मंत्री  की  तथा  अप्रैल  1795  में  क्रोशिया  के  विवेश  मंत्री  की  भारत  की
 यात्राओं  की  मेजवानी  बोस्निया  संधर्ष  के  संबंध  में  भारत  की  स्थिति

 से  ये  सभी  राज्य  अवगत  हैं  और  उसे  वे  समझते  हैं  ।

 (८)  और  सरकार  भूतपूर्व  यूगोस्लाविया  की  गतिविधियों  को

 ध्यानपूर्षक  एवं  गंभीरतापूर्षक  देखती  रही  तत्कालीन  विदेश  राज्य  मंत्री

 ने  1.5.92  को  दोनों  संदनों  में  इस  विषय  पर  अपनी  ओर  से  एक  वक्तव्य

 विया  जिसकी  एक  प्रति  विवरण  के  रुप  में  संलम्न

 भारत  ने  भूतपूर्ष  पूगोस्लाबिया  के  सभी  राज्यों  को उनकी  पुराने  अर्थात्‌

 यूगोसलाबिया  से  पूर्ण  की  सीमाओं  के  अन्‍्तर्गत  मान्यता  प्रदान  कर  दी  है

 और  हन  चिगत  में  उनके  साथ  अति  ऐतिहासिक  तथा  लोगों
 से  लोगों  के  बीच  संपर्कों  के  आधार  पर  अपने  संबंधों  का  दिस्‍्तार  करना
 चाहते  हम  जातीय  बलात्कार  तथा  अन्य  अल्याचारों  की  कही
 निंदा  करते  हैं  चाहे  वे  किसी  भी  बल  के  हारा  किए  गए  हमारे  विचार
 से  इस  प्रकार  के  व्यषहार  बहुत  चिनोने  और  अस्थीकार्य  हममे  निरन्शर

 संबद्ध  दलों  से  यह  आग्रह  किया  है  कि  वे  सैन्य  समाधान  के  लिए  निर्थधक

 प्रयास  करना  छोड़  दें  तथा  सकारात्मक  भावना  से  एक  राजनीतिक
 समाधान  के  लिए  बातचीत  हमारा  विश्वास  हे  कि  एक
 न्यायसंगत  तथा  सभी  सम्बद्ध  दलों  को  व्यापक  रूप  से  स्वीकार्य  राजनैतिक
 समाधान  ही  कारगर  और  स्थायी  हो  सकता

 प्रश्न  नहीं



 हि
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 विवरण

 माननीय  सदस्यों  ने  तत्कालीन  युगोस्लाविया  समाजवादी  संघीय  गणराज्य
 में  घटित  हाल  ही  की  घटनाओं  का  निकट  से  अध्ययन  किया  होगा
 जिसमें  छह  गणराज्य  थे  यथा  बोस्निया -

 सर्विया  और  पिछले  वर्ष  इस  देश  में  कई  प्रमुव
 राजनीतिक  घटनाएं  घटी  जिनके  पांच  अन्तर्राष्ट्रीय  सन्‍्ताओं
 का  सुजन  पिछले  महीने  की  27  तारीस्व  को  घोषित  नए  युगोस्लाविया
 संधीय  गणराज्य  में  सर्बिया  और  मोन्‍्तेनिग्रो  अन्य  चार  राज्यों  ने  अपनी
 स्कभीनता  घोषित  कर  दी  थी  और  क्रोएशिया  तथा  बोस्निया
 हजेंगोषिमा  को  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  के  बहुत  से  वेशों  जिनमें  वास्तव  में

 यूरोप  के  राज्य  शामिल  में  मान्यता  दी  हैं  ।

 सरकार  ने  यह  फैसला  किया  है  कि  अब  हम  भी  क्रोएशिया
 और  बोस्निया -  ह्जेंगोविना  गणराज्यों  को  मान्यता  देकर  उनके  साथ  राजनयिक
 संबंध  स्थापित  कर  युगोस्लाविया  संघीय  गणराज्य  के  संबंध  में  कोई
 नयी  पहल  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  बेलग्रेषडट  में  स्थित  हमारा
 मिशन  उस  देश  में  प्रत्यायित  बना  राजनयिक  संबंधों  की  स्थापना
 करने  तथा  यह  तय  करने  के  लिए  कि  यूरोप  स्थित  हमारे  किन  दूतावासों
 को  क्रोएशिया  और  बोस्निया  -  हजेंगोविना  के  लिए  सह  -  प्रत्यायित
 किया  हम  इन  राज्यों  की  सरकारों  के  सम्पर्क  में

 जहां  तक  मेसेडोनिया  का  संबंध  बहुत  कम  देझ्ों  ने  इस  नए
 स्वतंत्र  राज्य  को  मान्यता  दी  है  और  इसके  नाम  को  लेकर  चल  रहा
 विवाद  अभी  हल  होना  सरकार  का  विचार  है  कि  जब  इस  क्षेत्र
 के  बहुत  से  राज्य  मेसेडोनिया  गणराज्य  को  मान्यता  दे  देंगे  सरकार
 भी  इसे  मान्यता  दे

 सरकार  पूर्व  युगोसलाविया  समाजवादी  संधीय  गणराज्य  में  घट  रही

 घटनाओं  पर  बहुत  ध्यानपूर्वक  निगाह  रखती  रही  नए  यूगोस्लाविय
 संधीय  गणराज्य  की  स्थापना  जिसने  अध्यक्त  रुप  से  अन्य  चार  राज्यों
 को  मान्यता  दे  दी  के  बाद  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  हम  पूर्ष  युगोस्लाविया
 समाजवादी  संधीय  गणराज्य  से  उद्भुत  नए  राज्यों  को  मान्यता  प्रदान  करने
 के  लिए  और  प्रतीक्षा

 मुझे  विश्वास  है  कि  मेरे  साथ-साथ  मानभीय  सकसय  भी  इम  नए
 स्वतंत्र  राज्यों  के  लिए  शुभकामनाएं  ब्यक्त  करेंगे  और  राष्ट्रों  के  समुकय
 में  उनका  स्वागत  हम  यह  भी  उस्मीद  करते  हैं  कि  इन  नए
 देशों  में  से कुछ  को  एक  - दूसरे  तथा  युगोस्लाविया  सनाजधादी  संधीय
 गणराज्य  के  बिघटन  ले  उत्पस्ण  अनसुलझे  मसलों  को  सुलज्ञाने  में  जो

 दिक्‍कतें  पेश  आ  रही  हैं  उन्हें  शाम्लिपूर्ण  लथा  सौहार्धपूर्ण  ढंग  से  दूर  कर
 लिया  .

 ड्रेजर  का  बुबना

 6625.  श्री  चोक्‍्का  राव  :  क्या  भूतल  परिवहन .
 मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1995  में  विशाख्वापत्तनम स्थित  जहाज  मरम्मत
 याई  में  एक  ड्रेमर  डूब  गया

 ।  1917

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कया
 कारण

 क्‍या  इसके  पुनः  निकाले  जाने  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  इस  संबंध
 में  क्‍या  कार्यकही  की  जा  रही

 :  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश
 :  से  (a).  ड्रेजिंग  कॉरपोरेशन  आफ  इडिया

 का  ड्रेनर  !।  ड्रइल्ेंकिंग  और  मरम्मत  के  पश्चात  जब  हिन्दुस्तान
 शिपयाई  के  जल  बेसिन  में  बर्थ  पर  लगा  हुआ  इसके  कक्ष  में  आकस्मिक

 रुप  से  पानी  भर  जाने  के  कारण  26.3.95  को  यह  पलट

 डूबे  हुए  को  निकालने  का  ठेका  में  स्मिथ  सिंगापुर
 को  दे  दिया  गया

 आनंव  विहार  में  भूरवंहों  का  आवंटन

 6626.  श्री  रामाश्यय  प्रसाव  सिंह  :

 श्री  सूरज  मंडल  :

 क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  ''
 डिस्पेंसरी

 बनाने  के  लिए  आनंद  दिल्‍ली  में  एक  भू-रवंड  आवंटित  करने
 के  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  ओर  से  कोई  अनुरोध
 प्राप्त  हुआ

 यवि  लो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  मे  इस  पर  क्‍या

 कार्यवाही  की

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  विदधार  सीजीएचएस
 डिस्पेंसरी  निर्मित  करमे  के  लिए  नर्सरी  स्कूल  के  लिए  आवंटिस  भूमि
 के  मामपटट  को  बदलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौत्त  क्या

 शहरी  कार्य  और  रोज़गार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी

 के  शुंगण  ):

 से  दिल्‍ली  घिकास  प्राधिकरण  ने  बताया  है  कि  आनन्द

 बिहार  सहकारी  आवास  समिति  में  डिस्पेंसरी  के  लिए  भूमि
 के  आवंटन  बाबत  नर्सरी  स्कूल  हेतु  निर्धारित  स्थल  के  भू-उपयोग  में

 परिवर्तन  किए  जाने  की  जरूरत

 पेप्सी  फुह्स
 |

 6627...  श्री  छीतू  भाई  गामीत  :  क्या  स्वाध्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  विचार  पेप्सी  फूड  तथा  अन्य  फास्ट

 फू  प्रतिष्ठानों  ढवरा  पिजा  हटस  फ्राइड  चिकन  की  स्थापना

 करने  की  अनुमति  देसे  का  है

 यवि  तेन्श्वास्थ्य  क ेलिए  हानिकारक  फूड  की  अनुमति
 विए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 सांसाहारी  भोजन  के  लिए  उपयोग  में  लाए  जाने  वाले

 पल्लुओं  के  मांस  की  मुणवत्सा  पर  नियंत्रण  रत्वथने  योजनाओं

 का  ब्यौरा  क्‍या

 शकाश  प्रसंस्करण  उच्चोग  मंत्रालथ  के  राज्य  मंत्री  तरुण
 ।  से  सरकार  ने  विभिन्न  किस्म  के  राय  उत्पादों

 जिनमें  अऋ्यों  के साथ-साथ  शाकाहारी  और  भॉसाहारी  टौपिंग  काला

 प्रॉंच  फ्राइज  जेसे  आलू  पिसे  आलू  से  तैयार  किए  गए

 वृध  विभिग्न  तरह  की  क्सतुओं  जेसे  सब्जी

 आदि  को  भरकर  तैयार  किए  गए  बर्गर  शानिल  हैं  को  परोसने  के  लिए
 फास्ट  फूड  प्रतिष्ठानों  की  स्थापना  करने  के  बास्ते  पिजा  हट्स

 और  मैकशोल्डल  के  प्रस्तावों  की  मंजूरी  दी  इन  कपनियों

 क्वारा  परोसे  जाने  वाले  उत्पादों  के  स्वास्थ्य  पर  ड्रानिकारक  प्रभाव  के  बारे
 में  कोई  प्रमाणित  वैज्ञानिक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  भारत
 में  खाद्यों  की  बिक्री  वाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  समेत
 भारतीय  स्वाद्य  कानूनों  के  अध्यधीन  इन  कपनियों  को  प्रस्ताव

 अधिकांश  कच्चा  माल  जिसमें  पशु  और  पक्षियों  का  मांस  शामिल
 भारतीय  सप्लायरों  से  मंगवाने  का  इन  सप्लायरों  द्वारा  मांस  और  पाल्ट्री
 उत्पाद  तैयार  करने  के  लिए  इस्तेमाल  किए  जाने  कले  पक्षियों  की

 गुणकल्ता  देश  नें  लागू  पशु-चिकित्सा  निरीक्षण  कानूनों  के  अध्यधीन
 इन  कंपनियों  का  प्रस्ताव  सप्लायरों  से  प्राप्त  होने  वाली  मदों  और  तेयार

 किए  जाने  बाले  खाद्यों  के लिए  अपनी  हाऊस  गुणवत्ता  नियंत्रण  प्रणाली

 स्थापित  करने  का  भी

 तमिलनाशु  स्थित  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  विभाग

 6628...  वत्लल  पेहमान  :  कया  रवान  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  भूवैशानिक  सर्देक्षण  विभाग  ने  गत  ठीम  वर्षो

 के  दौरान  तमिलनाडु  में  लौह  अपस्क  भंडारों  की  उपलब्धता  का  आकलन

 करने  के  लिए  कोई  लर्वेक्षण  कराया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्वान  मंज्ार्य  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रमुस्थ  पत्सनों  के  माध्यम  से  तस्करी

 $629  मोहन  सिंह  :  क्या  जल-भूलल
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 उनके  मंत्रालय  को  बंबई  ओर
 कोचीन  जैसे  भारत  के  प्रमुर्ष  पत्सन  न्यासों  से  कितनी  आय  प्राप्त
 होती  है

 इन  मुख्य  पत्तनों  पर  कितनी  बार  तस्करी  का  सामान

 गया  और

 तस्करी  के  मानसों में  लिप्त पाए  गए  पत्सन  न्यासों  के  कर्मचारियों

 और  अधिकारियों  के  विसद्ध  विभाग  हारा  क्‍या  कार्यवाहीं  की  गई

 जल -  धूतल  परिवहम  मंत्रास्‍क्य  को  राज्य  मंत्री  जगबीश

 .:  इस  को  महापत्सन  भ्यासों  से  प्रत्यक्ष  रुप

 में  कोई  आय  नहीं  होती  पत्तन  न्यासों  हारा  अर्जित  आय  उन्हीं  के

 पास  रहती  वर्ष  1794-95  के  दौरान

 बम्बई  और  कोचीन  महापत्सनों  की  कुल  प्रथालन  आय  तथा  वित्त  एवं
 विविध  आय  1132.86  करोड़

 ओर  सूथना  एकत्र  की  जा  रही  हे  ओर  सभा  पटल
 पर  रख  दी

 एल्यूमिनियम  उत्फन

 6630.  श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  क्या  स्वान  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  क्यों  के  दोरान  वेझ्ष  में  एल्यूमिनियम  का  वार्षिक
 उत्पादन  और  खपत  कितनी

 कया  एल्यूमिनियम  का  स्वदेशी  उत्पादन  देश  की
 आवश्यकता  के  लिए  अपर्याप्त

 यदि  तो  मांग  और  पूर्ति में  रहने  वाले  अंतर को
 पूरा  करने  के  लिए  एल्यूंगिनियम  का  आयात  किया  जा  रहा

 क्या  नज़ास  एल्यूमिनिपन  कंपनी  और  बेलगाम  एल्थूमिनियम
 स्मैल्टर  को  बंद  कर  विया  गया  और

 (¥)  यदि  शे  इसके  क्या  कारण

 स्वान  मंज्ालय  क्रो  राज्य  मंत्री  सिंह  :
 और  (er).  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  वेश  में  प्राथमिक  एल्यूमिनियम

 का  अनुमानित  उपभोग  और  .  उत्पादन  नीचे  दर्शाया  गया  -

 :  टन

 वर्ष  उत्पादन  घरेलू

 92-93  .....  -  4,04,78  4,0,000

 1993-94.  4,80,262  40

 *«  मांग  में  प्रतिशत  वृद्धि  मानते
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 और  मद़ास  एल्यूमिनिय्रम  एक
 रूण  इकाई  होने  के  कारण  उत्पादन  नहीं  कर  रही  इंडियन  एल्यूमिनियम
 कपनी  लिए  का  बेलगाम  विश्युत  शुल्क  में  तीव्र  बढ़ोल्लरी

 के  1792  में  बंद  कर  दिया  गया  था  लेकिन  हाल॑  ही

 में  इसकी  कुछ  पोटों  को  पुनः  चालित  किया  गया

 जहाजरानी  क्षेत्र  में  निवेश

 6631.  श्री  सुरेन्त्र  पाल  पाठक  :  क्‍या  भूतल  परिचिहनम
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  की  उदारीकरण  की  नीतियों
 के  परिणामस्वरूप  जहाजरामी  क्षेत्र  में  गत  तीन  वर्षों  के  दोशाभ  कुल  कितना
 निवेश  किया  गया

 जल -  भूतल  परिक्‍कह्ठभ  नगंत्रालब  के  राज्य  मंत्री  जगबीश
 :  एस  सी  आई  सी  आई  और  भारतीय  नौवहन  निगम

 लिए  द्वारा  रे  जा  रहे  आंकड़ों  के  अनुसार  पिछले  तीम  वर्षो  अर्थात्‌
 1991-92  से  1794-95  के  दौरान  निजी  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  दोनों

 में  1334.69  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  निवेश  हुआ

 «

 रेलभाड़ा  पर  निर्धीरित  सीमा

 6632...  श्री  सतन  कुमार  मंडल  :  क्या  हस्पात  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आपके  मंत्रालय  ने  ्रस्कों  संबंधी  मंत्रिमंडलीय

 ,  समिति  कामिटी  आन  इकामामिक  के  पास  रेलभाडा
 पर  वर्तनान  निर्धार्ति  सीमा  को  समाप्त  किए  जाने  के  करे  में  एक  प्रस्ताव
 पेश  किया  था  ताकि  मुख्य  इस्पात  स्टील  अर्थोरेटी  आफ

 इंडिया  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कंपनी  तथा  राष्ट्रीय  इस्पात
 निगम  लिमिटेड  अपने  उपभोक्ताओं  से  शुल्क  प्रभारित  कर

 1992  में  इस्पात  परियोजनाओं  के  लिए  समान

 भाड्  योजना  की  समाप्ति  के  पर्प्रिष्य  में  इस  माल  भाहे  पर  निर्धारित

 सीमा  की  समाप्ति  के  आधार  और

 इसके  फलस्वरूप  उपभोक्ताओं  को  कितना  लाभ  पहुंथेगा  ?

 :  इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :

 ।

 से  इस्पात  के  मूल्यन  और  वितरण  पर  से  नियंत्रण  समाप्त

 5:  किए  जाने  के  पश्चात  प्रमुव्व  उत्पादक  स्टाकयाई  सक  का  वास्तविक

 ः  रेल  भाड्ा  अथवा  पहले  की  रेलभाडा  समकरण  योजना  के  तहत  बने

 £  रेलभाड़ा  इनमें  से  जो  भी  कम  वसूल  कर  रहे  इस  संबंध

 ६  में  पहने  वाला  अतिरिक्त  भार  प्रमुस्व  उल्पादकों  द्वारा  स्वयं  वहन  किया

 |
 जा  रहा  प्रमुस्व  इस्पात  उत्पादकों  ने  बताया  है  कि  इस्पात  आयात

 1  1९77  )  लिखित  उस

 पर  शुल्कों  में  की  गई  कमी  और  घरेलू  उत्पादकों  की  प्रतिस्पर्ड्धा  में

 हुई  वृद्धि  के  साथ  केवल  प्रमुख  उत्पादकों  पर  लगाई  जाने  वाली  रेलभाञ्
 निर्धारित  सौभा  उन्हें  बाधा  में  अलती  इसलिए  उन्होंने  आग्रह  किया
 है  कि  प्रमु्च  उत्पादकों  को  वास्सविक  रेल  भाड़ा  वसूल  किए  जाने  की

 अनुमति  प्रदान  की  जानी  मामले  की  जांच  की  जा  रही

 कहनों  से  होने  वाले  प्रदूषण

 6633.  श्री  रेडही  :  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री
 यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 .  अन्डर  नियम  शीजल
 वाहनों  पर  लागू  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 हैजल  ब्राहणों  से  होने  वाला  प्रदूषण  किस  तरह  से  नियंत्रित
 किया

 भूतल  परिवहन  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश
 :  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 मकान  निर्माण  ऋण  की  सीमा

 663  4...  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  शहरी  कार्य  और  रोजयार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मआरियों  की  विभिन्‍न  श्रेणियों  के

 लिए  मकान  निर्माण  ऋण  की  अधिकतम  सीमाएं  क्या

 ये  सीभाएं  बैंकिंग  उद्योग  में  ऐसी  ही  श्रेणियों  के  लिए

 मकान  ऋणों  की  वर्तमान  सीमाओं  की  तुलना  में  किसनी

 और

 इनमें  क्‍या  क्सिंगतियां  हैं  और  सरकार  का  वियार  इन्हें  किस

 प्रकार  और  कब  तक  दूर  करमे  का

 शहरी  कार्य  और  रीजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  गृह  निर्माण  अग्रिम  नियमावली  के  अनुसार  केन्द्र

 सरकार  के  किसी  कर्मचारी  के  लिए  अधिकतम  अनुभेय  उसका

 50  माह  का  वेतन  अथवा  2.50  लाख  जो  भी  कम  इस
 पद  भारण  आदि  के  आधार  पर  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों

 के  बीच  कोई  अलग  श्रेणी  नहीं

 पित्त  मंत्रालय  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार
 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बेंकों  में  विभिन्‍न  श्रेणी  के  कर्मचारियों  को  गृह  निर्माण
 अग्रिम  देने  की  अधिकतम  सीमाएं  इस  प्रकार  हैं  :



 ॥)|  उत्तर  22  1995  लिखित  उत्तर  12

 कर्मचारियों  की  श्रेणी  गृह  निर्माण  अग्रिम
 इन  फ्लैटों

 को
 कब  निर्मित  किया  गया

 की  अधिकतम  सीमा  क्या  इंजीनियरों  की  ढील  ओर  ठेकेदारों  के साथ  इनकी

 ध्ग्ग्  कथित  मिलीभगत  की  जांच  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 1.  अधीनस्थ  स्टाफ  100  लाख  रूपये

 2.  लिपिकीय  संवर्ग  150  लास्व  रूपये
 (४).  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 3,  में  अधिकारी  2.00  लाख  रुपये

 4.  और

 इससे  ऊपर  के  अधिकारी
 अमममन्‍मममन्‍>मनमन्‍मनन

 2.50  लास्व  रुपये

 दोनों  मामले  में  गृह  निर्माण  अग्रिम  की  अनुमेयता
 भिन्‍न-भिन्‍न  रखी  गई  लेकिन  अनुमेय  गृह  निर्माण  अग्रिम  की

 अधिकतम  सीमा  वही  रहती

 उपर्युक्त  तथा  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 रायपुर  में  रवनन

 6635.  श्री  सुशील  चन्द्र  वर्मा  :  कया  स्वान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  मध्य  प्रदेश  के  रायपुर  जिले  में  खोजे  गए
 हीरे  ओर  सोने  के  नए  भंडारों  के  खनन  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 जा  हहे

 क्या  रवनन  में  तकनीकी  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  हेतु  रायपुर
 में  कोई  योजना  चल  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 स्वान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :
 से  सूधना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर

 रख  दी

 तिमारपुर  में  सरकारी  फ्लैट

 6636.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्‍या  शहरी  कार्म

 और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  22  1995

 के  में  मे  चार  सौ  सरकारी  फूलैटों  के  जंग  से

 स्वोखले  होने  की  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  और  इस  पर  सरकार

 छारा  क्‍या  कार्यवाही की  गई

 इन  फलैटों  के  गिराये  जाने  के  सरकार  को

 कितना  घाटा  उठाना

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज़्य  मंत्री

 :

 कुल  400  फूलैंटों  -।।  में  से  300
 क्वार्टों  की  हालत  संतोषजनक  हैं  और  शेष  100  क्वार्टरों  को खतरनाक
 घोषित  किया  जा  चुका  है  जिनके  विशेष  मरम्मत  का  कार्य  प्रगति  पर
 है  तथा  शीघ्र  ही  पूरा  हो  जाने  की  आशा

 वर्ष  1770  के  दोरान  ।

 (5)  और  प्रशन  नहीं  उठते  ।

 आयातित  उर्वरकों  पर  राजसूहायता

 6637.  श्री  नवल  किशोर  राय  :

 चिन्ता  मोहन  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक्र  मंत्री  यह  बतने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 1792-93,  1793-94  और  1994-95  के  दौरान
 कितनी  मात्रा  में  और  कितमे  मूल्य  के  उर्वरकों  का  आयात  किया

 क्‍या  सरकार  को  आयातित  उर्वरकों  पर  प्रति  वर्ष  भारी
 राजसहायता  प्रदान  करनी  पड़ती

 यदि  तो उक्त  अषधि  के  दौरान  सरकार  हारा  आयातित
 उर्वरकों  पर  कितनी  राजसहायता  प्रदान  की  गई  और

 प्रति  वर्ष  राजसहायता  देने  के  कारण  उर्वरकों  के  मूल्यों
 में  किलने  प्रतिशश  की  कमी  की

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसवीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  महासागर
 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एलहुआर्डो  :  से

 वर्ष  1992-93  से  1994-95  के  दोरान  आयातित  प्रमुख  उर्वरकों
 के  ब्योरो  निम्न  प्रकार  हे
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 लाख  टनों  पाकिस्तान  द्वारा  बातचीत  की  पेशकश

 आयातित  उककक
 1१०2-9३  1999-94

 का  096-96  -  6639.  श्री  वेंकटेश्वर  राव  :

 यूरिया  18.57  26.40  28.84  श्री  श्रीकांत  जेना  :

 पी  व्न्कि ए  पी  16.57  18.69  8.25
 श्री  सुल्तान  सलाउवदीन  ओवेसी  :

 एम  ओ  पी*  17.61  14.28  18.48
 ...........-......
 *अनियंत्र"म  और  असरणीषबद्ध  किए  जामे  के  पश्चात  प्रभावी  आयात  के  आंकड़े

 भाव  अनुमान

 विचाराधीन  अषधि  के  दौरान  सरकारी  खाते  पर  आयातित  उर्षरकों

 के  लागत  और  भाश्ञ  मूल्य  और  सरकार  द्वारा  उन  पर  बहन  की  गयी

 राज  सहायता  निम्न  दी  गयी  है  :-

 सरकारी  खाते  पर

 आयातित्‌  उर्वरकों

 पर  सहायता

 वर्ष  सरकारी  खाते  पर

 आयातित  उर्षरकों

 के  लागत  और  भाड़ा  मूल्य
 अ5न्‍च  खत  खत  खत  तततततत_त_त_ततणत१__]_-र१"र्  घन तत+त+-स्‍त8३ॉनलननंबनतन२हतह06६ॉॉऐहॉॉ६ॉ६__-ऐॉऐहॉ_ॉ६ॉॉ६₹ॉ₹६२₹६३_.2ल्‍हस्‍ह३ह३इ3३ऐल्‍ह8्ऐ६_ह्६३६६३६्ॉह६ह_

 (0

 1992-93  2216  999.82

 1993-94  1300.18  598.97

 1994-95  95  1785.11  1166.02

 कांछित  सुचना  निम्न  प्रकार  है  :-

 सरकारी  खाते  पर  सरकार  द्वात  औसत  मूल्य  में

 उर्वरकों  के  आयात  वहन  की  गयी  प्रतिशत  कटौती

 पर  सकल  व्यय  सहायता | 42»
 (*0

 ६ मामा

 1992-93  2802.99  999,82  35.67%

 1993-94  94  1649.99  578.97  36.30%

 1994-95  95  203198  1166.02  57.38%
 चित

 सिक्षिकम  में  स्वाने

 6636...  श्रीमती  दिल  कुमारी  भण्डारी  :  क्या  स्वान  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सिक्किम  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  और  गैर  -  सरकारी

 क्षेत्र  के  अंतर्गत  कितनी-कितनी  खानें

 सरवान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह

 भारतीय  खान  ब्यूरो  ने  बताया  है  कि  उनके  रिकाई  के  अनुसार  लिक्किम

 में  केबल  एक  ही  खान  है  जिसको  सरकारी  क्षेत्र  के  एक  उपक्रम  मैसर्स

 सिक्किम  माइनिंग  कार्पोरेशन  द्वारा  चलाया  जा  रहा

 क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पाकिस्तानी  प्रधानमंत्री  की  हाल  की
 अनरीका  यात्रा  के  बाद  पाकिस्तान  द्वारा  बकाया  ह्लिपक्षीय  मुद्दों  पर  भारत
 के  साथ  बातचीत  करने  पर  अपनी  सहमति  के  संबंध  में  कोई  सुचना
 भेजी  गई

 यदि  तो  लत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  पेशकश  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  क्‍या  बातचीत  के  लिए  कोई  कार्यसूची
 बनाई  गई  हे  और  समय  तय  किया  गया  और

 (¥)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 से  पाकिस्तान  के  साथ  बातचीत  करने  के  संबंध  में
 सरकार  का  दृष्टिकोण  सुज्ञात  हम  सभी  मतभेदों  को  शिमला  समझौते
 की  रुपरेखा  के  भीतर  दूर  करने  के  लिए  पाकिस्तान  के  साथ  बिना
 शर्त  ब्रिपक्षीय  बातचीत  करने  के  लिए  तैयार  हमने  पाकिस्तान  से
 यह  अनुरोध  किया  है  कि  बातचीत  के  लिए  हम  जो  पेशकश  बार-बार
 करते  रहे  हैं  उसका  वह  सद्भाव  से  उत्तर  हमारा  मानना  हे  कि

 ऐसी  बातचीत  के  लिए  शर्त  और  पूर्व  शर्त  लगाना  जैसा  कि  पाकिस्तान
 करता  रहा  कोई  सकारात्मक  रवैया  नहीं

 बकिघंग  नहर

 6640.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामयया  :  क्‍या  भूतल
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  आठपीं  योजना  में  बकिंपम  नहर
 परियोजना  पुनः  शुरू  करने  संबंधी  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  को  स्थगित
 कर  दिया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  भारतीय  अंतर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  इस  परियोजना
 को  तकनीकी  और  आर्थिक  रूप  से  व्यावहारिक  बनाने  की  संभावना  की
 जांच  कर  रहा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  ले
 लिया
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 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश

 :  से  मद्रास  और  मरक्‍्कानम  के  बीच  दक्षिण

 बकिंघम  नहर  के  पुनरूद्धार  के  बारे  में  तमिलनाहु  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  200.00  लास्व  रूपये  की  लागत  के  इन्नोर

 साउथ  लॉक  से  चिन्तामणि  लॉक  खंड  के  विकास  के  संबंध  में  केन्द्र

 ढ्वारा  एक  प्रायोजित  स्कीम  को  भारत  सरकार  ने  1967  में  स्वीकृति
 दी  1991  से  यह  स्कीम  स्थगित  रखी  गई  ।

 उत्सरी  बकिंधम  नहर  के  बारे  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  1988
 में  केन्द्र  द्वारा  एक  प्रायोजित  स्कीम  प्रस्तुत  की  आंध्र  प्रदेश  और

 तमिलनाहु  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  इस  मामले  की  जांच  की  गई
 भारतीय  अंतर्देशीय  जलमार्ग  प्राधिकरण  ने  काकीनाड़ा  और

 मद्रास  को  जोड़ने  वाली  सम्पूर्ण  नहर  जिसमें  काकीनाहा
 कोम्मामरू  और  बकिधम  नहरें  शामिल  हैं  का  तकनीकी  -  आर्थिक  व्यावहार्यता

 अध्ययन  करवाने  का  निर्णय  लिया।.स्‍्थलीय  अध्ययन  पहले  ही  पूरा  हो

 चुका  है  और  आई  डब्ल्यू  ए  आई  के  परामर्शदाता  राइटस  ने  रिपोर्ट  का

 मसौदा  भेज  दिया  हैं  ।

 इस  नहर  प्रणाली  को  विकसित  किया  जाना  तकनीकी -  आर्थिक

 व्यवदार्यता  अध्ययन  के  निष्कर्षो  पर  निर्भर

 निर्माण बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  फलेटों  का

 6641...  श्री  तेज  नारायण  सिंह  :

 रामकृष्ण  कुसमरिथा  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  है

 कया  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :-  |

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान

 कुल  कितने  फूलेटों  का  निर्माण

 दिल्ली  की  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  को  देखते  हुए  तथा
 पहां  फलेटों  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  प्रतिवर्ष  कितने  फलैटों
 का  निर्माण  किया

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  वियार  फलैटों  की
 क्मों  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  योजना  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री
 :  ने  बताया  हे  कि  उन्होंने  गत  तीन  वर्षो

 #  ढठ'गन  23,361  फलेट  बनाये

 से  दिल्ली  में  मकानों  की  कमी  पर  काबू  पाने  के

 शी  समय-समय  पर  फलैटों  के  आबंटन  हेतु  नई  योजनाएं  शरू

 1995  लिखित  उत्तर

 करता  सहकारी  आवास  समितियों  को  भी  भूमि  आबंटित
 करता  द्वारका  तथा  नरेला  में  सहकारी  आवास  समितियों  को  आबंटन

 हेतु  400  प्लाटों  का  प्रावधान  है  जिसमें  33,000  रिहायशी  मकान  बनाये
 ही  शी  ए  ने  हाल  ही  में  ५॥॥  स्ववित्त  पोषण  योजना  के  तहत

 लगभग  3000  फलैटों  और  विस्तारनीय  आवास  योजना  के  तहत
 8000  फलैटों  की  पेशकश  की  इसके  अतिरिक्त  ४॥  स्व-वित्स

 पोषण  योजना  के  तहत  लगभग  3000  फलेटों  की  पेशकश  की  जानी

 इस  योजना  की  विवरणिका  की  बिक्री  25.5.95  से  शुरू

 रवांडा  में  शान्ति  सेत्तना  भेजना

 6642...  राम  कृष्ण  कुसमरिया  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कीसेही  शरणार्थी  शिविर  में
 विस्थापित  व्यक्तियों  को  स्वदेश  में  रवांडा  की  सरकार  की  सहायता  करने
 के  लिए  उस  देश  में  भारतीय  शान्ति  सेमा  भेजमे  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  मुस्वर्जी  )  :  और  रवांडा
 में  संयुक्त  राष्ट्र  सहायता  मिशन  में  तेनात  भारतीय  सैन्य  वल  विस्थापितों
 के  प्रयावर्तन  के  कार्य  में  शामिल  नहीं  इसके  द्वारा  केवल  की  वाहन
 उपलब्ध  कराए  गए

 राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स

 6643.  श्री  लालज़ान  वाशा  :

 श्री  राम  कइक  :  रे

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  स्थित  राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स
 के  कारखाने  से  हाल  ही  में  विषेली  गेसों  का  रिसाव  हुआ

 यदि  ते  तत्संबंधी  ब्येश  क्या  है  और  इसके  करण

 क्या  सरकर  मे  इस  घटना  की  कोई  जांध  कराई

 यदि  हां  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष

 ($)  प्रभावित  व्यक्तियों  को  दी  गई  क्षतिपूर्ति  का  ब्योरा  क्या
 है  और  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाएं  गए  ओर

 राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  मुम्बई  में  मत
 वर्षो  के  दोरान  वर्ष  अमोनिया  रिसाव  की  कितनी  भटनाओं  का  पताः
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 रसायन  तक्षा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसवीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  महासागर

 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशुआडो  :  और

 राष्ट्रीय  केमिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजर्स  लिए  के

 ट्राम्बे  संयंत्र  में  कन्ट्रोल  बाल्वों/ट्रांसमीटरों  के  ठीक  से  काम  न  करने

 के  कारण  अति  अल्प  अधधि  के  लिए  13.4.1995  को  अमोनिया  गेस
 का  आकस्मिक  रिसाव  हुआ

 और  (४).  चूंकि  अमोनिया  गेस  का  रिसाव  आकस्मिक  और
 अति  अछ्प  अवधि  के  लिए  हुआ  जिससे  जानमाल  का  कोई  नुकसान
 नहीं  सरकार  द्वारा  घटना  की  जांच-पड़ताल  के  आदेश्य

 देने  अथवा  क्षतिपूर्ति  को  अदायंगी  का  प्रश्न  नहीं  इस  तरह

 की  घटनाओं  को  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  विचार  कन्द्रोल  बाल्व

 में  संशोधन  फिया  गया  है  और  कम्पनी  ने  किसी  भी  अन्य  पाइंट
 से  रिसाव  को  किसी  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  संयंत्र  का
 अध्ययन  करना  शुरू  किया

 प्रक्रिया  गत  गंडबड़ियों  के  कारण  के  एक

 दूसरे  संयंत्र  में  9.61994  को  अमोनिया  स्त्राव  की  एक  घटना  हुई

 परन्तु  जान  या  माल  की  कोई  हानि  नहीं  हुई

 कशमीर  में  उड़ी  पन  बिजली  परियोजना

 6644...  चिन्ता  मोहन  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 *

 कृफ  करेंगे  कि

 क्या  उत्तरी  कश्मीर  क्षेत्र  में  झेलन  नदी  पर  480

 क्षमत्त  की  उडी  पन  बिजली  परियोजना  निर्माणाधीन

 यदि  तो  क्‍या  परियोजना  की  मूल  निर्माण  लागत

 में  वृद्धि  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  परियोजना  अपनी  निर्धीरित  समय  अवधि  में

 पूरी  की  और

 सदि  तो  तत्संबंधी  ब्लोरा  क्‍या है

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्यਂ  मंत्री  उर्मिला
 हां  ।

 और  यह  परियोजना  1632.62  करोड़  रूपये  की  अनुमानित
 लागत  पर  1989  में  स्वीकृत  की  गई  परियोजना  की  वर्तमान

 अनुमानित  लागत  3070.67  करोड़  रूपये

 और  (5).  परियोजना  को  प्रारंभ  में  1995  में  चालू
 किए  जाने  का  कार्यक्रम  लेकिन  जम्मू  व  कह्मीर  में  कानून  व्यवस्था

 के  कारण  परियोजना  की  प्रगति  पर  प्रभाव  पहा  हे  और  अब  इसको

 97  में  कालू  किए  जाने  की  संभावना

 ।  19177  लिखित  उसर

 केनों  का  निर्माण

 6645.  श्री  राम  निहोर  राय  :  क्या  स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्योगों
 के  लिए  आवश्यक  केनों  के  उत्पादन  के  लिए  लघु  उद्योग  स्थापित  करने

 का

 यदि
 तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्राक्म  के  राज्य  मंत्री  तकूण
 :  से  मंत्रालय  केमों  के  निर्माण  के  लिए  पूनिटों

 की  स्थापना  स्वयं  नहीं  इस  समय  काफी  संख्या  में  लघु  यूनिटें
 ठक्‍्कन  वाली  स्कस्थ्यकर  केनों  को  छोड़कर  केन  और  कम्टेनरों  का  निर्माण
 कर  रही  हैं  जिनको  जरूरत  कतिपय  किस्म  के  रवाद्य  उस्पादों  को  पैकेजिंग
 के  लिए  और  ठक्‍कन  कले  स्वास्थ्यकर  केसों  जिनकी  जरुरत
 विशिष्ट  किस्म  के  रवाद्य  उत्पादों  को  पैकेजिंग  के  लिए  होती  का

 कुछ  बही  यूमिटों  में  निर्माण  किया  जा  रहा  कुछ  यूनिटें  ऐसी  भी
 हैं  जो  खाद्य  उद्योग  में  इस्सेमाल  होने  काले  एल्यूमीनियन  केनों  का  निर्माण
 कर  रही

 सह्कक  बुर्घटनाएं

 6646.  श्री  राजेन्च्र  अग्निहोत्री  :

 श्री  हेनिस  :

 श्री  अमर  रायप्रधान  :

 क्या  भूलल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सह़क  दुर्घटनाओं  की  बढ़ती
 हुई  संख्य  को  रोकने  हेतु  कुछ  कारगर  कदम  उठाने  का  और

 :
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 जल  भूतत्र  परिवषह्तम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगबीश
 :  जी

 सरकार  ने  बढ़ती  हुई  सड़क  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के

 लिए  व्यापक  स्तर  पर  जागरण  अभियान  शुरू  किया  इसमे  ऋष्न

 चालन  प्रशिक्षण  सुविधाओं  का  स्कूली  छात्रों  की

 प्रतिकोगिताएं  आयोजित  सहक  सुरक्षा  मो्ों  में  सहायता  प्रकन
 प्रेत  और  मिडिया  के  माध्यम  से  प्रधार  सबधरी  अन्य  उपाय  शामिल

 इसके  यातायात  नियमों  का  उल्लघन  करने  वालो
 सख्त  दंड  देने  के  उद्देश्य  से  गोटर  वाहन  1968  में  कुछेक
 संशोधन  किए  गए  राज्य  सरकारों  को  नकह  और  कस्तु
 में  भी  सहयता  उपलब्ध  करवाती  है  ताक  वे  अपने  मब्क  सुरक्षा
 संबंधी  उपायों  को  सुदृढ़  कर
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 वर्ष  1995  को  सड़क  सुरक्षा  वर्ष  के  रुप  में  मनाने  और  देश  में

 सहक  सुरक्षा  कार्यक्रमों  को  और  अधिक  मजबूत  बनाने  का  भी  निर्णय

 लिया  गया

 महाराष्ट्र  में  पुल

 6647:  श्री  वत्सा  मेघे  :  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  में  1774-95  के  दोरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर
 कितने  पुलों  का  निर्माण  किया

 स्थानावार  और  नामवार  ब्योरा  क्‍या  और

 इन  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च

 भूलल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश
 :  पन्द्रह

 ब्यौरे  संलम्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 13  करोड़  ।

 विवरण

 सं०  रा  रा  कार्य  के  ब्य कार्य  के  oR

 1  2
 8  OO  र्र्रः

 |  3  329  /900  पर  दिओरी  नाले  पर  छोटे

 पुल  का  पुननिर्माण  ।

 2  ०३  253  /200  पर  नगांव  पुल

 3.  3  गोदाकरी  नदी  पर  415/200  पर

 बहा

 4  4  पुणे  नगर  के  पश्चिमी  डाईबर्जन  पर

 29  /139  से  29/396  चैनेज  पर

 फ्लाई  भोवर  |

 8  4  पुणे  नगर  के  बाहर  पश्चिमी  हाईवर्जन

 के  फूलाईओवर  पुल  की  28  /739  से  29  /139

 चेनेज  और  29/396  से  29/521

 चैनेज  पर

 6-8  4  ख  800  1820  चेनेन  और  4049

 चैनेज  पर  तीन  छोटे
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 ह

 504  /565  कि./मी.  पर  छोटा  पुल 9  6

 10.  ७  166/200  /200  पर  छोटा  पुल

 6  72/1000  पर  छोटा  पुल

 12.  6  नालगंगा  351/1000  पर  बड़ा  पुल

 13.  7  48  /500  पर  छोटा  पुल

 14.  7  154/800  /800  पर  छोटा  पुल

 15.  9  230  /600  पर  पकनी  नाले  पर  पुल
 |  न  कुल :  कक

 कुल
 :

 पुल

 हीरे  के  लिए  रवनन

 6648...  श्री  फूल  चम्त्र  वर्मा

 श्री  जगत  बीर  सिंह  ब्रोण  :

 क्‍या  कक्ष  करेंगे  कि

 देश  में  हीरा  खानें  किन-किन  स्थानों  पर  हैं  और

 तत्संबंधी  अन्य  ब्योरा  क्‍या

 1  रवान  मंत्री  यह  बताने 3

 इन  खानों  को  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  वर्ष-वार  हुए
 लाभ  /  हानि  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  मणिपुर  में  तथा  मध्य  प्रदेश  के  रायपुर  जिले  के
 देवभोग  क्षेत्र  में  हीरे  तथा  ऐलेक्जेन्ड्राइट  के  मिलने  की  संभावना
 का  पता  लगा  और

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 रवान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 देश  में  हीरे  की  एक  मात्र  स्वान  मध्य  प्रदेश  के  पन्ना  जिले  में
 स्थित  है  तथा  उसका  संचालन  मेसर्स  मेशनल  मिनरल  डबलपमेंट  कारपोरेशन
 द्वारा  किया  जाता  रवान  में  प्रतिवर्ष  18000  कौरेट  हीरों  का  उत्पादन
 होता  है  कुछ  निजी  आपरेटर  भी  मध्य  प्रदेश  के  पन्‍ना  जिले
 में  उथली  खानों  में  परमिट  प्रणाली  के  आधार  पर  हैरे  निकालते

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरन  वहन  की  गई  लाभ  इस
 प्रकार  है  :-

 _ननन>म  «न

 वर्ष  लाभ  हानियां

 1991-92  79.51  लाख  रुए  हु
 -

 1992-93  92  लाख  रुए  लाख

 93

 न 80.76 लाख २)
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 और  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  तथा  भूविशान
 और  स्नन  निदेशालय  मध्य  प्रदेश  द्वारा  किये  गए  अन्वेषणों  के  अनुसार
 अध्य  प्रवेश  के  रायपुर  जिले  के  कुल  हिस्सों  में  हीरा  ओर  एलेक्जेंडराइट
 मिलने  की  संभावना  पाई  गई  झांगग  और
 कोडमाली  में  किम्बरलाइट  पिण्ह  पाये  गये  इन  क्षेत्रों  से
 गारमेट  इत्यादि  जेले  बहुमूल्य  पत्थरों  के  मिलने  की  संभाषमा  की  भी

 पुष्टि  हुई

 इंडियन  काउंसिल  फार  वर्ल्ड  अफेयर्स

 6649...  श्री  अटल  बिहार  वाजपेयी  :

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्य  स्वण्डूरी  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इंडियन  काउंसिल  ऑफ  वर्ल्ड  अफेयर्स

 के  इसकी  कमियों  और

 पुस्तकालय  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराई

 यदि  लो  इस  जांय  के  निष्कर्ष  क्या  और

 इंडियन  काउंसिल  आफ  वर्ल्ड  अफेयर्स  के  कार्यकरण  को
 कारगर  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  उठाए  जाने  का  विचार

 विवेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 जी

 प्रश्न  नहीं

 ,  भारतीय  विश्व  कार्य  परिषद्‌  एक  स्वायत्त  निकाय

 कुछ  समय  से  इसे  कुछ  समस्‍यायें  पेश  आ  रही  हैं  और  संसद  में  तथा

 उसके  वाहर  यह  मांग  की  जाती  रही  है  कि  इसे  अधिगृहीत  कर  लिया

 जाए  और  इसके  कार्यसंचालन  को  पुनः  सक्रिय  बनाया  विस्तृत
 विद्यार  - विमर्श  के  बाद  सरकार  ने  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  सलाहकार /
 पर्यवेक्षी  समित्ति  नियुक्त  करने  का  फैसला  किया  था  जिसका  कार्य  भारतीय
 विश्व  कार्य  परिषद्‌  के  कार्य  की  जांच  करना  और  उसे  पुनः  सक्रिय
 बनासे  के  लिए  उपाय  सुझाना  तथापि  चुंकि  यह  एक
 स्वायत्त  निकाय  है  इसलिए  सरकार  का  इस  पर  कोई  नियंत्रण  महीं

 ऐसी  कोई  पर्यवेक्षी /  सलाहकार  समिति  इस  परिषद्‌  के  अनुरोध  पर  ही
 गठित  की  जा  सकती  इस  तमय  इस  परिषद्‌  के  झञासी  निकाय
 को  इस  बात  के  लिए  राजी  किया  जा  रहा  है  कि  वह  एक  संकल्प
 पारित  करके  ऐसी  किसी  उच्याधिकार  प्राप्त  समिति  के  गठन  के  लिए
 सरकार  से  अनुरोध

 *

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 6650...  श्रीमती  भावना  चिस्वलिया  :  क्या  जल-भूतल
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछली  बार  कब  राज्य  राजमार्ग  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 चोषित  किया  गया  और
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 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश

 :  और  1969  में  गुजरात  राज्य  में  बिबार  से

 राधानपुर  तक  140  लम्बा  एक  नया  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 -  14)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्रणाली  में  जोझ्  गया

 विदेशी  प्राप्ल  सड़क  परियोजनाएं

 6651  श्री  मूर्ति  :

 श्री  राम  विलास  पासवान  :

 क्या  जल -  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा
 करेंगे  कि

 इस  समय  विदेशी  सहयोग  से  कुल  कित॑ने  राजमागों
 राजमार्गों  का  निर्माण  किया  जा  रहा

 इस  सड़क  परियोजनाओं  में  कौन-कौन  से  देश  सहयोग
 कर  रहे  और

 ये  परियोजनाएं  कब  तक  पूरी  हो

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश
 :  से  केन्द्र  सरकार  मुख्यतः  राष्ट्रीय  राजमार्गो

 के  विकास  और  रख्व-रखाव  के  लिए  जिम्मेवार  है  तथा  राष्ट्रीय  राजमार्गों
 को  छोड़कर  दूसरी  अन्य  सड़कों  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकोरें
 जिम्मेदार  विदेशी  सहायता  से  बनाई  जा  रहीं  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाएं
 निम्नलिखित  हैं  :

 बन
 विदेशी  सहायता  देने  परियोजनाओं  पूरा  करने  की

 वाली  एंजेंसी  की  संख्या  दक्षित  तारीस्व

 विश्व  बैंक  6  30.6.2001

 एशियाड  विकास  बैंक  12  3112.1999

 ओकवरसीज  इकॉनोमिक

 कॉ  ऑपरेशन  फंड  5  28.2.2002

 न

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  -52  पर  निर्माण  कार्य

 6652.  श्री  लाईता  उम्ब्रे  :  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  .

 (a)  अरुणाचल  प्रदेश  स्थित  राष्ट्रीय  राजमार्ग  -52  पर  निर्माण
 कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई

 क्‍या  इस  मार्ग  हेतु  धनराशि  के  आबंटन  में  कोई  कमी
 की  गई  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  और  उसके  क्‍या
 कारण
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 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जंगवीश
 :  राष्ट्रीय  राजमार्ग  -52  जो  अरुणाअल  प्रदेश  में  पहला

 की  कुल  337  की  लम्बाई  में  से  143  में  निर्माण

 कार्य  और  129  में  पेवमेंट  कार्य  1794  तक॑  पूरा  कर

 लिया  गया

 और  बजटगत  अभाव  के  कारण  अरुणाचल  प्रदेश  में

 .  राष्ट्रीय  52  सहित  वेल्ञ  में  सष्ट्रीय  राजमार्गों  की  संपूर्ण  आवश्यकताओं

 को  पूरा  करवाना  संभव  नहीं

 मध्य  प्रवेश  में  इस्पात  संयंत्र

 6653...  श्री  सोलंकी  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  गेर

 सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  आशय  पत्र  जारी

 करने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 राज्य  सरकार  द्वारा  फ्रमोजमार्थ  गेर  सरकारी  क्षेत्र  की

 किन-किन  कम्पनियों  को  मंजूरी  दी  गई

 इस्पात  मंत्रालम  के  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :
 1991  में  थोषित  नई  औद्योगिक  नीति  के  अम्तर्गत  लोहा

 और  इस्पात  उच्चोग  को  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  उद्योगों  की  सूची
 से  निकाल  दिया  गया  हे  ओर  स्थान-स्थिति  संबंधी  कतिपय  प्रत्तिबंधों
 की  शर्त  पर  इसे  अनिवार्य  लाइसेंसिंग  के  क्षेत्राधिकार  से  भी  छूट  दे
 दी  गई  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस
 की  आवश्यकता  नही  निजी  क्षेत्र  में  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने
 के  लिए  आश्षय-पत्र  जारी  करने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  को  मध्य

 प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 और  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  आय

 6654.  श्री  संतोष  कुमार  गंगकर  :  क्या  जल  -  भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  कौ  कूपा  करेंगे  कि  :

 .  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  से  वर्ष-वार

 कितनी  आय

 (a)  इस  संबंध  में  अन्य  ब्योरा  क्या  और

 उक्त  आय  किमन-किन  ख़ोतों  से  प्राप्त  की  गई

 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश
 से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  100  लाख  से

 अधिक  लागत  वाले  स्थायी  पुलों  पर  केवल  शुल्क  क्सूली  के  जरिए  राजस्व
 -  फ्रप्ति  होती  पिछले  तीम  वर्षों  में  इस  स्रोत  से  हुई  आय  नीचे  दी  .

 गई  है  :-

 22  1995  लिखित  उसर  “124

 वर्ष
 पुल  शुल्क  क्सूली

 *0)

 1992-93  ,

 1993-94  3645.91

 1994-95  4483.86

 संगुक्त  राज्य  अमरीका  का  मैसर्स  मैक  डानत्ड  कारंपोरेशन

 6655.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्‍या  स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग
 मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विभिन्न  स्थानों  पर  रेस्तरां  खोलने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  मंजूर  की  गई  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  मैसर्स  मेक  अमल्ड  कारपीरेशन
 तथा  भारतीय  उच्चमियों  के  बीच  हुए  समझौते  की  क्‍या

 कया  समझौते  को  कार्यान्वित  करं  दिया  गधा  और

 यदि  तो  इसके  काश्ण  और  ओऔचित्य  क्‍या

 स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  लरूण
 :  से  सरकार  मे  सीमित  सं्वया  में  सहायक

 कंपनी  द्वारा  मैक  डोनाल्ड  इंडियन  सब्सिडिरी  और  भारतीय  साझेदारी
 के  बीच  संयुक्त  उच्चम  और  भारतीय  लाइसेंसधारियों  के  मार्फत  रेस्तराओं
 को  बढ़ाने  ओर  चलाने  के  लिए  भारत  में  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  एक  सहायक
 कंपनी  स्थापित  करने  के  कस्ले  मेसर्स  मेक  होन्ाल्ह  कारपोरेशन  के  प्रस्ताव
 को  मंजूरी  दी  प्रस्ताव  में  शुरु  के  7  वर्षो  के  दोरान  40  मिलियन
 अमरीकी  झलर  का  कुलपूंजी  निवेश  करने  का  उल्लेल्व  है  और  विदेशी

 इक्विटी  एक  लास्व  अमरीकी  झलर  होगी  जो  शुरू  के  7  वर्षो  में  बढ़कर
 20  मिलियन  अमरीकी  झलर  हो  प्रस्त्वव  है  कि  7  वर्ष्र  लक

 विदेशी  मुद्रा  देश  से  बाहर  नहीं  जाएगी  ओर  कार्य  शुरू  होने  से  7  वर्षो
 के  दोरान  लाभांश  को  विदेश  नहीं  भेजा  परियोजना  से  कुल
 3400  लोगों  को  रोजगार  मिलने  देश  में  सप्लायरों  की

 चाप  को

 ।

 अपग्रेड  करने  की  प्रौद्योगिकी  ऐसी  धेनों  को  चलाने  के  लिए

 ,  प्रबंध  तकनीक  लाने  ओर  मेकडोनल्ड  की  कहीं  और  स्थिति  को
 उत्पादों  का  संभावित  निर्यात  करने  की  संभावना  सृजिद्वू  करने  का  अनुमान

 अभी  तक  कोई  रेस्तरां  नहीं  खुला

 वक्षेस  राष्ट्रों  की  आतंकवाद  संबंधी  रणनीसि

 6656.  वसनन्‍त  प्रवार  :  क्‍या  विवेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 '  क्या  दक्षेस  फे  संद॑स्य  राष्ट्रों  ने  आतंकवाद  का  मुकाबला
 करने  के  लिए  समान  नीति  तेयार  करने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  सो  क्या  इस  संबंध में  कोई  कार्यपोजना  बनाई
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 ५  5 .  जी  ५
 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ओर  इसे

 कब  से  लागू  किया

 क्या  सरकार  ने  अन्य  सदस्य  राष्ट्रों  को  इस  संबंध  में

 अद्यतन  प्रशिक्षण  प्रवान  करने  की  पेशकश  की

 (४).  यदि  तो  तत्लंबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (4)  क्‍या  आतंकवाद  का  मुकाबला  करने  के  लिए  इस  रणनीति
 के  प्रति  किसी  सदस्य  राष्ट्र  ने  असहमति  प्रकट  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  से
 1987  में  काठमाण्जु  में  सम्पन्न  आतंकवाद  को  समाप्त  करने  से  सम्बद्ध

 '
 क्षेत्रीय  अभिसमय  सभी  सदस्य  राज्यों  द्वारा  अनुसमर्पित  किए  जाने

 के  पश्यात  22  1968  को  लागू  किया

 यह  अभिसमय  एक  सदस्य  राज्य  के  प्रदेश  का  दूसरे  देश  के  प्रवेश
 में  आतंकवादी  कार्रवाइयां  करने  के  लिए  इस्तेमाल  न  इस  अभिसमय
 के  अन्तर्गत  आने  वाले  अपराधों  को  प्रत्यपर्ण  के  प्रयोजन  के  लिए
 गेर-राजनीतिक  मानने  तथा  आतंकवादी  अपराधियों  को  प्रत्यर्पित  करने
 और  उन  पर  मुकदमा  चलाए  जाने  की  बाध्यता  को  विधिक  समर्थन
 प्रदान  करता  इस  अभिसमय  के  अन्तर्गत  संविदाकारी  पद  आतंकषादी
 अपराधों  के  सन्दर्भ  में  की  जा  रही  कानूनी  कार्रवाईयों  में  अपने  राष्ट्रीय
 कानूनों  के  अनुसार  अधिक  से  अधिक  न्यायिक  सहायता  प्रवान  करने
 तथा  एहतियात  के  तोर  पर  आवश्यक  उपायों  के  माध्यम  से  ऐसी
 गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  अपने  राष्ट्रीय  कानूनों  के  अनुरुप  सहयोगाल्मक
 उपाय  करने  के  लिए  बाध्य

 विभिन्न  झार्क  शिर्वर  सम्मेलनों  में  राज्याध्यषों  अथवा  शासनाध्यक्षों
 ने  आतंकवाद  की  सभी  तरीकों  तथा  आचरण  को  अपराध
 बताकर  उनकी  कई  शब्दों  में  निन्‍्वा  की  और  सामाजिक  आर्थिक  विकास
 और  राजनीतिक  क्षेत्रीय  शांति  एवं  सहयोग  पर  इसके  प्रतिकूल
 प्रभाव  की  और  भर्त्सना

 1992  में  सार्क  मत्रि  परिषद  ने  आतंकषाद  सम्राप्त  करने
 के  लिए  सदस्य  राज्यों  के  प्राधिकुत  सम्पर्क  अधिकारियों  की  एक  वार्षिक
 बैठक  बुलाए  जाने  की  सिफारिशों  को  अनुमोदित  इस  मिर्णय
 के  अनुपालन  में  सम्पर्क  अधिकारियों  की  1994  नें  ढाका

 1996  में  नई  दिल्ली  कौ  बैठकें  हो  चुकौ  है  तथा  उनकी  लिफारिशों
 के  परिणामस्वरूप  निम्नलिस्ित  कार्रमईयां  की  गई

 1995  में  कोलोम्बों  में  एक  सार्क  आतंकषादी
 अपराध  निगरानी  हेस्क  टी  ओ  एम  की  स्थापना  की  गई

 जो  इस  क्षेत्र  में  आतंकवाद  की  विस्तार  परिमाण  और  प्रवृतियों
 के  सम्बन्ध  में  प्रभावकारी  झ्टा  बैक  तथा  सूचना  वितरण  केन्द्र  से  रूप
 में  कार्य  करेगा  जो  सूचना  एवं  प्रवृतियों  के  करे  में  जानकारी  एकत्रित
 और  वितरित  करेगा  जिससे  इस  खतरे  पर  काबू  पाने  और  उसे  समाप्त
 करने  में  मदद  जानने  की  आवश्यकता  के  आधार  पर  सप्स्थ
 राज्य  एस  और  एम  ही  को  आंतकवादी

 प्रणालियों  तथा  उनकी  किस्मों  के  बारे  में  संगत  जानकारी

 एवं  आंकड़े  प्रदान
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 सदस्य  राज्यों  की  सुरक्षा  एजेन्सियों  इस  बात  पर  सहमत  हो  गई
 है  कि  वे  उत्पादन  एवं  भण्डारण  के  आपूर्ति  मार्गों  तथा  ही  विभिन्न

 बिन्दुओं  पर  इनके  प्रकह  को  कारगर  ढंग  से  सदस्य  देशों  की

 मौजूदा  सुरक्षा  संस्थानों  ने  सुरक्षा  कार्मिकों  के  प्रशिभ्ण  के  लिए  उपयुक्त
 प्रबन्ध  किए  इस  संदर्भ  में  भारत  की  सरकार  में  लवस्थ  देशों

 के  अधिकारियों  को  आतककाद  का  लानभा  करने  ले  सम्बन्धित  प्रशिक्षण

 प्रदान  करने  के  लिए  अपने  संस्थान  उपलब्धा  करामे  की  पेशकश

 की

 आतंकषाद  का  मुकाबला  करने  से  सम्बन्धित  रजनीतियों  को  मानीटर

 उनको  अद्यतन  उनकी  समीक्षा  करने  तथा  उनमें

 सुधार  करने  के  उद्देश्य  से  सम्पर्क  अधिकारियों  की  वार्षिक  बेंठके  नियमित
 अष्तराल  पर  होती

 बक्षिणी  विद्युत  ग्रिड  योजना

 6657...  श्री  सुरेन्द्र  रेड्डी  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  26  1995  के

 इकानामिक  टाइम्स  ''  यें  पावर  ग्रिड  प्नान  इन  जियोफार्शे
 ''

 शीर्षक

 से  प्रकाशित  समाचार  की  और  गया  .

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  इस  प्रतिक्रिया

 विद्युत  जंऋलय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 ले  (=).  यह  लच  है  फि  इस  समय  दक्षिणी  क्षेत्र  में

 प्रस्तावित  गेस  आधारित  विद्युत  परिफोजनाओं  के  लिए  गेस  पर्याप्त  मात

 में  उपलब्ध  नहीं  स्कापित  की  जा  रही  नई  विद्युत  परियोजनाएं  कोयला

 या  दोहरी  ईंधन  क्षमता  के  साथ  प्रचालित  मो  परियोजनाएं  दोहरी

 ईंधन  क्षमता  का  उपयोग  करेंगी  वे  बाद  में  प्राकृतिक  जब  वह
 उपलब्ध  उसकी  उपयोग  कर

 अंतर्राष्ट्रीय  पत्तन

 6680.  परशुराम  गंगवार  ;  क्या  भूतल  परिवहन

 कया  कुछ  पत्तनों  को  अंतर्राष्ट्रीय  पत्तनों  का  दर्जा  दिया
 गया  है  और  कुछ  अन्य  को  श्रन्द  कर  ढिया  गया  और

 यदि  तत्संबधी  ब्योरा  क्‍या

 भूत  परिवेधन  मंत्रालय  के

 रोजथ मेंत्री जगबीश : जी डर प्रश्न नहीं
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 टैक्सटाइल  रंगों  पर  प्रतिबंध

 6659.  श्री  मोहन  रावले  :

 श्रीमती  वसुंधरा  राजे  :

 क्या  रसायन  एवं  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कुछ  टेक्सटाइल  रंगों  के  निर्माण

 और  बिक्री  पर  प्रतिबंध  लगाने  का

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कया

 कारण

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णण  कब  तक  लिया

 क्या  सरकार  स्वदेश  में  निर्मित  रंगों  के  लिए  मए  बाजारों

 की  खोज  कर  रही  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  एवं  निष्कर्ष  क्‍या

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसबीम  कार्य

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  में  लथा  महासागर

 विकास  विभाग  में  राज्य  मुत्री०*श्री  एशुआडों  :  और

 सरकार  का  टैक्सटाइल  रंगों  के  निर्माण  और  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध
 लगाने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तथापि  विशिष्ठ  एजों  रंगों
 के  प्रयोग  वाले  कपड़ों  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  जर्मनी
 की  सरकार  के  विधान  से  संदर्भ  में  भारत  सरकार  ने  कपड़ा  उत्पादों
 में  विभिन्‍न  रंगों  के  प्रयोग  की  पुनरीक्षा  के लिए  कदम  उठाए  हैं  ताकि
 उन  रंगों  का  पता  लगाया  जा  सके  जिनसे  उत्पादन/आयात  को  कम
 करने  की  आवश्यकता  है  और  अन्तर्राष्ट्रीय  रुप  से  स्वीकार्य  पर्यावरण  के

 अनुरूप  कपड्ों  को  प्रोप्साहन  देने  के  लिए  वेकलिपक  स्वीकार्य  रंगों  के
 प्रयोग  को  बढ़ावा  दिया  जा

 और  इन  रंगों  के  लिए  पहले  ही  अच्छा  स्वदेशी  और

 निर्यात  बाजार  उपलब्ध

 जात  भंडारों  का  स्वनन

 6660.  .  श्री  थामस  :  क्या  स्वान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 किम-किन  स्थामों  में  सोने  ओर  ज्ञांदी  के  भंडार  होने
 की  जानकारी  है  पर  उनका  दोहन  नहीं  किया  गया

 इन  भंडारों  के  दोहन  नहीं  करने  के  क्या  कारण

 wool)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इनके  दोहर  के  लिए  किसी
 योजना  के  कार्यान्वयन  का  और

 यदि  तो
 तत्सबंधी  ब्योरा  क्या
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 स्वान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 से  विदोहन  किये  जा  रहे  भंडारों  के  अलावा  स्वर्ण  का  निम्न

 प्रकार  पता  लगा  है

 राज्य  क्षेत्र

 आंध्र  प्रवेश

 मालाप्पाकोंडा  के  कुछ

 कर्नाटक  हीरा  -

 टुप्पाधुर  कादोनी

 केलारा

 केरल  मुरदा  और  पुथेमाला

 बिहार  कुन्वरेकोचा

 मध्य  प्रदेश  सोनास्वान

 तनिलनाहु  महराज -  नारालापल्ली

 राजस्थान  पिंडवारा

 तांबा -  जस्ता  तथा  स्वर्ण  अयस्कों  से  चांदी  उपोत्पाद  के  रुप
 में  उपलब्ध  है  राजस्थान  के  भीलवाड़ा  जिले  में  भारक  क्षेत्र  के
 बघेरा  खंड  में  चांदी  अयस्क  मिलने  की  सुचना  मिली

 कोई  भी  उद्यमी  विशिष्ट  भंडारों  के  विदोहन  के  लिए  तभी  निर्णय
 लेता  है  जब  वह  अयस्क  के  स्तर  तथा  भंडारों  के  आकार  ओर  प्रकृति
 के  आधार  पर  उसे  व्यवहारिक  पाता  सभी  पहचाने  गए  भंडारों  के

 खनन  को  फ्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  ने  स्वर्ण  ओर  चांदी  सहित

 सभी  गेर-परमाणु  ओर  गेर-ईधन  ख्निजों  को  पहले  ही  निजी  क्षेत्रों  के
 विदोहन  के  लिए  खोल  दिया

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  बंगलौर  में  कर्मचारियों  की  संरव्या

 6661.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने
 की  क्‌पा  करेंगे  कि  :

 '

 क्या  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  बंगलोर  में  कर्मचारियों
 की  संख्या  कम  होने  के  कारण  पासपोर्ट  जारी  करने  में  देरी  होती

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  पासपोर्ट  जारी  करने  में  होने  वाली  देरी
 से  बचने  तथा  कार्यालय  के  समक्ष  लम्बी  कतार  न  लगने  वेने  के  लिए
 पर्याप्त  संख्या  में  कर्मधारी  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा
 हे  हैं  जाने  का  वियार

 विवेश  मंत्रालय  में  सज्य  मंत्री  :
 और  31195  की  स्थिति  के  अनुसार  बंगलौर  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय
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 $2  दिन  में  पासपोर्ट  जारी  कर  रहा  था  जबकि  1993  में  97

 दिनों  और  1994  में  123  दिनों  में  पासपोर्ट  जारी  किए  .

 इस  प्रकार  पासपोर्ट  जारी  करने  में  होने  वाले  विलम्ब  में  सुधार
 तथापि  पासपोर्ट  जारी  करने  में  होने  वाले  विलम्ब  का  कारण  स्टाफ  की

 कमी  नहीं  है  क्योंकि इस  बात  को  वेख्ते हुए कि  1994  -  विसम्धर  )
 के  दौरान  नए  पासपोर्ट  जारी  करने  के  लिए  82023  अविवम-पन्र  प्राप्त

 हुए  पासपोर्ट  कार्यालय  में  उपलब्ध  स्टाफ  पर्याप्त  1992  और

 1993  में  104871  और  11035  आषेदन-पत्र  प्राप्त

 उस्भीव  है  कि  अपेक्षाकुत  अधिक  स्थाम  वाले  परिसरों  में

 पासपोर्ट  कार्यालय  पुनः  स्थापित  मियमित  निरीक्षण  प्रणाली  की

 कम्प्यूटर  प्रणाली  के  बेहतर  उपयोग  और  कर्मचारियों  को  प्रेरित  करने

 के  प्रयासों  से  बंगलौर  में  पासपोर्ट  जारी  करने  में  लगमे  वाला  शगय  चटकर

 अपेक्षाकृत  अधिक  स्वीकार्य  स्तर  तक  हो

 गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन

 6662.  उम्मारडिड  वेंकटेस्वरलु  :  कया  विवेश  मंत्री  यह

 बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गुट  -  निरपेक्ष  आन्दोलन  की  सदस्य  संख्या
 में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 ।
 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  भारत  पर  यह  आरोप  लगाया  जाता  है  कि  उसने

 गुट  निरपेक्ष  आन्दोलन  को  आगे  बढ़ाने  में  ढिलाई  बरती  और

 सरकार  द्वारा  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  को  और  सक्रिय  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए

 विवेश  मंत्री  प्रणव  :  और
 सदस्य  राज्यों  का  एक  स्वेध्छिक  संगठन  भारत  इसकी  सवस्यत्ता  में
 निरन्तर  हो  रही  पृद्धि  का  स्वागत  करता

 जी

 मान  मंत्रियों के  स्तर  पर  अथवा  ज्ासनाध्यक्षों या  राज्याध्यक्षों
 के  स्तर  पर  बैंठको  का  नियमित  रुप  से  आयोजन  करता  और  अम्तर्राष्ट्रीय
 जसलों  पर  विचार-विनर्श  करने  के  लिए  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  बैठकें
 प्रायः  होती  रहती  भारत  इन  बैठकों  में  सक्रिय  रुप  से  भाग  लेला

 विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  परिव्यय

 6663.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांटये  :  क्या  शहरी  कार्य

 ओर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 .  उनके  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  1995-96  के  लिए  विभिन्‍न

 स्लेजनाओं  हेतु  कुल  कितना  परिष्यय  निर्धीरित  किया  गया

 1994-95  के  दोरान  प्रत्येक  योजना  के  अन्तर्गत
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 प्रत्येक  राज्य  में  और  गोआ  क्या  क्ल्सीय  और
 भौतिक  उपलब्धियां

 कया  भूमि  एवं  अन्य  भवन  निर्माण

 पति  तो  एस  पृद्धि  का  विशेष  रुप  से  ग्रानीण  ओर
 शहरी  निर्धनों  के  लिए  निर्माण  कार्यों  पर  क्या  प्रभाव  पशञ्ञ

 सभी )  के  लिए  विलेष  हप  से  मध्यम  और  निम्न  आय
 लाभ  के  लिए  भूमि  और  अन्य  निर्माण  सामग्री  के  मूल्यों  पर

 नियंत्रण  रखने  हेतु  कया  कदन  उठाने  का  विचार

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  की

 विभिम्न  प्लान  स्कीमों  के  लिए  वर्ष  1795-96  हेतु  कुल  परिष्यय  530

 करोड़  Fo  इस  मंत्रालय  द्वारा  प्रधोधन  किये  जा  रहे  महत्वपूर्ण  कार्यक्रमों
 की  उपलब्धियाँ  दर्शन  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 से  (F).  जी  मिर्माण  के  लिए  अपेक्षित  प्रभुत्व  दों  के

 मूल्य  में  प्रतिशत  वृद्धि  तथा  भकन  निर्माण  लागत  सूचकांक  प्रत्यक्षतः

 एक  दूसरे  से  जुड़े  सरकार  पूर्व  बलिल  पूर्ष  निर्मित  भकम  निर्माण  घटकों
 जैसे  कि  वरवाज़ों  के  सरदल  फर्म  इकाईयों
 आदि  और  बेकार  सामग्रियों  से  बने  इसी  प्रकार  के  घटकों  के  उपयोग
 को  भी  बढ़ावा  दे  रही  है  जिससे  लकझी  की  रपत  में  कमी  होने  के
 साथ  ही  निर्माण  लागत  में  कमी  होती  है  तथा  निर्माण  कार्य  की  गति
 में  बढ़ोत्तरी  होती

 विवरण

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  के  लिए  विभिन्न  स्कीणों  की
 स्थिति  इस  प्रकार

 L  कम  लागत  की  सफाई  व्यक्षस्था

 कम  लामत  की  तफाई  व्यक्स्था  और  मैला  होने  बालों  की  नृक्ति
 के  कार्यक्रम  के  केक  सरकार  हारा  सब्सिही  के  रुप  में
 निषच्चियां  आधटित  की  जाती

 1994-95  95  के  वौराम  इस  स्कीम  के  तहत  25.80  करोड़  रुपये
 की  धनराशि  आवंटित  की  गई

 मानव  हारा  मैला  ढोने  की  प्रणाली  गोका  में  महीं  राज्यकर
 ब्यरे  दर्शन  कला  एक  विषरण  संलग्न  हे

 2.  त्वरित  शहरी  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम

 यह  स्कीम  1794  के  आखिर  भें  शुरु  की  गई  थी  ओर  1993-94
 के  दोरान  176  करोड़  रुपये  तथा  1994-95  के  दौरान  16.90  करोड़
 रूपये  की  धनराशि  का  क्तिरण  किया  गया  चालू  वित्तीय  वर्ष  अर्थात्‌
 1795-96  96  के  दौरान  20.00  करोड  रूपये  की  धनराशि  का  आबंटन
 किया  गया
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 ए  यू  डब्ल्यू  एल  पी  के  तहत  1794-95  के  दोरान  गोवा  के

 कालनगुटे  और  रेइशागोस  के  कसबों  के  लिए  1014  लाख  रुपये  की

 धनराशि  स्वीकृत  गई  राज्यवार  नियतनों  को  दर्शने  वाला  एक

 बिवरण  संलग्न  है  )।

 3.  शहरी  क्षेत्रों  में  रैन  बसैरे  और  पटरी  निवासियों  के  लिए  स्वच्छता
 स्कीमें

 यह  रूकीम  1968-89  के  दोरान  चालू  की  नई  थी  और  अगस्त

 1992  में  समीक्षा  और  संशोधन  किया  गया  इस  स्कीम  में  वो  घटक

 कि
 न

 समुदाय  शौयालयों  और  स्नामघरों  सहित  समुदाय  रैन  बसेरों

 का  निर्माण

 बैंकरों  के  लिए  भुगतान  करों  और  उपयोग  करों  समुदाय

 शौचालयों  का  ही

 इस  स्कीम  के  तहत  राज्यवार  निधियों  का  कोई  आबंटन  नहीं  किया

 जा  रहा  निधियों  घटकों  को  सौंप  दी  जाती  है  जो  निर्माण  कार्यो

 की  प्रगति  पर  निर्भर  करते  हुए  कार्यान्वयन  एजेंसियों  को  धन  वेता

 4.  निर्मित्ति  केन्त्र  का  राष्ट्रीय  नेटवर्क

 यह  स्कीम  1968  -  89  से  चल  रही  इस  स्कीम  के  तहत  केन्द्रीय

 सब्तिही  का  राज्यवार  नियमन  नहीं  किया  जाता  केन्द्रीय  सहायता  का

 एक  चरणवद्ध  रीति  में  निर्मित्ति  केन्द्रों  को  हड़कों  के  माध्यम  से  दी

 जाती

 5.  छोटे  तथा  मझौले  शहरों  का  समेकित  विकास  टी  एस

 एम

 आई.टीएसएमटी  योजना  के  लिए  वर्ष  1795-96  के  दौरान  बजट
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 नियतन  35  करोड़  रुपये  वर्ष  1774-95  के  दौरान  72  अतिरिक्त

 शहरों  के  लक्ष्यों  की  तुलना  में  104  अतिरिक्त  शहरों  को  आईडी  एस

 टी  के  तहत  शामिल  किया  इसके  अतिरिक्त  21  शहरों  में  चालू
 परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  आगामी  किश्तें  भी  जारी

 की  वर्ष  1794-95  के  दौरान  आई  है  एस  एम  टी  के  तहत

 राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  मुहैया  करने  हेतु  22.90  करोड़  रुपये

 के  बजट  नियतन  का  भी  उपयोग  कर  लिया  वर्ष  1994-95

 के  वौरान  गोव  राज्य  में  एक  शहर  अर्थात  भरगोको  को  शामिल  किया

 गया  और  24.00  लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता

 जारी  की  गयी  वर्ष  1994-95  के  दोरान  आईहीएसएमटी  के  तहत

 प्राप्त  कस्तविक  तथा  वित्तीय  उपलब्धियों  के  राज्य  -  वर  ब्यरें  दर्शाने  वाला

 विवरण  संलग्न  है  -  ।।।  )।

 6  मेगा  शहर

 मेगा  शहर  में  अवस्थापना  विकास  की  केन्द्र  प्रवर्तिगत  योजना  वर्ष

 1993-94  में  ही  शुरू  की  गई  यह  योजना  1791  की  जनगणना
 के  अनुसार  चार  मिलियन  से  अधिक  आबादी  वाले  शहरों  पर  लागू
 स्कीम  बंगलोर  तथा  हेदराबाद  पर  लांगू

 वर्ष  1794-95  के  दोरान  चार  शहरों  में  योजना  को  कार्यान्वित
 करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  75.50  करोड़  रूपये  की  राशि

 जारी  की  गोवा  के  किसी  भी  शहर  में  यह  योजना  लागू  नहीं

 7.  नेहरू  रोजगार  योजना

 नेहरू  रोजगार  योजना  के  तहत  313.00  तक राज्यों  क्षेत्रों
 का  कार्य  निष्पादन  परिशिष्ट  -1४  में  विया  गया

 8.  गरीबों  के  लिए  शहरी  बुनिद्रावी  सुविधाएं

 वर्ष  1774-95  के  लिए  जारी  सशि  को  दर्शन  कला  विवरण  संलम्न  है

 परिशिष्ट  ।

 31.3.95  तक  की  स्थिति

 कम  लागत  की  सफाई  योजना  के  तहत  वर्ष  1774-95  में  जारी  धनराशि

 कम  लागत  की  सफार्ह  स्वीकृत

 313.96  तक  धास्तव  में  जारी  धनराशि

 लाखों

 ऋण  और  सब्सिडी  के  ब्यौरे  पर्षबार  ष्  सब्सिरी

 क्र्सं  राज्य  शासित  प्रदेश  जारी  ऋण

 ॥  2  3  4

 1  आस्ध  प्रवेश  497.28  47.35

 2  असम  3663  45.08

 बिहार  000  126.73 प्०



 नक-कु०छ

 रन
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 1  2  3  4

 5  कर्नाटक  58.64  000

 6  केरल  6.62  13.32

 7.  मध्य  प्रदेश  67.50  136.8)

 6.  महाराष्ट्र  000  000

 9.  मणिपुर  000  27.4)

 10.  नेधालय  0.00  6.47

 ॥ 4  उद्बसा  44.62  44.80

 12.  पंजाब  3134.42  139110

 13  राजस्थान  10.50  235.99

 14  तमिलनाहु  149.87  6.05

 15.  त्रिपुरा  000  56.78

 16  उत्तरप्रदेश  000  000

 77.  पश्चिम  बंगाल  000  144.81

 कुल  योग  :  4168 69  हु  2705.29

 परिशिष्ट  -।।

 केन्त्र  प्रवर्तित  स्वरिल  शहरी  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  यू  डब्ल्यू  एस

 1993  -94  में  अनुमोदित  स्कीमों  के  डी  पी  आर  की  राज्यवार  स्थिति

 313.95  की  स्थियति

 (+0  सासखों

 ण्ज्य  अनुमोधित  .  राज्य  फरव्ती  i095  ..  फरवध

 से  की  संर्पा  शैपीआर  शअैपीआर  के  को  केक्रीय  अंश  तक  रिलीज  95  तक

 की  स्पा  अनुसार  अनुनानित्त  की  रिलीज  की  गई  राज्य  अंक  ध्पय
 न  ST  नननन-नननननननननननननननननननन+-+++

 ]  3  4  5  6  7  8

 a छऋछोऋेशोजचल्‍ਂ  _ज__:-_न्‍्यण्ईण,»/»णशएशआणशणएणए  ण्कुु

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  -  -  -  -  -

 3.  असम  -  न  न  -  .

 4...  बिहार  -  -  -  हु  -  .

 5.  गोवा  2  2  5113  6.24  N.I

 6...  गुजरात  6  6  398.95  706  708  25.00

 7.  हरियाणा  4  4  263.80  30.25  30.25  N.I

 6...  हिमाचल  प्रदेश  2  2  78.50  6.79  N.A  3.90

 9.  जम्मू  एवं  कश्मीर  41.40  -  -  -

 '  कर्माटक  9  7  438.90  85.15  47.90  100
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 1  2  $  4  5  6  7  8

 1  केरल  |  23372  26.21  N.I  है|  NI

 12.  मध्य  प्रवेश  32  $0  1674.30  205.0  205.43  40.00

 13.  नहाराष्ट्र  6  $  370.01  65.36  130.00

 14.  मणिपुर  3  3  62.00  7.65  25.00

 15.  मेधालय  -  -  -  -  -  -

 16.  मिमोरण  -  -  4.26  -  -

 17.  नागालैंड  -  -  -  -  -  -

 18.  .  उल्लेसा  5  3  204.53  50.23
 -  -

 19.  पंजाब  2  2  240.65  26.75  N.A  N.A

 20.  राजस्थान  0  0  7188  81.97  N.A

 2.  सिक्किम  -  -  -  -  -  -

 22.  तमिलनाडु  15  छ  436.62  82.24  एन  NIL  NIL,

 23.  त्रिपुरा
 -  -  5.16  -  -

 24.  उत्सर  प्रदेश  42  42  2917.84  327.88  290.64  63492

 25.  बंगाल  3  3  325.88  39.3  N.A  78.62

 26.  अ.निफोबारश्रीप समूह
 -  -  -  -  -

 27.  चण्शैगढ़  -  -  -  -  -  .:  -

 26.  दादर  नागर  -  -  -  -  -  -

 29.  दनस  व  हीप  -  -  -  -  -  -

 30.  बिल्ली  -  -  -  -  -  मं

 3.  सक्षग्रप  -  -  -  -  -  -

 32.  पाण्विचेरी  -  -  -  -  -  -

 योग  131  6622.0  1146.43  645.30  1417.44

 5  (0  लास्‍्ों

 बजट  मिपतन  राज्य  हरा  अनुनोवित  परियोजना  केनल््रीय  अंश  1994-95  हेतु  1994-95  के  केन्द्रीय  अंश  की

 1994-95  राज्य  अपेक्षित  राशि  लागत  का  50%  का  50%  शशि  लिए  अनुर्शसित  वूसरी  किस्त  के

 क्षेत्र  (94-95)  11x0.5 )  अंश  की  अतिरिक्त  राशि  रुप  में  94-95  हेलु

 5)0.5 )  ॥  बूसती  रिलीज  कुल  रालि

 9  10  न  12  13
 ा

 14  ष्  15

 -  -  -  -  -  -  000

 -  -  -  -  -  -  000
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 9  0  ॥|  12  13  14

 ाणज+ैए  “  -  “  -  -  स्का

 हे  N.I  25.37  12.78  10.14  -  10.14

 95.00  20000  199.48  99.74  87.24  -  67.24

 30.36  76.00  14190  70.95  34.00  मि  ३4.00

 -  -  39.25  19.63  9.66  -  9.86

 -  -
 _  2070  20.70  20.00  -  20.00

 150.00  219.45  109.71  106.12  -  106.12

 N.I  N.I  16.86  58.43  37.62  37.62

 60000  1556.75  83715  48.58  244.9  99.00  343.9

 85,36  190.50  185.01  9250  -  92850

 15.30  57.00  4100  20.50  20.50  -  20.50

 -  -  -  -  -  -  000

 -  -  गि  -  -  -  0.00

 -  -  -  -  -  -  000

 -  -  102.27  §113  न  5113

 N.A  N.A  120.33  60.6  35.64  -  35.64

 N.A  N.A  355.94  177.97  177.97  -  177.97

 -  -  -  --  -  -  -0.00

 NIL  NIL  219.31  109.66  9.89  9.59

 -  -  -  -  -  -  000

 N.A
 *  1473.92  736.96  58.7  -  586.7*

 40.00  5000  162.94  6147  52.25  -  52.25

 -  -  -  -  -  -  000

 न्‍  -  -  -  -  -  000

 -  -  -  -  -  -  0.00

 -  -  -  -  -  -  000

 -  -  -  -  -  -  000

 -  -  -  -  -  -  0.00

 -  -  नं  -  -  -  000

 कुल  :  1216.02  2130.51  4261.06  214088  1600.00  99.00  1699.00

 एन  आई  (N=  कोई  सूचना  नहीं

 एन  (NA)=  अनुलपव्य

 निधियां  पहले  ही  रिलीज  कर  दी  गई
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 परिशिष्ट

 1994-95  के  बौरान  आई  डी  एस  एम  टी  स्कीम  के  तहत  शामिल  कस्बे  करने  और  रिलीज  केम्त्रीय  सहायता

 (९0  लाखों

 एनਂ  ॥॒  1994-95  95  _  े

 पु

 राज्य/संच  राज्य  क्षेत्र  शामिल  करले  रिलीज  की  गई  निधियां  अतिरिक्त  चालू

 । प्तचचमग्र्क्क्क्क्क्ता  रा
 -  858  हु

 आंध्र प्रदेश 6 ह - 2 अरुणाचल प्रदेश 2 - 26.00 3. असम 3 - 45.00 4. बिहार 2 - 46.00 5. गोवा - 24.00 6. गुजरात ] 2 7 हरियाणा - - - - 8. हिमाथल प्रदेश न - > 9. जम्मू तथा कश्मीर | 40.00 कर्नाटक | - 23000 केरल 4 - मण ध्य प्रदेश 3 253.50 7 4 43375 मणिपुर - - - भेधालय - > - 6. निजोरण ] - 7 भागालैण्ड - 9 2 पंजाब 36,25 20. राजस्थाम 3 - 7000 सिक्किम - | 20.00 22. तमिलनाडु ॥| 4 23. त्रिपुरा - - - 24. उत्सर प्रवेश 5 - 25. पश्चिम बंगाल 8 2 93.20
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 1  2  3  4  5

 संघ  शासित  क्षेत्र

 1  अण्हमान  तथा  निकाबार  ह्वीप  समूह  -  -  -

 2.  '  दादर  तथा  नगर  हथेली  -  -  -

 3  लक्षव्षिप
 -  -  -

 4.  फाण्डिचेरी
 -  -  -

 5.  दमन  एवं  ह्लीप  -  -  -

 योग  रा  104
 er)

 ०9

 |

 2289.70

 परिशिष्ट  -4

 मेहरू  रोजगार  योजना  प्रवेशों  द्वारा  प्रस्तुत  रिपोर्ट  के  अनुसार  उनका  कार्य  -31.3.1995

 लाखों

 राज्य  राज्यों  का  अरबन  माइक्रो  इण्टरप्राइजेज  योजना
 द

 जारी  की  गयी  स्वीकृत  सब्तीही  सहायता  प्राप्त  टी  एवं  आई  के

 .  केन्द्रीय  सब्सिडी  की  राशि  लाभार्थी  की  संख्या  जारी  केन्द्रीय  अनुदान

 ]  ठ्र  ठ
 ए

 न्च्््ज्तज्ज्क्कण्छाए  ढ़

 7  आफ्रदेश  wWoz22  10222, ~*  194.83  3  74,933
 ा

 241.25

 2.  बिहार  504.35  20907  7,738  14185

 3.  गुजरात  32416  25471  12,514  68.85

 4.  हरियाणा  162.27  296.79  13,609  42.37

 8.  कर्नाटक  77876  662.14  44.230  167.57

 6.  केरल  38723  616.20  21,445  85.47

 7.  नध्य  प्रदेश  980.2  184.14  64004  223.70

 6.  महाराष्ट्र  19.40  68097  57,826  240.05

 9.  उल्लेसा  28193  29.96  12.165  63.43

 10.  पंजाब  285.91  433.57  10,449  64.17

 ॥॥  राजस्थान  508.67  591.42  30.874  107.87

 12.  तमिलनाहु  1263.65  1212.87  23,025  260.52

 13.  उत्तर  प्रदेश  2417.28  3588.39  *  14913  536.90

 14.  पश्चिम  बंगाल  728.88  407.01  29,809  189.68
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 1  2  3  4  $  6

 15.  गोवा  16.58  8.63  440  3.46

 16  अरुणाचल  प्रदेश  17.72  2.91  40  8.70

 7.  असम  143.62  227.90  17568  53.20

 18  हिमाचल  प्रदेश  56.10  4180  1276  27.70

 19  जम्मू  और  कश्मीर  9.02  64.48  1,786  44.67

 20.  मणिपुर  41.44  77.96  5,686  19.45

 2.  मेघालय  26.58  1.47  400  1.45

 22.  मिजोरम  20.68  35.52  700  8.45

 23  नागालैण्ड  21.19  -  -  10.40

 24.  सिक्किम  24.50  33.20  532  14,30

 25.  त्रिपुरा  24.52  40.85  434  9.97

 26.  अण्हमान  द्वीप  समूह  8.55  6.95  178  3.3

 27,  अण्हीगढ़  25.62  7.69  199  3.42

 28  दादर  और  नागर  हवेली  7.55  3.78  no  2.47

 29.  दमन  और  दीऊ  13.20
 -  -

 न्‍
 3.6.

 30.  पाण्डियेरी  14.58  10.43  1499  5.46

 31  दिल्ली  15.60  58.25  ,  1.412  26.40

 योग  1510.37  .  128192  655494  2730.13

 लाखों

 पेम  एन्‍्लाइनेंट  कोमगा

 राज्यों  छारा  प्रशिक्षण  प्राप्त  जारी  की  गयी  राज्य/सं  -  सृजिल  श्रम  दिषसो

 टी  एवं  आई  या  प्रशिक्षणरत  केन्द्रीय  धनराशि  द्वारा  बनायी  गयी  की  संख्या

 के  अनतर्गत  र्वर्च  की  संख्या

 की  गयी  राशि

 पाक  .
 7  8  9  10  n

 68.67  7953  1322.72  1472.83  16.90

 1.96  2517  1689.62 -  1372.29

 55.63  6462  98.40  875.07  180

 58.42  3623  33.00  427.9  6.94
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 7  ह  हू  ७  |

 47.65  9313  1622.46  1298.12  35.06

 55.28  4792
 ”

 674.24  68103  9.58

 14.29  10960  1745.79  2144.77  32.34

 224.25  29926  2165.50  1663.44  30.8

 27.18  1894  708.90  645.71  9.57

 40.26  4156  620.91  693.35  4.72

 59.50  5470  1207.61  16143  1704

 19103  1977  1507.46  1930.95  35.063

 348.32  35773  483109  5529.57  9०.१२

 189.21  8502  1027.59  1278.53  18.67

 187  250  6०.54  60.69  0.46

 184  240  16.02  26.46  0.20

 596  3032  36009  406.46  5.32

 4.61  364  11.62  107.53  2.48

 *  20.84  821  123.81  190.14  2.06

 0.86  1050  82.62  89.33  2.31

 -  -  49.54  27.96  0.66

 6.86  468  49.88  125.06  12.35

 -  -  28.46
 -  -

 13.44  419  4.24  4138  073

 5.32  471  68.41  84.12  165

 180  65  13.93  15.81  018

 0.49  14  19.21  55.74  0.36

 070  123  7.22  5.61  0.2

 -  -  2112  8.07  016

 45.85  36.9२  0.96

 12.53  1206  -  -  -

 157436  2136177  22915.55  39453
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 नेहरू  रोजगार  प्रस्तुत  रिपोर्टों  के  अनुसार  राज्यों  31.3.995  के  अनुसार  राज्य  शासित  क्षेत्रों  का  कार्य  निष्पावन

 लाखों

 आवास  तथा  आश्रय  सुधार  योजना  रा

 राज्य  संघ  गडको  को  सौंपी  हडको  झ्र  जारी  राज्य  संघ  क्षेत्रों  क्लरा  सुधार  गए/सुधारे  जा

 क्षेत्र  का  माम  गई  केन्रीय  सब्सिशी  राशि  प्रयृक्त  सब्सिही  राशि  रहे  रिहायशी  मकानों

 सब्सिडी  की  संख्या

 2  ह  3  4  िओ  पु  6

 1.  आन्ध  प्रदेश  72109  390.6  730.52  62.760

 2.  बिहार  639.93  197.56  2133  13,115

 3...  गुजरात  352.85  2.80  19.21  508

 4  98.81  56.53  29.61  3,560

 5.  कर्नाटक  615.54  68.06  70.69  8  शा

 6...  केरल  276.65  682.07  743.62  80,794

 7.  सध्य  प्रदेश  653.90  -  -  -

 8...  महाराष्ट्र  652.01  19199
 -  6,200

 9...  उल्येसा  184.90  96.50  7.34
 *  *  4,80

 1.  पंजाब  189.86  60.6  85.87  6,242

 1.  राजस्थान  37604
 -  102.54  -

 12.  तनिलनाहु  753.99  90150  1106.20  1,15

 3.  उत्सर  प्रवेश  605.26  20200  325.52  26,074

 14...  पश्चिम  बंगाल  57493  34189
 ह

 -  37,181
 ०

 15...  गो  13.48
 -  -  -

 6.  अरुणाचल  प्रदेश  16.70
 -  -  -  -

 17.  असम  102.29  60.67
 -  6,948

 16...  हिमाचल  प्रदेश  34.20  3.91  -  -

 19.  जम्मू  व  कशमीर  59.44  19.54  57.68  1443

 20.  मणिपुर  22.59  5.33.  5.35  385

 21.  मेघालय  16.80
 -  -  -

 22.  मिजेरम  1.0  -
 8.00  887

 23.  नागालैण्ड  21.20  -  -  -
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 2  3  4  5  6

 24.  सिक्किम  13.50  2.53  1.55  दि

 25.  त्रिपुरा  शा  130  130  260

 26.  अण्यमान  निकोबार  द्वीप  समूह  6.18  -  न

 27.  चण्डीगढ़  20.64  -  -  -

 26.  दादर  नगर  हवेली  5.34  0.22  >  -

 29.  दमन  तथा  हीव  8.45
 -  -  -

 30.  पाण्डिचेरी  13.88
 -  2.54  -

 3.  दिल्‍ली  6.08
 -  -  -

 योग  8083.74  3324.84  3392.97  3,74,05

 लाखों

 सृजित  कार्य  दिकस  हडको  को  सौपी  गई  राज्यों संघ  प्रशिक्षित  अथवा  एएसडओई

 लाखों  में  टी  एण्ड  आई  राशि  ह्वारा  खर्च  टी  किए  गए  किए  यूएलबी
 एण्ड  आई  राशि  जा  रहे  व्यक्ति  किया  गया  व्यय

 7  8  9  ७0  ॥|

 29.00  18438  94.93  380  46.56

 0.68  163.49  129.63  6,642  138.22

 ता  90.24  3.9  325  186.01

 -
 32.84  880  695  79.58

 10.62  157.31  7101  1,209  16.23

 45.14  70.58  64.61  3,160  29.19

 -
 176.59  75,26

 -  $9397

 -
 166.15  66.31  3/900  24.00

 143  50.42  900  12  10388

 2.82  50.80  15.20  -  7321

 -  102.97  61.25  1,980  23432

 5574  192.53  13453  9,708  235.43

 -
 410.24  248.58,  1,649  240.25
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 7  6  9  ७0  ॥॥|

 -  4.66  -  -  16.43

 -  9.30  -  -  6.24

 0,05  36.38  19.08  1,272  -

 -  20.63  मे  -  -

 0.53  28.03  -  -  39.34

 0.9  1.62  1.50  100  59.26

 -  9.30  -  -  -

 0.56  5.63  -  -  6177

 -  1133  -  -  -

 -  7.40  -  -  19.7

 0.02  6.02  -  -  37.37

 -  2.50  0.35  23  7.36

 “  4.99  -  -  2.05

 -  2.45  -  -  *.  4.49

 -  4.15  -  -  -

 -  5.56  2.49  140  1.69

 -  1.62  -  -  न  34.77

 योग  :  14699  2168.45  2143.06  44,531  2235.50

 ४

 शहरी  निर्धनों  के  लिए  बुनियादी  सेवा  कार्यक्रम  के  सहत  वर्ग  1794-95  के  लिए  जारी  की  गई  धनराशि

 _  ्॒‌  लाखों
 लाखों

 राज्य/संघ शासित प्रदेश एबी.जी.ओ योग | 2 हु 3. 4 5 6 आध प्रदेश ५9० 7960 2 विहार 74.835 5.30 6.5 66.265 3. गुजरात 57.0 2.95 3.40 63.45 4 हरियाणा 24.60 0.95 26.55 5 कर्नाटक 99.50 5.90 6. केरल 2.30 2.65 68.08
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 1  2  3  4  5  6

 7.  मध्य  प्रदेश  140.75  ह॒  5.45  6.25  .

 6. महाराष्ट्र 8.25 9.50 9. उद्जीसा 46.30 49.55 30. पंजाब 30.65 १60 १३० 34.05 ॥ राजस्थान 89.30 3.0 3.60 96.00 लमिलनाहु 7.75 8.95 उत्सर ब्रदेश 6.675 7.70 पश्चिम बंगाल 59.05 3.025 3.50 65.575 गोवा - अरुणाथल प्रदेश - - - - 7. असम 20.05 0.65 हिमाचल प्रदेश - जम्मू और कश्मीर - - - - 20 मणिपुर + 5। मेघालय - 22. मिजोरम - 25 नागालैण्ड - > - - 24. सिक्किम - 25 त्रिपुरा | १00 - 26 अण्हमान व द्वीप समृह 8.33 0.82 - 27. चण्डीगढ़ 6.325 0.825 > 9.5. 26 दावर व नगर हवेली - 29 दमन व ह्वीव - - - - 30. पाण्डिचेरी - 3. दिल्ली - न 5 ं गेर सरकारी संगठन व मंत्रालय से 3000 - 30.00 . योग रा 69.85 वेतन आदि - - 20.00 सकल योग :
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 स्वास्थ्य  रक्षा  के  संबंध  में  विचार  मोष्ठी

 6664.  श्री  रामविलास  पासवान  :  कया  रसायन  एवं  उर्वरक
 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  1995  में  देश  में  स्वास्थ्य  रक्षा  पर  एक

 राष्ट्रीय  विधार  गोष्ठी  हुई

 यदि  तो  इस  विधारगोष्ठी  में  किन  मुख्य  मुद्दों
 पर  विचार-विमर्श

 क्या  सरकार  ने  विध्ार  गोष्ठी  में  भारतीय  भेषज  निर्माता

 संघ  द्वारा  विए  गए  कुछ  सुझावों  पर  विधार  किया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसवीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  महासागर

 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एहुआर्डों  :  से

 आर्गेनाइजेशन  आफ  फार्मास्युटिकल  प्रोड्यूस्स  आफ  इंडिया
 और  इंटरनेशनल  फेडरेशन  आफ  फार्मास्युटिकल  मेन्‍्यूफक्चर्स

 एसोसिएशन  ने  21  और  22  1995  को  नई
 दिल्ली  में  स्वास्थ्य  रक्षा  पर  एक  राष्ट्रीय  विचारगोष्ठी  आयोजित  की

 इस  विचारगोष्ठी  में  स्वास्थ्य  रक्षा  से  संबंधित  विभिन्‍न  पहलुओं  और  इस
 संबंध  में  भेषज  उद्योग  के  योगदान  पर  विचारों  का  आदान-प्रदान  करने

 का  अवसर  प्राप्त  इस  प्रकार  का  सम्पर्क  एक  सतत  प्रक्रिया

 केरल  में  जल  आपूर्ति  परियोजनाएं

 6665.  श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  कया  शहरी  कार्य  और

 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  यह  अनुरोध
 किया  है  कि  वह  निगम  के  कोची  और  रवोजीरवोड

 में  जलापूर्ति  में  सुधार  करने  हेतु  उनकी  परियोजनाओं  को  वित्तीय  सहायता
 -  देने  के  लिए  विश्व  बेक  की  सहायता

 यहि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्र  सरकार  की  इस  प्रस्ताव  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 केन्द्र  सरकार  के  पास  राज्य  के  अन्य  शहरों  में  जलापूर्ति
 में  सुधार  करने  हेतु  केरल  सरकार  के  कितने  अन्य  प्रस्ताव  लंबित  हे

 और

 ये  प्रसस्‍क्षव  कब  तक  मंजूर  कर  दिए

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 केरल  सरकार/केरल  जल  प्राधिकरण  ने  जापान  के

 ओवरसीज  इकक्‍्नामिक  आपरेशन  फंड  )  से  वित्त  सहायता
 लेने  के  लिए  निम्नलिस्वित  आपूर्ति  स्कीमें  पेश  की

 (1)  साथ  लगे  12  गांव  और  परावर
 नगर

 पालिका  71  करोड़

 (।।)  पत्ताबुआन
 और  साथ  लगे  14  करोड़

 (।।।)  चेरजला  और  साथ  लगे  19  करोड़

 (४)  कालीकट  शहरी  करोड़

 (५४).  तिस्अनन्तपुरम  लहरी  क्षेत्र  179.20  करोड़  रुपये  ;

 (Vi)  फौच्ची  क्षेत्र  234.50  करोड़  रूपये  ।

 (४)  यह  विभिन्‍न  विभागों  से  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  लिए
 अपेक्षित  अतिरिक्त  सूचना  आईसी.एफ  द्वारा  विष्ठित  रूप  में  प्रस्तुत  करने
 में  राज्य  सरकार  जल  प्राधिकरण  द्वारा  लिए  जाने  वाले  समय  पर
 निर्भर

 अतर-राज्यीय  सड़के  /  पुल

 6666.  श्री  राठवा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गुजरात  सरकार  को  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  अप्रैल
 1995  तक  आर्थिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  अंतर-राज्यीय  सड़कों  के
 लिए  कोई  सहायता  दी  गई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  ओर

 इन  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  के  लिए
 चयन  हेतु  क्‍या  मानदंह  निर्धारित  किए  गए

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश
 :  और  जी  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  सहक  कार्यक्रम

 के  लिए  सीमित  आबंटन  होने  के  कारण  आठवीं  योजना  में  इस  कार्यक्रम
 के  विभिन्‍न  राज्यों  में  केबल  कुछ  चुमिंदा  परियोजनाओं  पर  कार्य
 करना  संभव  हो  पाया

 विस्तृत  मानदंड  इस  प्रकार  है

 (1)  आर-पार  सुनिश्चित  करमे  के  लिए  अंतर्राज्यीय

 सड़क  /

 (।।)  नए  क्षेत्र  खोलने  के  जहां  निकट  भविष्य  मे  रेल

 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  करवाई  जा  अपेक्षित  सड़क

 (।।।)  ऐसी  सहक  को  तीत्र  आर्थिक  विकास  में  काफी  योगदान
 कर  सकते  हों  अर्थात्‌  पहाही  क्षेत्“ें  और  उन  स्थानों  पर  जहां  पर्याप्त
 स्वनिज  संसाधन  दोहन  के  लिए  उपलब्ध
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 पाकिस्तान  द्वारा  आतंकवाब  भड़काना

 6667.  श्री  रेहही  :  क्‍या  विवेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटेन  के  विदेश  एवं  राष्ट्र  मंडल  मामले  के  सचिव
 आफ  स्टेट  फार  फारेन  एण्ड  कामनवेल्थ  अफेयर्स  ऑफ  यू

 के  हाल  के  भारत  दौरे  के  दोरान  पाकिस्तान  द्वारा  कश्मीर  में  आतंकवादी
 गतिविधियों  में  लिप्त  रहने  एवं  वहां  आतंकवाद  को  भष्टकाने  के  संबंध
 में  वार्ता  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्योरा  क्या  हे  तथा  इसके
 क्या  निष्कष  निकले

 विवेश  मंत्री  प्रणव  :  जी

 जम्मू  एवं  कश्मीर  में  आतंकवाद  को  पाकिस्तान  छारा

 समर्थन  जारी  रखने  पर  हमारी  चिंता  से  श्री  इगलस  हुई  को  अवगत

 करा  दिया  गया  उन्होंने  कहा  कि  यू  जम्मू  एवं  कश्मीर  में

 हिंसा  एवं  आतंकवाद  को  प्रोत्साहन  न  देने  की  आवश्यकता  के  बारे
 में  पाकिस्तान  से  बलपूर्वक  कहता

 राष्ट्रीय  राजमार्ग

 66686...  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :  क्या  भूतल
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  राजना्गों  की  लब्चाई  को  अनुमोदित  एबं  स्वीकृति
 वेने  के  लिए  कया  प्रक्रिया  अपनाई  जाती

 क्या  रे  का  बहन  राज्य  सरकार  ह्वारा  भी  किया  जाता

 और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा

 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  त  जगदीश

 :  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  की  जांच

 संसाधनों  की  नए  राष्ट्रीय  राजमागों  की  थोषणा  के  लिए
 निर्धारित  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  की  अत्विल
 भारतीय  आधार  पर  किसी  सहक  की  पारस्परिक  प्राथमिकता  लथा  क्षेत्र
 में  अन्य  राष्ट्रीय  राजमार्गो  की  निकटता  आदि  के  संदर्भ  में  की  जाती

 योजना  वित्त  मंत्रालय  आदि  द्वारा  इनका  मूल्यांकन  किया
 जाता  है  ओर  अंततः  अनुमोदित  किया  जाता

 ओर  किसी  सडक  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  कर

 जाने  के  बाद  राज्य  सरकार  क्षरा  उस  पर  कोई  व्यय  नहीं  किया

 जाता
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 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  सुबृढ़  बनाना

 6669.  श्री  चोवका  राव  :  क्‍या  भूसल  परिवहन
 मंत्री  यह  बतने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  राजनागों  के  कुछ  चुनिंदा  सेक्लनों
 को  सुदृढ़  कमाने  के  लिए  भार्च  1775  के  कोराम  किली  परियोजना  को

 स्वीकृति  दी

 यदि  तो  क्‍या  आंध्र  प्रदेश  में  इस  प्रयोजनार्थ  राजना्गों
 के  किसी  सेक्शन  को  चुना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्‍या

 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश
 टाईटलर  :  जी

 धो

 और  आंध्र  प्रदेश  में  और  पर  थार

 सुदृढीकरण  कार्यों  को  1795  में  स्वीकृति  दी  गई  इनकी  लागत
 12.06  करोड़  २0

 अंटार्कीटिका  अभियान

 6670...  श्री  सुशील  चन्त्र  वर्मा  :  क्‍या  रवान  मंत्री  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  कर्षों  के  दौरान  भातरीय  भूषैज्ञामिक  सर्वेक्षण
 के  उन  दलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्होंने  विभिन्न  अंटार्कीटिका  अभियानों
 मे  भाग  लिया

 अंटार्कीटिका  में  उनके  हारा  किये  गये  सर्वेक्षणों  और
 परीक्षणें  का  ब्योरा  क्‍या

 इसके  क्या  भिष्कर्ष  मिकले  हैं  ओर  इन  सर्वेक्षणों  से
 देश  को  क्‍या  लाभ  और

 इन  दलों  को  अभियान  के  लिए  भेजने  पर  कितनी

 धनराशि  खर्च

 स्वान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अलराम  सिंह  :

 अंटार्कटिका  अभियामों  नें  भाग  लेने  वाले  भारतीय  भूबैलानिक  सर्वेक्षण

 के  वैज्ञानिक  दल  का  ब्यौरा  नीथे  विया  गया
 ला

 वर्ष  अभियान  भातरीय  भूबेज्ञानिक  सर्वेक्षण  के

 वैज्ञानिकों  की  संख्या

 1992-93

 1993-94  2

 1994-95  95  4a  3
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 अंटार्कटिका  में  किए  गए  सर्वेक्षण  और  परीक्षणों  का  ब्योरा

 प्रकार
 चलन  नल  नललनलननलललल  लत  लललल  लमाअभअअ  भा  ााााााएेनणणणणआआआआआआई

 भूविशान  हिमनद  विजान
 बन

 भूवैज्ञानिक  मानचित्रण

 2)  भूवैज्ञानिक  मूल्यांकन

 महाहीपीय  बर्फ  संतुलन

 (2)  ग्लेशियर  डायनामिक्स

 3)  टैक्टोनिक्स  (3)  स्‍्नो  आईस  स्ट्रेटिग्राफी

 4)  भेग्माटिज्म  (4)  पेलाओक्लाइमेट

 5)  अंतरमहाह्वीपीय  सहसंबंध  (5)  विश्वव्यापी  परिवर्तन

 6)  जियोप्रोरफोलामिकल  अध्ययन

 7)  जियोक्रोनोलाजी

 8)  पैलाओमेम्नेटिज्म

 हु  कुल  9000  वर्ग  क्षेत्र  का  मानचित्रण  किया  गया

 है  तथा  एकत्र  किए  गए  2000  रॉक  नमूने  दूरस्थता  के

 कारण  ब्रेशकीमती

 भूवैजानिक  अध्ययन  यथा  सैम्पलिंग  और  प्रयोगशालात्मक

 आगतों  से  क्रस्टल  तराई  विकास  ओर  200  मिलियन  वर्ष  पहले

 जीवन  की  शुरूआत  के  संबंध  में  भारत  में  भूविज्ञान  संबंधी  और

 अधिक  जानकारी  मिलने  की  आशा

 अंटार्कटका  की  बर्फीली  परतों  में  भूतकाल  में  हुए  मोसम

 संबंधी  विश्वव्यापी  परिवर्तनों  के  संकेत  मिलते  अध्ययनों  से  विश्व  के

 मौसम  क्षेत्र  और  पर्यावरणात्मक  परिवर्तनों  के  बारे  में  जानकारी  मिलती

 अंटार्कटिका  की  बर्फ  के  व्यापक  संतुलन  के  उतार  धढ़ावों  में

 होने  वाले  परिवर्तनों  से  संपूर्ण  भूप्रणाली  में  भावी  विश्वव्यापी  परिषर्तनों  के

 बारे  में  पूर्वानुमान  लगाने  के  लिये  महत्वपूर्ण  मानवंड  मिलते

 समुद्री  विकास  विभाग  अंटार्कटिका  का  दल  भेजता  हे

 तथा  सभी  रवचों  को  वहन  करता  भारतीय  भूवेजशञानिक  सर्वेक्षण  के

 दल  को  अंटार्कीटिका  भेजने  के  लिए  अलग  से  कोई  आबंटन  नहीं  किया

 गया  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  समुद्री  विकास  विभाग  द्वारा  किए
 गए  कल  खर्च  4.35  करोष्ट  का  ब्योरा  निम्नवत
 जज

 अभियान  (92-93)  समुद्री  करोड़

 अभियान  (93-94)  करोड़  रुए

 (94-95)  करोड़

 कुल  ८ 3  कुल  +  436  करोड  किए करोड़  रु०  ष्

 22

 °

 क्षेत्रीय  हैबराबाव

 667...  श्री  रेड्डी  :  क्‍या  विवेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रीय  पासपोर्ट  हैदराबाद  क्वारा  गत  एक  वर्ष
 के  दौराम  फासपोर्ट  के  लिए  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए  तथा  कितने  पासपोर्ट
 जारी  किए  और

 '

 (a)  इस  कार्यालय  द्वारा  पासपोर्ट  संबंधी  मामलों  को  निपटाने

 हेतु  क्या  कवम  उठए  जा  रहे  हैं  अथवा  उठाए

 विवेश  मंत्रालय  में  मंत्री
 वर्ष  1994-95  313.95  के  दौरान

 पासपोर्ट  कार्यालय  ढ्वारा  प्राप्त  पासपोर्ट  आवेदन  पत्रों  की  संख्या  124743
 थी  और  उसी  अवधि  के  दोरान  जारी  किए  गए  नए  पासपोर्टो  की
 संख्या  132442

 सरकार  ने  पासपोर्टों  की  शीघ्र  जारी  करमे  के  लिए  कई
 कदम  उठाए  हैं  जैसे  कार्यालय  सुविधाओं  को  उन्नत  प्रणाली  और

 प्रक्रियोओं  की  कार्यालयों  का  नियमित  निरीक्षण  और
 हेदराबाद  स्थित  पासपोर्ट  कार्यालय  की  भी  25

 1995  से  कम्प्यूटरीकूल  कर  दिया  गया

 अमरीका  -  पाकिस्तान  गठबंधन

 6672.  श्री  श्रणव  कुमार  पटेल  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  24  1995  के
 में  एस  लुकिंग  ऐट  पाक  ऐज  ऐली  टू  फाइट

 शीर्षक  प्रकाशित  समाधार  की  ओर  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  आतंकवाद  को  सहायता
 देने  तथा  बढ़ावा  देने  में  पाकिस्तान  की  वास्तविक  भूमिका  को  दर्शाने
 के  लिए  वाशिंग्टन  स्थित  भारतीय  दुताकास  अथवा  इसकी  लाबियों  द्वारा
 कदम  उठाया  गयां  और

 यदि  तो  तत्संबंधी ब्योरा  क्‍या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  जी

 अमरीकी  प्रशासन  के  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  उन  वक्तसब्यों
 की  सरकार  को  जानकारी  हे  जिनमें  इस्लामी  अतिवाद  ओर  आतंकवाद
 के  खतरे  को  रोकने  में  नेता  के  रुप  में  पाकिस्तान  की  भूमिका  की
 सराहना  की  गई  तथापि  सरकार  का  बराबर  यह  मानना  रहा  है  कि
 इस  कत  का  अकाटय  साक्ष्य  हे  कि  भारत  में  आतंकवाद  को  दुष्प्रेरित
 करने  में  पाकिस्तान  का  सक्रिय  हाथ  हे  और  सरकार  इस  बात  से  मित्र
 देशों  को  अबमत  कराती  रही  है  जिनमें  अमरीकी  भी  शामिल
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 (=)  जी

 (a)  वाशिंगटन  स्थित  भारत  के  राजवूताकस  ने  समर्थन  जुटाने
 वाली  फर्म  की  सहायता  से  अनरीका  में  मत-निर्माताओं  को  इस  आशय

 के  बिस्तुत  तथा  अकाट्य  साक्ष्य  मुहैया  कराये  हैं  कि  पाकिस्तान  कश्मीर
 तथा  भारत  के  अन्य  हिस्सों  में  आतंकथाव  को  सहायता  वे  रहा  है  और

 उसे  दुष्लरित कर  रहा  अनरीकी  अनरीकी संचार  माध्यम  के
 सकसयों  तथा  अन्य  नत-निर्माताओं  की  जम्मू-कश्मीर  यात्राओं  को

 सुविधाजनक  क्नाया  गया  ताकि  वे  स्थिति  को  स्वयं  देश्व

 राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  मीति

 6673...  श्रीमती  बिल  कुमारी  भंडारी  :  क्‍या  शहरी  कार्य  और

 .  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 .  कया  सरकार  का  विद्यार  राष्ट्रिय  भूमि  उपयोग  नीति  के
 अन्तर्गत  खेती  योग्य  भूमि  की  उपलब्धता  के आकलन  के  लिए  सिक्किम
 में  कोई  अध्यपन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  राज्य  मंत्री
 :  से  कृषि  मंत्रालय  ढ्वारा  दी  गई  जानकारी  के

 आधार  पर  राष्ट्रीय  भूमि  उपयोग  नीति  के  अन्तर्गत  खेती  योग्य  भूमि
 की  अपलब्धता  के  संदर्भ  में  सिक्किम  में  कोई  अध्ययन  करने  का  प्रस्ताव

 नहीं  कृषि  मंत्रालय  के  तहत  अर्थ  और  साल्यिकी  निदेशालय

 द्वारा  एकत्रित  और  संकलित  भूमि  उपयोग  आंकड़ों  के  अनुसार  सिक्किम

 में  1771-92  के  आंकड़ों  के  अनुसार  खेती  योग्य  14  हजार  हेक्टेयर
 क्षेत्रफल

 स्वत्तमाक  रसायनों  की  दुलाई

 6674...  श्री  एस  एम  लालजान  वाशा  ;  क्‍या  भूतल

 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सभी  नभृव््य  राष्ट्रीय  राजनागों  पर  खतरनाक  रसायनों
 तथा  सामग्री  की  दुलाई  के  संबंध  में  विशेष  मियन  बनाए  गए  हैं/बनाए
 जाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 जल -  भूतल  परिवहन  मंऋलय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 टाईटलर  )  :  और  रासायनिक  पदार्थ  अथक्षा  स्वरतनाक  सामग्री

 की  केन्द्रीय  मोटर  कहन  1989  के  नियम  129  से

 137  के  तहत  आती  ये  नियम  ।  1969  से  लागू  किए  गए

 थे  और  26.3.93  से  इनमें  कड़ा  संशोधन  किया  गया  स्तरनाक

 मल  ढोले  कले  सभी  कहनों  पर  ये  नियम  लागू  होते  चाहे  वे  किसी

 भी  क्षेत्र  में  प्रधालन  में

 1  1917  )

 महाराष्ट्र  मे ंआवास  एजेंसियों  को  इुडको  की  ओर  से  ऋण

 6678.  श्री  बत्सा  मेश्रे  :  क्‍या  शहरी  कार्य  और  रोजगार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नहाराष्ट्र  में  हुढको  हारा  विभिन्न  आयात  एजेंसियों

 को  दिए  जाने  बाले  ऋण  में  प्रति  वर्थ  कमी  होती  जा  रही

 यहि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  गत  वो  क्यों

 के  दौरान  गहाराष्ट्र  में  हुइकों  हरा  विभिग्न  आवास  एजेंलियों  को  कुल
 कितमा  ऋण  नंजुर  किया  गया  और  कितनी  राशि  जारी  की

 क्या  हुइकों  का  विभार  नहाराष्ट्र  में  विभिन्न  एजेंसियों

 को  दिए  जाने  कले  ऋण  में  पृद्धि  करणे  का  और

 यदि  यहि  तो  तत्सबधी  ब्यौरा  क्‍या

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  महाराष्ट्र में  गत  दो  वर्षों  के  वौराम

 आषास  परिवोजनाओं हेतु  ऋण  नियतन  और  स्वीकृतियों में  कोई  कभी
 नहीं  हुई  जैसाकि  निम्नलिस्वित  तालिका  से  देखा  जा  सकता

 ($0  करोड़ों

 चर्च  ऋण  मियतन  स्वीकृत  रिलीज  की

 की  राशि  ऋण  राशि  गई  राशि

 1993-94  94  79.96  $1.17  50.35

 1994-94  69.68  73.90  4103

 वर्ष  1793-94  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  वर्ष  1794-95  के
 वोरामन  आण  रिलीज  में  कुछ  कमी  हुई  स्वीकृत  परियोजनाओं  के

 का  प्रश्न  की लिए  निधियों  के  रिसीज  निर्माण  कार्यो  कस्तविक  प्रगति
 के  आधार  पर  आषास  एजेंसियों  के  लिये  निधियों  की  मांगों  से  जुझ
 हुआ

 झीँंगा  मछली  प्रसंस्करण  उच्योग

 6676.  श्री  फूलचंद  वर्मा  :  क्‍या  स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग
 मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकारी  तथा  मैर  सरकारी  क्षेत्र  के  अधीन  हींगा  नछली
 प्रसंस्करण  उद्योगों  की  सत्थया  क्‍या
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 गत  तीन  वर्षो  में  वर्ष-वार  झींगा  मछली  के  निर्यात

 से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की

 क्‍या  सरकार  नई  इकाईयों  की  स्थापना  करने  के  लिए

 हींगा  मछली  प्रसंस्करण  क्षेत्र  की  और  अधिक  प्रोत्साहन  वेने  पर  वियार

 कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण

 :  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  अधीन  झींगा  मछली

 प्रसंस्करण  उद्योगों  की  संख्या  4  से  357

 ..  गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  झींगा  मछली  के  निर्यात  से

 निम्नलिखित  विदेशी  अर्जित  की

 मी.टन

 वर्ष  पु  निर्यात ज़र्यत  करोह  रूपये

 -93  जाबा

 ्  ्
 1770.73

 मूल्य  10776

 मात्रा

 मूल्य  2414.40

 .  मात्रा  ह

 मुल्य  निम्नलिस्थिश

 और  नई  समझी  रक्ाद्य  प्रसंस्करण  यूमिटों  को  वित्तीय
 सहायता  देसे  से  संबंधित  सब्सिही  स्‍्कीमें  निम्नलिस्थिश  -

 स्वचालित  फ्लैक  /पभिप/टयूब  आइस  मेकिंग  मशीनों  के  लिए

 2.  प्राइम  मूषर  और  जनरेटिंग  सेट  सभेत्  प्रशीतित  ट्रक  ट्रेलर
 के  लिए

 3.  जनरेटर  सेट  के  लिए

 4.  इन्सुलेटिह  फिश  बॉक्स  के  वितरण  के  लिए

 के  परिरिक्षण  और  विपणन  को  बुनियादी

 सुविधाओं  के  सृजन  के  वास्ते

 गुजरात  में  पेयजल  की  कमी

 6677...  श्रीमती  भावना  चिस्वलिया  :  क्या  शहरी  कार्य  और
 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भावनगर  और  राजकोट  के  नागरिकों  को
 पेयजल  की  भारी  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा
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 क्‍या  पेय  जल  की  आपूर्ति  बढ़ाने  के  लिए  नर्मदा  नदी

 के  जल  को  इन  शहरों  में  लामे  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ध्योरा  क्‍या

 क्या  सरकार  ने  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  दे  दी  और

 (2)  यवि  तो  इसके  कया  कारण

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  गुजरात  सरकार  ने  भावनगर  तथा  राजकोट

 कस्बों  में  पेप  जल  की  विकट  कमी  होने  के  बारे  में  कोई  जानकारी
 नहीं  दी

 और  नर्मदा  नदी  से  135  झहरी  केन्द्रों  को  पीने  का
 पानी

 इन  शहरी  केन्द्रों  के  जिला-वार  ब्यौरे  नीग्रे  दिए  गए

 क्र्स  क्षेत्र  शहरी  केन्द्रों  की  संख्या

 1.  सीराष्टू  भेत्र  9०

 2.  कच्छ  10

 3.  बनसकान्या  3

 4.  मेहसाना

 5.  साबरकान्या  4

 6  अहमदाबाद  12

 फंचमहल  3
 ——_————

 कजक्ेग  ता

 और  (2).  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त
 नहीं  हुए

 राष्ट्रीय  वनिज  विकास  निमम  द्वारा  स्थापित  एकक

 6678.  कसन्‍्त  पवार  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  द्वारा  देश  में  3।
 1995  तक  कितने  एकक  स्थापित  किए

 (a)  क्या  राष्ट्रीय  खमिज  विकास  निमम  स्थापित  करने  के

 लिए  कोई  प्रस्ताव  लम्बित  ओर

 यदि  तो  नए  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  किन

 राज्यों  का  चयन  किया  गया
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 इस्पास  मंऋ्नालय  के  राज्य  मंत्री  सम्तोय  मोहन  :

 (८)  नेशनल  मिनरल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  छ्ारा

 देश  में  स्थापित  इकाइयों  की  राज्यवार  संख्या  नीचे  गई  हैः  -
 न्‍अलममओम»म-»

 राज्य  इकाई  का  नाम

 मध्य  प्रदेश  1.  बैलाहिला  लौह  अय्ध्क

 बस्तर  जिला

 2.  बैलाहिला  लौह  अयस्क

 सी  जिला  बसस्‍्सर

 3.  बैलाहिला  लोह  अयस्क

 ५,  जिला -  बस्तर

 4.  फन्‍ना  हीरा  पन्‍ना  जिला

 कर्मटक  5.  दोणिमले  लौह  अयस्क  जिला -  बैल्लारी

 6.  कुमार  स्वामी  लोह  अयस्क  परियोजना

 जिला  -  बैल्लारी

 7.  चा्वड़िया  चूना-पत्थर

 नागोर
 अििनग#गए268रगानानन

 और  स्थापित  की  जाने  वाली  द्यरा

 अभिजास  ओर  उनका  राज्य/स्थान  नीचे  विया  गया

 1.  मध्य  प्रदेश  राज्य  के  बस्तर  जिले  में  बेलाहिला  लोह  अयस्क

 2.  मध्यप्रदेश  राज्य  के  बस्तर  जिले  में  बैलाडिला  लोह  अयस्कं  निश्चेप  -

 तथा  ।।  ।

 3  हिमाचल  प्रवेश  राज्य  के  सोलन  जिले  मे  आर्की  चूना  पत्थर

 राष्ट्रीय  राजमार्ग

 6679...  परशुराम  गंभवार  :  क्या  भूतल  परिवहन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  विकसित  करमे  और  इसकी

 घोषणा  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण
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 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगबीश
 :  ओर  जी  अमन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के

 लिए  निम्नलिखित  3  जलमार्गो  को  विकसित  किए  जाने  हेतु  आठवीं
 पंचवर्षय  योजना  में  उन्हें  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  का  प्रस्ताव  -

 (1)  सुन्दकन-सागर  और  बंगला  वेश  के

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्टीमर  मार्ग

 (2)  गोदावरी  नदी  से  राजमुन्दरी  (206  तथा  डेल्टा

 (3)  गोवा  जलनार्ग  मंहोवी  नदी  (41  जुआरी
 नदी  (64  और  कोम्बुर्जआ  नहर  प्रणाली  (177  ।

 प्रश्न  नहीं

 .
 शहरी  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम

 6680.  श्री  वेंकटेश्वर  राव  :  क्‍या  शहरी  कार्य  और
 रोजगार  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विधार  शहरी  गरीबी  उन्मूलन
 कार्यक्रम  हेतु  निर्धारित  राशि  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  क्‍या  वेश  में  दर्जे  वाले  शहरों
 में  रहने  वाले  गरीबों  के  लिए  एक  नई  योजना  शुरू  किए  जाने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्‍या

 .  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कुल  कितने  शहरी  लोगों  को
 शामिल  किए  जाने  की  संभावना  और

 (४)...  इस  योजना  के  अन्तर्गत  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  -  कितनी
 राशि  आबंटित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  ऐसा  देश  में  ब्वितीय  श्रेणी

 के  कस्बों  में  रहने  वाले  शहरी  गरीबों  के  लिए  एक  नई  स्कीम  लागू
 करने  हेतु  किया  गया

 स्कीम  की  खास  बातें  इस  प्रकार  -

 (1)  सामाजिक  क्षेत्र  के  लक्ष्यों  का  कारगर

 (2)  समुदाय  को  अधिकार

 (3)  अनबरत  सहायता  प्रणसी  के  ऋाध्यम  से

 (4)  स्वास्थ्य  और  सफाई  व्यवस्था  का  तथा

 (5)  पर्यावरण
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 इस  नई  स्कीम  के  तहत  सभ्‌  2000  के  अन्त  सक

 करीब  10  निलिक्म  शहरी  गरीबों  लाभ  पहुंचाने  का  कार्यक्रम

 (६).  स्कीम  के  अच्सर्गत  चालू  चित्त  वर्ष में  राज्य  शरकारों
 राज्यों  के  लिए  केलौय  अंश  के  हप  में  100  करोड़  रुपये  रस्वे  गए

 पाकिस्तान  को  दटिनानों  की  सप्तवाई

 668)...  श्री  ओसन  चौहान  :

 क्री  मोहन  राकले  :

 श्री  मूर्ति  :

 श्री  श्रीकांत  जेणा  :

 क्या  विधेश  मंत्री  यह  बताने  की  क्‌पा  करेंगे  कि

 क्‍या  पाकिस्ताम  की  युद्धक  विमामों  की  सप्लाई

 करने  के  अनरीकी  प्रस्ताव  के  बारे  में  हाल  में  छपी  रवबरों  की  सरकार
 की  जानकारी

 यहि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रया  और

 (  इस  संबंध में  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही

 विदेश  जंत्री  :  सरकार  इन  र्वबरों
 की  जानकारी  है  कि  अमरीकी  प्रशासन  यह  चाहता  है  कि  अनरीकी
 कांग्रिस  प्रेललर  संशोधन  के  संबंध  में  लचीला  रुत्व  उमग्मीव  हे

 ओर  सरकार  ने  अनरीकी  प्रशासन  को  इल  बात  अचलत्त
 करा  दिया  है  कि  हाल्ककि  प्रेललर  संतोधन  अनरीक्षा  तथा  पाकिस्तान  के

 एक  हिपलीय  मसला  है  फिर  भी  पाकिस्तान  को  अस्याधुनिक  और
 हथियार  प्रणालियों  जिनमें  ऐफ  बिनाग  जो  नॉभिकीय

 प्रशेषण  करने  में  सक्षण  भो  शामिल  के  अन्तरण  ले  भारत
 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  सरकार  भारत  की  राष्ट्रीय  सुरक्षा

 पेश  आगे  कले  त्वारों  का  जायजा  लेकर  रक्षा  तेयारी  का  सुनिश्यय
 लिए  सभी  आवश्यक  कदन  उठाने  के  लिए  कृतसंकल्प

 i

 अमरीकी  अचण्डर  सैक्तेटरी  आफ  स्टेट  का  बौरा

 6602...  भरी  जीलला  जुल्ली  रामयथा  :

 दी  सुधीर  सावंत  :

 क्या  विवेक  मंत्री  यह  बताने  की  कूपः  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  अमरीकी  सेक्रेटपी  आफ  स्टेंट

 फार  पोलिटिकल  के  नेतृत्व  में  एक  शिष्टमंडल  ने  भारत  का
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 यहि  तो  तल्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  शिष्टनंडल  मे  भारतीय  सनतुल्य  पदाधिकारियों  के
 साथ  किम  विययों  पर  चर्चा  की  और  इसके  कया  परिणाण

 क्‍या  इस  यांच्रा  के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच  किसी
 समझौते  पर  हस्कताक्ष  किए  मए  और

 ($)  यदि  तो  इसकी  प्रणत्व  विशेषताएं  क्‍या

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  ओर  जी
 अमगैका  के  अंहर  सक्रेटती  आफ  स्टेट  फार  पालिटिकल  अफेयर्स  श्री
 पीटर  टर्नोफ  के  नेतृत्व  में  विदेश  विभाग  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  का

 एक  प्रतिनिधिमंडल  विदेश  नीति  पर  परामर्श  करने  के  लिए  3  से  4
 1795  तक  भारत  की  यात्रा  पर  आया  भारतीय  पक्ष  का

 नेमुत्व  विदेश  सच्चिष  ने  किया  यह  बातचीत  उस  सतसल्‌  प्रक्रिया  का
 एक  हिम्सा  थी  जिसे  भारत  और  अनरीका  के  धीच  संबंधों  में  विस्तार
 करने  ओर  उन्हें  गहन  बनाने  के  लिए  हमारे  प्रधाम  मंत्री  और  अमरीकी

 राष्ट्रपति  श्री  क्लिंटन  ने  मई  1994  में  उस  समय  शुरू  किया  था  जब
 उन्होंने  दोनों  देशो  के  बीच  एक  नई  भागीवारी  की  शुरूआत  करने  का
 निर्णय  लिया

 जिन  विषयों  पर  बालचीत  हुई  उनमें  क्षेत्रीय  एकता  जिसमें

 यूरोपीय  सुरक्षा  संरचना  भी  शामिल  सार्क  ओर
 हिन्द  महासागर  रिन  बहुपक्षीय  मसले  यथा  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा
 परिषद  का  विस्तार  और  शान्ति  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा
 संबंधी  मसले  ओर  नाणिकीय  अप्रसार  संधि  समीक्षा  तथा  क्षेत्राय
 मसले  यथा  मध्य  पूर्ष  शाम्सि  मध्य
 उत्सर  पूर्ष  दक्षिण  पूर्ष  एशिया  और  वज्षिण  एशिया  शामिल
 इस  बात  पर  सहमति  हुई  कि  इस  प्रकार  के  नीति  विषयक  परामर्श
 भविष्य  में  भारत  और  अनरीका  के  बीच  कलाप  का  एक  नियनित
 हिस्सा

 इस  यात्रा  के  दोरान  दोनों  देशों  के  बीच  कोई  करार
 सम्पन्न  नहीं

 (8)  प्रश्न  नहीं

 के  रवाली  फ्लैट

 6603.  श्री  राठवा  :  क्‍या  शहरी  कार्य  और  रोजगार
 मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे

 मौलिक  सुविधाओं  के  अभाष  में  के  कितने  फ्लेट
 रकाली  पढ़े

 खाली  पड़े  फलेट  किस-किस  टाइप  के  हैं  तथा
 ये  कहां-कहां  हैं  और  वे  कब  से  खाली  पढ़े

 इसके  परिणाम  स्वरूप  को  कितना  वित्तीय  घाटा  हुआ
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 इन  फ्लेटों  में  सकार  हरा  कब  तक  मोलिक

 सुविधाएं  प्रदास  कर  दी

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा

 सभा  पटल  पर  रख  दी

 कुटाई  उद्योग  अधिमियम

 6664.  .  श्री  परसराम  भारद्ञाज  :

 श्री  चोक्‍का  राव  :

 क्‍या  रवाद्य  फ््संस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  के  पास  धान-कुटाई  उद्योग

 1956  को  निरस्त  करमे  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  इसके  परिणामस्थरुप
 क्या-क्या  सुविधाएं  दी  जाएंगी  और  राज्य-वार  कौम  से  प्रशिष्ण
 केन्द्र  खोले

 क्या  सरकार  ने  गुड़  नियंत्रण  आदेश  को  भी  निरस्त
 करने  का  निर्णय  लिया  और

 यवि  लो  इसका  अवेध  शराब  विशेषरूप  से
 आन्ध्  प्रवेश  में  जहां  शराब  पर  प्रतिबन्ध  के  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रभाव  पशेगा ?

 स्वाद्य  प्रसंस्करण  उच्चयोग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण

 :  जी

 जेसे  ही  धान-कुटाई  उद्योग

 1958  को  मिरस्त  किया  जाएगा  देश  में  कोई  भी  व्यक्ति  धान-कुटाई
 कार्य  करने  के  लिए  स्वतंत्र

 जी  गुह  निमंत्रण  आवेश  213.95  से  निरस्त  कर

 दिया  गया

 ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया

 रानागुंडम  ताप  विद्युत  परियोजना  की  जत्पपूर्ति

 6605...  श्री  चोक्का  राव  :  कया  विद्युत  मंत्री  यह  बतामे

 की  कूपा  करेंगे  कि
 ;

 क्‍या  आंध्र  प्रदेश  के  रामामुंडस  सुपर  सलाप  विद्युत  केन्द्र

 को  पर्याप्त  जलापूर्ति  नहीं  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 क्या  उपरोक्त  परियोजना  को  आंध्र  प्रदेश  की  श्रीराम
 सागर  परियोजना  को  आंध्र  प्रवेश  की  श्रोशाम  सागर  परियोजना  से  अस्थाई
 रूप  से  जलापूर्ति  हो  रही

 यदि  तो  क्‍या  इस  जलापूर्ति  के  कारण  रैयत  पर

 दुष्प्रभाव  पड़  सकता  या  रहा  और

 (57)  सरकार  का  विचार  रामागृंहम  सुपर  लाप  विद्युत  केन्द्र  को
 पर्याप्त  जलापूर्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  ककम  उठाने  का

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :
 आंध्र  प्रदेश  के  रामागुंहम  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  पर्याप्त

 आपूर्ति  की  जा  रही

 प्रश्न  उल्पन्न  नहीं

 श्रीराम  सागर  परियोजना  की  पोच्मपड़  नहर  से  विद्युत
 परियोजना  को  स्थाई  आधार  पर  जल-आपूर्ति  की  जा  रही

 किसानों  को  आपूर्ति  की  व्यवस्था  कर  दी  गई

 (४).  आंध  प्रदेश  सरकार  हारा  रामाशुंहम  सुपर  ताप  बिद्युत  केन्द्र
 को  स्थाई  आधार  पर  पर्याप्त  आपूर्ति  सुनिश्चित  की  गई

 काणिफ्थिक  पोतों  की  मिथाव

 6666...  श्री  सेज  नारायण  सिंह  :

 श्रीमती  बीपिका  एचए  टोपीवाला  :
 रु

 क्या  जल -  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  हि

 क्या  सरकार  ने  जलपोतों  को  ख्वरीवने  के  लिए
 निर्धारित  समय-सीना  में  छूट  देने  संबंधी  जलपोत-मालिकों  के  अनुरोध
 को  अस्थीकार  कर  दिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  का  विद्वार  मालिकों  ह्वारा  किए
 गए  असुरोध  पर  पुनर्विधार  करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  निर्णण  कब  तक  ले  लिए
 जाने  की  संभावना  और

 (2)  विदेशी  जलप्रेतों  की  तुलना  में  भारतीय
 कणिज्यिक  - जलपोतों  की  औसत  नियाठ  कितमी

 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रीय  जमबीश

 :  से  जी  सरकार  में  आर्थिक  सुधारों  और
 उदारीकरण  की  प्रक्रिया  के  संदर्भ  में  नौवहन  उद्योग  को  और  संबर्दन
 के  उद्देश्य  से  आयात  के  माध्यम  से  विभिन्न  प्रकार  के  पुराने  जलयानो
 की  खरीद  के  लिए  आयु  संबंधी  मापदण्डों  में  छूट  प्रदान  की
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 (४)...  भारतीय  जहाजों  की  औसत  आयु  12.7  वर्ष  है

 विश्व  स्तर  पर  औसत  आयु  77  वर्ष

 हिन्युस्तानम  कापर  लिमिटेड

 6667...  श्री  सुशील  चस्व्र  क्‍या  र्वान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 (=)  क्‍या  1993-94  के  दौरान  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड

 को  भारी  घाटा  हुआ

 यहि  तो  इसके  कया  कारण  और

 केक  सरकार  हारा  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  को

 काणिज्यिक  रुप  से  अर्थक्षम  एकक  बनामे  के  लिए  क्‍या  कदन  उठाए
 जामे  का  प्रस्ताव्र

 रवान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 से  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  को
 1993-94  94  के  वोरान  ताबे  के  अंतर्राष्ट्रीय  मूल्यों  में  लीत्र  गिरावट  और

 ख़राब  बाज़ार  निम्न  श्रेणी  के  अयस्क  की  आन्तरिक  समस्याओं
 के  अलावा  देश  में  ज्ञात  भंडारों  की  सीमित  कम  स्तर  पर  संग्यालन
 आदि  के  कारण  69.55  करोड़  0  की  शुद्ध  हानि  हुई  ।  अपने  प्रधालनों
 की  व्यवष्ठायता  सुधारमे  के  लिए  कम्पनी  ने  लागत  कम  करने

 संबंधी  अनेक  उपाय  अपनाये  हैं  तथा  आयातित  सांन्द्र  तांबा  इस्तेमाल
 करके  स्वेतही  स्थिति  अपने  प्रगालक  की  वर्समान  क्षमता  को  31,000
 टन  प्रतिवर्ष  से  बह्कर  1,00,000  टन  प्रति  वर्ष  करमे  के  लिए  एक
 योजना  भी  तैयार  की

 बाल्टिक  मालक्षाड़ा  सूथकांक

 6680...  श्री  समत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  भूतल  परिवहम

 मंत्री  यह  बताने  की  कुृपा  करेंगे  कि  :

 बाल्टिक  मालभाड़ा  सु्रकांक  की  गणना  किस  प्रकार
 की  जाती  और

 भारतीय  जहाजरामी  कश्पनियों  के  कार्यनिष्पावन  पर  इसका
 क्‍या  प्रभाव  पह़ा

 जल  -  धभूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगबीश
 टाईटलर  )  :  मालभाह्  सुत्रकांक  की  गणमा

 निम्नलिखित  आधार  पर  प्रतिविन  की  जाती  -

 मार्ग  जिन्स  मात्रा

 1  अनरीकी  रकाओ्ली-उत्सरी  महाह्ोीप  खाद्यान्न  10  प्रतिशत

 2.  ट्रांसएटटलांटिक  राउंड  टी/सी  10  प्रतिशत

 3.  अमरीकी  जापान  10  प्रतिशत स्वाधान्न
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 4.  अनरीकी  रकाज्भी-एफ  ई  टी  सी  स्वादान्न  10  प्रतिज्षत

 5.  अमरीकी  उत्तरी  प्रशान्‍्त-जापान  0  प्रतिशत

 6:  ट्रांसपैसिफिक  टी/सी  10  प्रतिशत

 7.  आर  बे-जापान  प्रतिशत

 6.  रोश्स  रोटटरहैम  7.5  प्रतिशत

 9.  रोट्टरडैम  प्रतिशत

 10.  नोपैक  से  सूदूर  पूर्व  टी  सी  10  प्रतिशत

 1.  टुबारोआ-रोटटररैम  लौह  प्रतिशत
 —_—_—_—_—_—_——

 बाल्टिक  मालभाड़ा  सूचकांक  में  वर्तमान  बढ़ोत्तरी  से  भारतीय
 नौवहन  कंपनियों  को  शुष्क  बल्क  सेक्टर  में  लाभ  की  संभावना  जो
 कि  भारतीय  बेढ़े  का  लगभग  42  प्रतिशत

 आन्श्र  प्रवेश  में  गुंटूर  मगरपालिका  को  सहायता

 6689...  श्री  लाल  जान  वाशा:ः

 क्‍या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आन्ध  प्रदेश  में  गुंट्र  नगरपालिका  को  सफाई  और
 जल  आपूर्ति  योजनाएं  शुरू  करने  के  लिए  धनराशि  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  जीवम  बीमा  मिगम  और  अन्य  विल्स  पोषी
 एजेलियों  से  आदर्श  के  रुप  में  गुंट्र  का  बिकाल  करने  के  लिए
 धनराशि  वेने  के  लिए  कहा  और

 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इसका  क्या  परिणाम
 निकला

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :

 प्रश्न  नहीं

 गुंदूर  को  एक  आदर्श  शहर  के  रूप  में  विकसित  करने  हेतु
 -  धनराशि  मुहेया  कराने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  जीवन

 बीमा निगम और अम्य वित्सीय एजेंसियों से नहीं कहा प्रश्न नहीं _
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 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  इस्फल  की  छड़ों  का  निर्यात

 6690.  श्री  फूलयन्य  वर्मा  :  क्या  इस्फात  मंत्री  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  किन-किन  देशों  को  इस्पात

 की  छट़ों  का  निर्यात  किया  जाता

 1993-94  और  1994-95  के  दौरान  कितनी  छड्ों
 का  निर्यात  किया  गया  और  इस  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुव्रा  अर्जित
 की  और

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  ढ्वारा  1995-96  के  दौरान  इस्पात
 छट़लें  के  निर्धात  संबंधी  अनुमानित  आंकड़े  क्‍या

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  इस  समय  इस्पात  की  छड़ों  का  निर्यात  नहीं

 कर  रहा

 1993-94  और  1994-95  के  दौरान  भिलाई  इस्पात
 संयंत्र  द्वारा  इस्पात  की  छड़ों  का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया

 1795-96  के  दोरान  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  ढारा  इस्पात
 की  छड़ों  का  निर्यात  करने  की  कोई  योजमा  नहीं
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 6691...  श्रीमती  भावना  चिस्वालिया  :  क्या  विद्युत  मंत्री  मह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  आरईसी  ने  राज्यों  को  आसान  शर्तों  पर  ।5  से
 30  वर्ष  की  अवधि  में  लोटाए  जाने  वाला  ऋण  प्रव्नन  किया

 यदि  तो  क्या  इस  अधिकांश  ऋण  की  भुगतान
 अवधि  पूरी  हो  गई  और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  कितनी  राशि  का  भुगतान
 किया  जाना  हे  और  आरईसी  को  अभी  तक  कितनी  राशि  प्राप्त  हो

 चुकी

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 विभिन्न  ऋणों  के  करारों  की  शर्तों  के

 ऋण  अवधि  के  समाप्ल  होने  के  पश्चान्‌  मूल  राशि  की  वापसी
 अदायगी  प्रत्येक  वर्ष  किस्तो  में  देय  हो  जानी

 ग्रामीण  विधुतीकरण  निगम  द्वारा  ढहिए  गए  कल  ऋण
 की  तुलना  313.1995  के  अनुसार  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  देय
 राशि  और  अभी  तक  प्राप्त  राशि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 उधारकर्ताओं  द्वारा  बेय  मूल  आरईसी  हारा  प्राप्त  किए  गए  भुगतान  और  3।  1995  तक  बकाया  राशियों  को  वर्शाने  वाला  विवरण

 wo

 राज्य  उधारकर्ताओ  313.96  313.95

 हारा  किया  तक  प्राप्त  तक  देय

 जाने  काला  पुनः  पुनः  परंतु

 भुगतान  भुगतान  अप्राप्त

 राशि  (3-4)

 2  3  4  5

 1  आंध्र  प्रदेश  16547  18450  97

 2.  अरुणायल  प्रदेश  120  120  -

 3.  .  असम  5243  2644  2599

 4  *  बिहार  18863  8495  10388

 5.  गुजरात  9375  9375  -

 6.  हरियाणा  7392  7392  न
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 1  2.  |  3  ;  4!  5°  *

 6.  जम्मू  व  कश्मीर  2792  मंत्रालय के
 राज्य मंत्री (श्री

 सम्तोष

 १
 फर्माटस  ,..  -

 केरल
 442  442  _

 मध्य  प्रदेश  32329  806

 महाराष्ट्र  23674  23674  _

 3.
 मणिपुर  39  39  ्‌

 मेघालय  459

 सिजोरश्म  32  32

 6
 मामालैंड

 778  776  -

 उस्लेसा  827  3668
 8.

 पंजाब  >

 राजस्थान  >

 20
 तिपिकन  236  236  >

 तमिलनाहु  -

 22.
 त्रिपुरा  678  8768  >

 23.
 उत्तर  प्रदेश  27629

 ही  परिषिम  बंगाल
 2267

 7200  5567

 जोड़  232835  47374
 ृएएए7एएएल्‍एस्‍ल्‍न्‍ननशणणणा

 स्पंज  आयरन  का  उत्पादन

 6692.  प्रो७  उम्मारेद्टही  वेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  इस्पाश  मंत्री  यह
 बतने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देझ्ष  में  स्‍्पंज  आयरन  की  उत्पादन  संभावना
 का  पता  लणाया

 .  क्या  स्पंज  आयरन  का  उत्पादन  करने  वाली  प्रायोगिक
 परियोजनाएं  स्थापित  को  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  आन्ध्न  प्रदेश
 में  स्पंन  आयरन  इण्डिया  लिमिटेड  की  कया  स्थिति

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  ;
 से  स्पंज  लोहा  इस्पात  प्रगलम  स्कैप  का  एक  आशिका  एवजी

 तकमुसार  सरकार  ने  स्पंज  लोहे  का  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  के  रुप
 में  अभिजात  किया  स्पंज  लोहे  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  दिए  जाने
 की  दिशा  में  सन्‌  1980  में  स्पंज  आयरन  इंडिया  लिए  को  लम्प
 आयरन  अय्सक  और  100%  अकोककर  कोयले  से  स्पंज  लोहा  तैयार
 करने  की  आर्थिक  व्यवहार्यता  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  यू एन  शे  पी/यू  एन  आई  ही  ओ  की  सहायता  से  आंध्र  प्रदेश  के  रवम्मम
 जिले  में  एक  प्रदर्शन  संयंत्र  के  रुप  में  स्थापित  किया  इसके  अतिरिक्त
 सेल  के  अधीन  आर  ही  सी  आई  एस  रांची  ने  भी  1962  में
 समान  उद्देश्यों  को  लेकर  एक  प्रायोगिक  जो  कि  1993
 तक  नियमित  प्रधालन  में  चालू
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 स्पंभ  आयरन  इंडिया  का  नियमित  प्रधालन  1980
 में  30,000  टन  कार्षिक  क्षमता  के  साथ  प्रारम्भ  1985
 में  इस  इकाई  की  क्षमता  बढ़कर  60,000  टन  वार्षिक  हो  इस
 संयंत्र  में  स्पंज  लोहे  का  उत्पावन  वर्ष  1992-93,  1993-94  और
 1994-95  के  दौराने  49,110,48,550  और  50,375
 टन  वर्ष  1794-95  दोरान  स्पंज  आयरन  इंडिया  लिए  को
 3.25  करोड़  रूपये  की  निवल  हानि  उठानी

 रकाच्य  प्रसंस्करण  उद्योमों  के  लिए  राज्यों  को  निर्देश

 6693.  श्री  रेशडी  :  क्या  रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  प्राथमिकता
 काला  क्षेत्र  घोषित  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  विए  और

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  ने  इस  उद्योग  को
 प्राथमिकता  वाला  क्षेत्र  घोषित  किया

 स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण
 :  और  राज्य  के  प्रतिनिधियों  तथा  नोडल  एजेन्सियों

 को  बेठकों  के  दौरान  राज्यों  को  परामर्श  विया  गया  कि  वे  अपने  राज्यों
 में  कृषि-सयाद्य  उच्योगों  को  प्राथमिकता  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 अधिकतर  सभी  राज्यों  ने  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  को  प्रणोद  क्षेत्र  घोषित
 किया

 नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड

 6694.  श्री  ओोस्सा  बुल्ली  रामयूया  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक
 मंत्री  यह  बतामे  की  कूपा  करेंगे  किः

 नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  ह्वारा  हाल  ही  में  शुरू
 किए  गए  कार्यक्रम  के  बिस्‍तार  का  व्योरा  क्‍या  और

 इसनें  कितमी  धनराशि  स्वर्थ  होगी  और  विस्तार  कार्यक्रम
 को  लागू  करने  के  पश्चात्‌  कुल  कितना  उत्पादन  होने  की  आशा

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसबीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  तथा  महासागर
 बिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशुआडों  :  और

 इस  समय  मे०  मेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिए  एफ  अपमे

 विजयपुर  संयंत्र  की  987.30  करोड़  की  अनुयामित  पूंजीगत
 लागत  पर  7.26  लाख  मी.टन  प्रति  वर्ष  अतिरिक्त  यूरिया  उत्पादित  करने
 के  लिए  क्षमता  का  क्स्तार  कर  रहा  इस  परियोजना  के  01011994
 तक  चालू  होने  की  सम्भावना

 नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिए  एफ  के  निदेशक  मण्डल

 ने  सिद्धान्त  रूप  लगभग  1000  करोड़  २0  और  40  करोह

 की  अनुमानित  लागत  पर  अपने  पानीपत  और  नंगल  सयंत्रों  की
 क्षमता  के  विस्तार  के  प्रस्तावों  को  भी  अनुमोदित  किया  इन  परियोजनाओं

 के  कार्यान्वयन  के  फलस्वरूप  लगभग  9  लाख  टन  यूरिया  का  प्रति  वर्ष
 अतिरिक्‍त  उत्पादन
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 रामागुण्हम  विद्युत  परियोजना

 6695.  उम्मारेड्टिड  वेंकटेस्वरलु  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह
 बताने  की  क्‌ूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विद्यार  रामागुण्हप  विद्युत  परियोजना  का
 बिसतार  करने  का

 (a)  यदि  तो  लत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  परियोजना  का  अब  तक  दी  गई  विल्तीय  सहायता
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  यह  परियोजना  कब  तक  पूरी  हो  और

 रामागुण्डम  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  मिगम  संयंत्र  की  कुल
 उपयोग  क्षमता  कितनी

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :
 से  (7).  राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगन  टी  पी

 ने  के  अन्तर्गत  500  की  एक  यूनिट  की  अभिवृद्धि  करके
 अपनी  वर्तमान  रामागुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  (2100
 का  विस्तार  करने  के  लिए  एक  व्यवहार्यता  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  व्यव्ार्यता
 रिपोर्ट  की  तकनीकी-आर्थिक  वृष्टि  से  केस्नरीय  विद्युत  प्राधिकरण  में
 जांय  की  जा  रही  वर्ष  1795  की  प्रथम  तिमाही  के  मूल्य  स्तर
 पर  विस्तार  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  लगभग  1435.45  करोड़
 रूपये  बेठती  परियोजना  को  विदेशी  वाणिज्यिक  घरेलू
 उधारों  और  एन  टी  पी  सी  के  आंतरिक  संसाधनों  से  वित्त  पोषित  किए
 जाने  का  प्रस्ताव  इस  परियोजना  के  अन्सर्गत  500  की  यूनिट
 को  निवेश  अनुमोदन  की  तारीरव  से  62  महीने  में  चालू  किए  जाने
 का  कार्यक्रम

 (4)  रामागुण्डम  सुपर  ताप  विद्युत  परियोजना  (2100
 के  मागले  में  पिछले  चार  क्यों  के  दौरान  क्षमता  समुपयोजन  अर्थात्‌  संयंत्र
 भार  अनुपात  एल  निम्नलिस्वित  रहा  है  -

 हरा

 वर्ष  पी  एल  एफ  )

 1995  92
 एफ  07.04

 2.  67.32

 3.  79.33

 4.  76.80
 रथ

 के  दोरान  पी  एल  एफ  87.84  प्रतिशत

 पूर्वी  राज्यों  में  विध्ुत  संकट

 6696.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  कि

 क्या  इनका  ध्यान  26  के
 टाइम्स  में  स्टेट्स  हन  प्रोसेस

 ऑफ पावर क्राइरिस शीर्ष से प्रकाशित ध्ज्ॉ्व समाचार की ओर गया है ;
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 यदि  तो  उसमें  क्‍या  तथ्य  बताए  गए  और

 विद्यत  संकट  के  कारणों  को  दूर  करने  हेतु  सरकार

 हारा  क्या  कदम  उठाए

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 और  पूर्वी  क्षेत्र  में  200  /210  मेगावाट  के  18  यूनिटों
 में  से  अप्रैल  1795  के  महीने  के  दौरान  200/210  मेगावाट  की  8

 यूनिट  विभिन्न  कारणवश  भिन्‍न  अवधि  के  लिए  बन्द  रहे  ब्योरा

 निम्नानुसार
 न्‍सममन्‍मममममम»म«३नन

 बोर्ड

 बदेल  प्रधलनात्मक  समस्याओं  के  कारण  95

 (20  मेगाषाट  के  दोरन  283  घंटों  के  लिए  बन्द

 विहार

 नेनुघाट  विद्युत  नई  यूनिट/अम्थिर

 यूनिट -1  (210

 बंगाल  विद्युत  विकास  निगम

 कोलघाट  कोयला  आपूर्ति  प्रणाली  के

 (210  फेल  हो  जाने  के  कारण  95  के

 दोरान  432  घंटो  के  लिए  बंद  रहा

 बामोवर  घाटी  निगम

 बोकारो  प्रयालानात्मक  समस्याओं  के  कारण

 (29  95  के  दौरान  8  दिन  के  लिए  बंद

 बोकारों  जेनरेटर  रोटर  क्षतिग्रस्त  हो  जाने  के  कारण

 (210  27  विन  के  लिए  बन्द

 दुर्गापर  जेनरेटर  रोटर  क्षतिग्रस्त  होने  के  कारण  27

 (210  दिन  के  लिए  बन्द

 राष्ट्रीय  ताप  विद्युत  निगम  टी  पी

 कहलगांव  प्रयालनात्मक  समस्याओं  के  कारण  27.4.95

 (210  से

 कहलगांव  नई  अस्थिर

 (210
 वि

 के  महीने  के  दोरान  कम  कोयला  सप्ल  किए  जाने  के
 कारण  कोलघाट  में  विद्युत  केन्द्र  से  अल्पाषधि  के  लिए  सीमित  विद्युत
 उत्पादन  करना
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 १5  के  महीने  के  ढ्रोरान  पूर्वी  क्षेत्र  के  बारे  में  विद्युत  सप्लाई

 स्थिति  का  ब्यौरा  निम्नवत्‌

 विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति
 1995

 ऊर्जा  व्यस्ततमकालीन

 िएओ
 |

 या
 2

 आवश्यकता  रा  3560  व्यसत्सम  कालीन  मांग  69१०

 उपलब्धतता  3067?  अ्यस्ततम  कालीन  आपूर्ति  5500

 कमी  491  कमी  1490

 प्रतिशत  कमी  13.8%  21.3

 विद्युत  की  मांग  और  उपलब्धता  के  बीच  अंतर  को  समाप्त

 करने  के  लिए  देश  में  विद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  किए

 जा  रहे  विभिन्‍न  उपायों  में  ये  झामिल  हैं  :-  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता
 को  शीघ्र  यालू  अल्पावधि  में  निर्माण  किए  जाने  वाली  परियोजनाओं
 को  क्रियान्वित  विद्यमान  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्य  निष्पादन  में

 सुधार  विभिन्‍न  मांग  प्रबंध  एवं  ऊर्जा  संवर्धन  उपायों  को

 अधिशेष  ऊर्जा  बाले  क्षेत्रों  से  ऊर्जा  की  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  ऊर्जा
 के  अनतरण  की  व्यवस्था  करना  ओर  विद्युत  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  के
 अन्तरण  निवेश  को  प्रोत्साहन

 ह

 परिवहन  संच्रंधी  बाधाएं

 6697.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामयया
 परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जल-भूतल

 ः  कया  पूरे  देश  में  सामान्य  रुप  एय  दक्षिणी  राज्यों  में  विशेष
 रूप  से  परिवष्तन  संबंधी  बाधाओं  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गए

 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश
 :  से  बसों  में  सड़कों  पर  भीड-भाड़  और

 सड़कों  की  अंसंतोषजनक  स्थिति  इस  देश  में  कूल  मिलाकर  सामान्य
 रूप  से  परिवहन  संबंधी  बाधाओं  के  मुख्य  कारण  इस  बारे  में  ब्यौरे
 उपलब्ध  नहीं  सरकार  ने  परिवहन  और  सड़क  निर्माण  के
 क्षेत्र  में  जहां  भी  संभव  निजी  क्षेत्र  के  सहयोग  से  इन  बाधाओं
 को  समाप्त  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  शुरु  कर  दी
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 गौरीपुर

 क्‍या  कलकत्ता  के  निकट  गौरीपुर  ताप  विद्युत  परियोजना
 बंद  होसे  के  कगार  पर  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला
 पश्चिम  बंगाल  ससकार  ने  सूचित  किया  हे  कि  गोरीपुर  ताप  विद्युत

 परियोजना  को  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए

 एशियाई  विकास  बैंक  की  सहायता

 6699...  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  कया  विद्युत  मंत्री  यह  बताने
 »  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एशियाई  विकास  बैंक  विद्युत  परियोजनाओं  की  स्थापना
 के  लिए  भारत  को  ऋण  दे  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  क्यों  के  दोरान  एशियाई  विकास
 बैक  से  ऋण  के  लिए  संस्तुत  की  गई  विद्युत  परियोजनाओं  का  ब्यौरा
 क्‍या

 उस  अवधि  के  दौराम  जिन  विद्युत  परियोजनाओं  को

 एशियाई  विकास  बैंक  से  ऋण  उनका  व्यौरा  क्‍या  और

 इन  क्यों  के,वौरान  एशियाई  बिकास  बैंक  से  राज्य-बार
 कितना  ऋण  प्राप्त

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्जिला  :

 जी

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  रख  दी

 और  250  मिलियन  अमरीकी  झअलर  की  ऋण  सहायता

 हेतु  ठिनांक  23.04.1992  को  विद्युत  किल  निगम  एफ  की

 विद्युत  दक्षता  परियोजना  के  संबंध  मे  एशियाई  विकास  बैंक  के  साथ
 हस्ताक्ष  किए  इसके  राज्य  क्षेत्र  मे  निम्नलिस्वित  परियोजनाएं

 एशियाई  विकास  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  कर  रही

 परियोजना  राज्य  स्वीकृत  313.95

 4  का  नाम  ऋण  तक

 7  gat  उननरी  मद्रास  गप  विद्युत  तमिलनाद  150.  109.5

 पर्योजना

 2...  सीमा  ताप  विद्युन  आंध्र  प्रदेश  190.  143.3

 3...  उत्तरी  मद्लास  ताप  200.  103

 विद्युत  परियोजना
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 आंध्र  प्रदेश  की  विद्युत  परियोजनाओं  को  सहायता

 6700...  श्री  धर्मभिक्षम  :  क्‍या  विध्ुत  मंत्री  यह  बताने  की

 कूपा  करेंगे  कि

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  विद्युत  परियोजनाओं  के  लिए
 केन्द्र  सरकार  से  कोई  वित्सीय  सहायता  मांगी

 कया  अष  तक  कोई  वित्सीय  सहायता  दी  गई  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  :

 से  केन्द्रीय  सरकार  सामान्यतया  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा

 अनुमोदित  फार्मूले  के  अनुसार  राज्यों  को  उमकी  योजनाओं  के  लिए  ब्लॉक
 योजना  सहायता  उपलब्ध  कराती  रही  यह  सहायता  विशिष्ट
 क्षेत्रों  स्कीमों  के  लिए  तब  तक  उपलब्ध  नहीं  कराई
 जब  तक  कि  उन्हें  राज्यों  द्वारा  उल्लिसित  विशेष  मानठण्ड
 के  अंतर्गत  विनिर्दिष्ट  और  आबंटित  न  किया  गया

 मध्य  प्रवेश  में  आवासीय  योजनाएं

 6701.  .  श्री  र्वेलन  राम  जांगडे  :  क्‍या  झहरी  कार्य  और
 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  नध्य  प्रदेश  सरकार  मे  कुछ  आवासीय  योजनाएं

 स्वीकृति  तथा  वित्तीय  सहायता  हेतु  केक्रीप  सरकार  के  पास  भेजी

 यदि  तो  केक्नीय  सरकार  ने  इस  सभी  योजनाओं
 को  स्वीकृति  दे  दी  और

 ऐसी  प्रत्येक  योजना  को  कितनी  विल्सीय  सहायता  दी

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  और  संघ  सरकार  को

 जबलपुर  एवं  ग्वालियर  में  प्लाटों  क ेविकास  और  आर्थिक

 रूप  से  कमजोर  वर्ग  हेतु  आवास  की  योजना  प्राप्त  हुई  है  जिसके  लिए
 109.50  करोड़  की  ऋण  सहायता  भी  मांगी  गयी

 राजभोगी  नगरों  की  इस  परियोजना  को  कुछ  कमियों  का  उल्लेस्व
 करते  हुए  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  9०4  में  इस  सुझाव  के  साथ
 लोटा  दिया  गया  था  कि  परियोजना  की  रूप-रेख  इस  प्रकार  तैयार
 की  जाए  कि  इच्ह्क  लाभार्थियों  लिए  यह  परियोजना  व्यवहार्य  एवं

 प्रश्न  नहीं



 लिखित  उसर

 बिल्सी  में  सहकों  की  वाहन  क्षमता

 6702...  कुमारी  उमा  :  क्या  भूतल  परिवहन

 मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि

 हिल्ली  में  सहकों  की  वाहन  क्षमता  किननी

 कया  दिल्‍सी  में  सहकों  पर  चल  रਂ  वाहनों  की  संर्व्या

 सड़क  की  क्षमता  से  अधिक

 |  यवि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  हे  और  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  इस  संबंध  में  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  गई  हे  या  किए  जाने

 का  विचार

 दिल्‍ली  में  सभी  प्रकार  के  वाहनों  की  कुल  संरूया  कितनी

 है  और  प्रतिवर्ष  कितमे  वाहनों  का  पंजीकरण  किया  जाता  और

 22  1995

 विवरण
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 (e)  गत  कर्ष  के  दोरान  ऐसे  कुल  कितने  कहनों  का  झलान

 किया  गया  जो  स्वीकृत  सीमा  से  अधिक  मात्रा  में  धुआंछोड़  रहे

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश

 :  से  विल्ली  में  सड़कों  की  वाहनीय  क्षणता  का

 पता  लगाने  के  लिए  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  के  परिवहन

 विभाग  ने  ऐसा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 (a)  ष्यरे  संलग्न  विवरण  में  विए  गए

 (5)  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  के  परिषष्ठन  विभाग

 ने  वर्ष  1994  में  8033  वाहनों  का  चालान  इससे
 11994  से  308.1994  तक  दिल्‍ली  यातायात  पुलिस  मे  स्पष्ट  से

 धुंआ  छोड़ने  वाले  10269  वाहनों  को  अभियोजित  किया  लेकिन  अब
 दिल्ली  यातायात  पुलिस  ऐसे  वाहनों  को  अभियोजित  करती  है  जो  प्रवृषण
 जांच  प्रमाणपत्र  के  हों  और  19.1994  से  313.1995  तक  ऐसे  2931
 वाहनों  को  अभियोजित  किया  गया

 संघ  शासित  प्रवेश  दिल्‍ली  में  वर्ष-वार  वाहनो  का  पंजीकरण

 वर्ष  बेगन  स्कूटर  /  आटो-रिक्शा  टैक्सी  बस  माल  वाहन  कुल

 मोटर  साइकिल

 1  2  3  4  5  6  7  है  9

 1  1962  10009  65913  2476  2133  465)  66763

 2  1983  6215  58384  3643  514  1338  3870  75864

 3.  1984  10722.  72075  2333  226  1359  3593  90706

 4  1985  21869  76685  1962  170  6739  10102

 5.  1986  28015  19352  9359  ne  602  2935  .  160581

 6  1987  36946  121289  4833  147  746  ३300  175269

 7  1988  37857  110790  6154  175  956  9244  165176

 6.  1989  53053  10404  6061  328  162  9156  173864

 9  1990  50649  108384  4246  604  170  9510  174763

 10.  1991  44133  102880  3622  400  1020  6974  159229  .

 #  1992  41066  87516  4145  786  2969  4413  140895

 12.  41993  41433  85600  1594  467  1303  3629  134226

 13...  1994  47301  13635  2840  546  1610  8150  174082



 भारत  -  झीन  सीमा  विवाब

 6703.  .  श्री  मनोरंजन  भक्‍त  :  क्या  विवेश्  मंत्री  यह  बताने

 क्या  निर्वासित  तिब्बती  मेताओं  ने  हाल  ही  में  भारत

 को  चेतावनी  दी  थी  कि  यदि  वह  मेकमोहन  रेखा  के  मुद्दे  पर  समझौता

 करेगा  लो  वह  नुकसान

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 और

 सरकार  द्वारा  इस  विवाद  को  बातचीत  के  माध्यम  से

 सुलझाने  के  लिए  क्या  कवम  उठाए  जाने  का  विद्ार

 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  सरकार  ने  समाधार

 पत्रों  में  छपी  खबरें  देखी  हैं  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  भारत  में

 कुछ  तिथ्बती  शरणार्थियों  ने कहा  यह  कहा  है  कि  भारत  यदि  मेकमोहन

 रेखा  के  मुद्दे  पर  समझौता  करेगा  तो  उसको  नुकसान

 सरकार  का  यह  मत  है  कि  1914  की  मेकमोहन  रेसवा
 से  भारत-चीन  सीमा  वाले  क्षेत्रों  के  पूर्वी  क्षेत्र  मे ंसीमा  औपद्यारिक  रूप
 से  पारम्परिक  तथा  प्रशासनिक  स्वरुप  मिलता  इस  स्थिति
 में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ

 भारत  और  चीन  सीमा  के  प्रश्न  का  एक  न्यायोधित
 न्यायसंगत  तथा  परस्पर  स्वीकार्य  हल  खोजने  के  प्रति  वचचनबद्ध  है  और
 यह  कार्य  भारत-चीन  संयुक्त  कार्य  दल  को  सौप  दिया  गया

 पाकिस्तान  में  अल्पसंस्थकों  की  स्थिति

 6704...  श्री  वेंकटेश  गायक  :  क्या  विवेश  मंत्री  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  की  हाल  की
 ह

 बैठक  के  लिए  भारतीय  शिष्टनंडल  के  गठम  क़े  बारे  में  कोई  प्रोटोफोल
 संबंधी  परिवर्तत  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  शिष्टमंहल  ने  आयोग  का  ध्यान  पाकिस्तान
 में  महाजिर  ओर  अन्य  अल्पसध्यकों  की  दयनीय  स्थिति  की  ओर  दिलाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हैं  और  आयोग  की

 इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  ओर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण (5)

 विवेश  मंत्री  प्रणव  :  से  (5).  एक  भारतीय

 प्रतिनिधिमंडल  ने  3)  जनवरी  से  तक  जेमेक  में  आयोजित
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 संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  के  51  ये  अधिवेशन  में  भाग
 इस  प्रतिनिधिमंडल  में  वरिष्ठ  संसद  अन्य  गैर  सरकारी  व्यक्ति
 तथा  सरकारी  अधिकारी  शामिल  विधरण  संलम्न

 अधिवेशन  के  दौरान  भारतीय  प्रतिमिधिमंडल  मे  अन्तर्राष्ट्रीय  समुवाय
 को  जम्मू  और  कश्मीर  के  मामले  के  वास्तविक  तथ्यों  से  अवगत  कराया
 विशेषरुप  से  सीमा  के  पार  से  आतंकवाव  के  प्रायोजन  और  दुष्प्रचार
 प्रतिनिधिमंडल  ने  मानवाधिकारों  के  संबर्धन  और  सरेक्षण  से  संबंधित  भारत
 की  नीति  का  भी  खुलासा  किया  जो  मानकधिकारों  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान
 के  निराशजनक  रिकार्द  से  सर्वषा  भिन्‍न  है  और  यह  बात  पाकिस्ताम
 में  मुहाजिरों  तथा  अन्य  अल्पसंस्यकों  के  लाथ  उसके  व्यवहार  से  प्रकट
 होती

 व्विरण  '

 सयुक्ल  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग  के  5।  वें  अधिवेशन  में  भाग
 लेने  गये  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  की  ।

 श्रो  गुलाम  नबी  आजाद  विमानन

 2.  श्री  सलमान  खुशीद  राज्य

 3.  श्री  भुक्नेश  चतुर्वेदी  प्रधान  मंत्री

 4.  श्री  आई  संसद  सदस्य

 5.  श्री  संसद  सदस्य  जे  ०

 6.  फारुर्व  अब्दुल्ला

 7.  श्री  ब्रमेश  मिश्र

 8.  श्री  गटवर  सिंह

 9.  खुलरो

 श्री  सतीश  स्थायी  प्रतिनिधि  का  स्थायी

 1.  सुश्री  साबित्री  संयुक्त  एन  विदेश

 12.  श्री  विसकर  निदेशक  विदेश

 33.  सुश्री  सुजाता  प्रधान  मंत्री  का

 मनमोहन  विंत्स  ने  संयुक्त  राष्ट्र  मानवाधिकार  आयोग

 को  नंध  के  वक्‍ता  के  रुप  में  संबोधित

 संसद  सदस्यों  को  फ्लैट /  भूर्वण्डों  का  आबंटन

 6705...  श्री  सुरेशानन्द  स्वामी  :  क्या  शंहरी  कार्य  और  रोजगार
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :-

 क्‍या  गत  दो  क्यों  के  दोरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 करा  संसद  सदस्यों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  फलेटों  अथक  भूरवण्डों
 का  आबंटन  किया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 ऐसे  आवंटन  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धरीत  किए  गए

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  विल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फूलेटों

 के  बिमा  बारी  के  आषंटन  हेतु  निर्धारित  दिशा  निर्देश  यह  अनुमति  नहीं
 देते  कि  किसी  व्यक्ति  को  उसके  संसद  सदस्य  होने  के  एकमात्र
 आधार  पर  बिना  बारी  का  आबंटन  किया  दिल्ली  विकास  प्राधि
 करण  ने  बताया  हे  कि  कि  गत  दो  वर्षो  के  दौरान  8  संसद  सदस्यों  /  भूतपूर्व
 संसद  सदस्यों  को  बिना  बारी  के  आबंटन  हेतु  निर्धारित  दिशा  निर्देशों
 के  अनुसरण  में  फ्लैट  आवंटित  किए  गए  प्राथमिकता  के
 आधार  पर  किसी  भी  संसद  सदस्य  को  कोई  प्लाट  आबंटित  नहीं  किया

 गया

 का  अन्तर्राज्यीय  बेड़ा

 6706...  श्री  मंजय  लाल  :  क्या  भूतल  परिवहन  मंत्री
 यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 क्या  अम्तर्राज्यीय  मार्गों  पर  दिल्ली  परिवष्ठन  निगम  की

 बसों  की  संख्या  में  कमी  होती  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  इसके  क्या

 कारण  ओर

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विद्यार

 जल -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगबीश
 :  जी  :

 और  प्रश्न  नहीं

 पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  का  वक्तव्य

 6707.  श्री  तारा  सिंह  :

 श्री  सुधीर  सावंत  :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  1995  के  हिन्दुस्तान
 टाइम्स  में  फार  मल्टीलेटरल  आन  साउथ  तथा

 10.4.95  के  स्टेट्समेन  में  लोचेज  डायट्राइब  ओवर

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  सरकार  की  इस  सबंध  में  क्या  प्रतिक्रिया

 हे

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  जकबी  कदम  उठाये

 गए  हैं/उठाये  जाने  का  विचार

 22
 1995
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 विदेश  मंत्री  प्रणव  :  से  सरकार  इस
 बात  की  जानकारी  है  कि  पाकिस्तान  अन्तर्राष्ट्रीय  मंचों  पर  जम्मू  एवं
 कश्मीर  के  मसले  को  उठाने  की  सक्रिय  और  सतत्त  प्रयास  कर  रहा
 है  और  भारत  के  विरूद्ध  दुष्प्रेरित  अभियान  चला  रहा  है  ताकि  वह  जम्मू
 एवं  कश्मीर  के  बारे  में  भारत  के  साथ  अपने  मलभेदों  के  कारण  इस
 उप-नमहाद्वीप  में  सुरक्षा  संबंधी  वातावरण  की  तोड़-मरोह  कर  छऊषि  प्रस्तुत
 करके  तीसरे  देश  को  मध्यस्थता  करने  के  लिए  कह  पाकिस्तान
 की  सरकार  उच्चतम  स्तर  सहित  विभिन्‍न  स्तरों  पर  जम्मू  एवं  कश्मीर
 के  बारे  में  अपना  दुष्प्रेरित  अभियान  चलाती  रही

 सरकार  पाकिस्तान  के  विरोधी  अभियान  और  जम्मू  एवं  कश्मीर
 के  मसले  को  अरन्तरराष्ट्रीय  मसला  बनाने  के  उसके  प्रयासों  को  शिमला
 समझौते  की  भावना  के  प्रतिकूल  मानती  पाकिस्तान  की  इन  नकारात्मक

 कार्रवाइयों  से  द्विपक्षीय  संबंधों  को  कतावरण  दूषित  होता  है  और  ये  अन्तर -  राज्य
 संबधों  के  सार्वभौम  रूप  से  स्वीकृत  मानदंशों  के  विपरीत  समाधान  शांतिपूर्ण
 तरीके  से  शिमला  समझोते  की  रूपरेरा  के  अन्दर  द्विपक्षीय  बातथीत  के
 जरिए  किया  इसमें  किसी  तीसरे  वेश  को  झामिल  करने  की  कोई

 गुंजाइश  नहीं  सरकार  ने  जम्मू  एवं  कश्मीर  की  स्थित्ति  के  बारे  में
 सही  तथ्यों  से  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  अक्गत  कराने  के  लिए  सभी
 कदम  उठाए  है  और  उठाती

 अमरीका -  पाकिस्तान  रक्षा  संबंध

 6708.  श्री  शिव  शरण  वर्मा  :

 श्री  प्रकाश

 क्या  विवेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  1995  के

 स्टेट्समैनਂ
 '  पाकिस्तान  अमंग  टॉप  आर्स्स  इम्पोर्टर्स  शीर्षक  से  प्रकाशित

 समाझार  की  ओर  आकुृष्ट  किया  गया

 क्‍या  सरकार  को  अमरीका  और  पाकिस्तान  के  बीच
 उच्च  प्रौद्योगिकी  आधारित  रक्षा  संबंधों  की  जानकारी  और

 यदि  लो  इस  उप  महाद्ञीप  में  हथियारों  की  होड़
 को  कम  करने  और  पाकिस्तान  के  साथ  अपने  संबंधों  को  सामाम्य  बनाने

 हेलु  किए  गए  प्रयासों  के  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विवेश  मंत्री  प्रणव  :  और  सरकार
 को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पाकिस्सान  अमरीका  सहिल  विभिन्न
 देझों  से  अपनी  वैध  जरूरतों  से  अधिक  अत्याधुनिक  ज्स्त्र  और  उपकरण
 प्राप्त  करने  की  बराबर  कोशिशें  कर  रहा  तथापि  1990  में  प्रेसलर
 संशोधन  के  अमरीका  ने  पाकिस्तान  को  सैन्य  उपकरणों  की

 आपूर्ति  बन्द  कर  दी

 को  यह  दृढ़  विश्वास  है  कि  हथियारों  की  होड़  से

 अन्तर्राष्ट्रीय  तनाव  बढ़ता  हे  ओर  सरकार  यह  मानती  हे  कि  हथियारों
 की  होड़  को  रोकने  तथा  उसे  कम  करने  का  सबसे  अच्छा  तरीका
 पारदर्शिता  ओर  सूचना  के  आदान-प्रदान  के  आधार  पर  विश्वास  बढ़ाना

 भारत  पाकिस्तान  सहित  अपने  पश्लेसियों  के  साथ  अपने  संबंधों  में
 निरन्तर  इस  दृष्टिकोण  का  पालन  करता  रहा
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 1990  में  सरकार  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विश्वास  बढ़ाने
 के  एक  पेकेज  का  प्रस्ताव  किया  था  जिसके  अनुसरण  में  विश्वास  बढ़ाने
 वाले  उपायों  के  सिलसिले  में  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  विदेश  सचिव
 स्‍तर  की  वार्ता  के  सात  दौर  हुए  ।  दोनों  देशों  के  बीच  अविश्वास  को
 कम  करने  तथा  विश्वास  को  बढ़ाने  के  प्रति  अपनी  प्रतिबद्धता
 प्रकट  करने  के  लिए  सरकार  ने  विश्वास  बढ़ाने  के  संबंध  में  अतिरिक्त
 उपायों  का  प्रस्ताव  पाकिस्तान  की  सरकार  के  समक्ष  किया  था  जिसका
 उल्लेरब  1994  में  पाकिस्तान  की  संब्परेषित  छह  दस्ताषेजों
 में  से  एक  में

 पाकिस्तान  के  साथ  ह्िपक्षीय  संबंधों  से  सम्बद्ध  मसलों  को  शिमला
 समझोते  की  व्यवस्था  के  अनुसार  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  तथा  ड्रिपओ्षीय  बातचीत
 की  प्रक्रिया  के  जरिए  सुलझाने  के  लिए  सरकार  वचनषद्ध  सरकार
 पाकिस्तान  को  कई  अक्सरों  और  सभी  स्तरों  पर  इस  बात  अवगत
 कराती  रही  हे  कि  सभी  अनसुलझे  मसलों  पर  हम  व्यापक  तथा  सार्थक
 बातचीत  करने  के  लिए  तैयार

 उद्योगपतियों  ढ्वारा  समझौता  ज्ञापन  सौपा  जाना

 6709...  श्री  ए०  वेंकटेश  नायक  :  कया  रवाद्य  प्रसंस्करण

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (=)  कया  औद्योगिक  उद्यमियों  हरा  आठवीं  पंग्रवर्षीय  योजना
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 के  दौरान  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  अत्यधिक  पूजी  निवेश  करने  के
 लिए  बह्ढी  संत्व्या  में  ज्ञापन  प्रस्तुत  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हे  और  उन  उच्चोगों
 की  स्थापना  से  रोजमार  के  कितने  अक्सर  पैदा

 ये  उद्योग  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित  किए  जायंगे
 तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  कितने  उद्योगों  की  स्थापना  की

 क्या  इन  उच्चोगों  मे  उत्पादन  शुरू  कर  ठिया  ओर

 (5).  यदि  तो  इलके  क्‍या  कारण

 रवाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंशालय  को  राज्य  मंत्री  सरूण
 :  और  अप्रैल  1992  में  पंग्रकक्‍दीय  योजना

 के  शुरू  होने  से  लेकर  मार्च  1795  तक  1695  औद्योगिकी  उच्चमी  जापन

 प्रस्तुत  किए  गए  हैं  जिनमें  27073  करेड़  २0  का  पूंजी  निवेश  और
 265360  लोगों  को  रोजगार  देना  निहित

 राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 और  ($).  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  आब  नक  प्रस्तुत
 किए  गए  कुल  ओद्योगिक  उद्यमी  मापनों  में  से  403  यूनिटों  ने  वाणिज्पक
 उल्पादन  शुरू  कर  ढिया  आमतोर  पर  एक  परियोजना  को  लागू  करने
 में  2-3  वर्ष  लग  जाते

 (1992-93  )  से  1774-95  के  बौरान  प्रस्तुत  किए  गए  औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  का  राज्य-वार

 राज्य का  माग  प्रस्तुत  किए  गए  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए

 कुल  औद्योगिक  उद्यमी  शापन  प्रसयुत  किए  गए  ओधद्योगिक  उद्यमी  मापन

 1  2  न  4

 आन्ध्  प्रवेश  136  55

 2  असम  2  -

 3.  बिहार  18  15

 4  गुजरात  136  59.

 5  हरियाणा  174  26

 6  हिमाचल  प्रदेश  27  21

 7  जम्मू  व  कश्मीर  8  6

 |  कर्नाटक  60  29

 9  केरल  24  ॥|

 10.  मध्य  प्रदेश  165  08
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 |  2  3 उऊज्य्य्य्म्म्म्म्पफ््फ्पफ्कका्  &$+ 4

 महाराष्ट्र  326.  है

 12.  उम्लसा  9  8

 13.  पंजाब  154  62

 14  राजस्थान  135  7

 15,  समिलमाइु  66  35

 16,  उत्सर  प्रदेश  38  19

 7  क्याल  '  61  30

 16.  चअण्गीगढ़  20  0

 19  दादर  तथा  नगर  हवेली  |  8

 20  दिल्ली  16  -0

 दमन  और  वियु  7  2

 22  12  7

 23.  गोवा  6  4

 योग  1695

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 670...  श्री  मनवल  किशोर  राय  :

 श्री  गुमामनमल  लोडा  :

 श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा
 करेंगे  किः

 वर्ष  एवं  के  दौरान
 सरकार  द्वारा  उर्षरकों  पर  प्रतिवर्ष  कितमी  राजसहायता  दी  गई

 क्‍या  सरकार  के  पास  राजसहायता  संबंधी  कुछ  दावे  अब
 भी  लम्बित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 दावों  के  निपटारे  में  विलम्ब  के  कया  कारण

 क्या  सरकार  का  विद्यार  मिश्रित  उर्षरकों  के  उत्पादकों
 को  भी  राजसहायता  देने  का  और

 रसाबन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसबीय

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  और  महासागर

 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशडुआर्डो  :  गत

 तीन  वर्षों  के  दोरान  उर्वरकों  पर  विशेष  रिय्ययत  को  छोड़कर  )
 उर्वरक  राजसहायता  पर  वहन  किए  गए  व्यय  के  ब्यौरे  निम्न  प्रकार

 राशि

 थर्ष
 ee  ५०  विन पनननननमनमन+++++पनमननन++मनन-मम+++++न न

 ण्»  5796.

 4398.97

 -

 से  उत्पादकों  से  हर  प्रकार  से  पूर्ण  राज  सहायता  के

 दावों  को  60  दिन  के  भीतर  निकाल  दिया  जाता  है  बशर्ते

 कि  बजटीय  आबंटन  उपलब्ध  बजट  की  बाधाओं  के  कारण  कुछ
 राशि  अदत्त  रह  जाती  हे  परन्तु  उन्हें  अगले  वर्ष  के  दोरान  चुका

 दिया जाता को उर्वरक निर्माताओं से प्राप्त राज सहायता



 193  लिखित  उत्तर

 की  अवायगी  के  लिए  930  करोड़  २0  की  राशि  के  दावे  अवायगी  के

 लिए  लम्बित  इस  अदत्तों  की  एक  बड़ी  राशि  छठी  मूल्य
 निर्धारण  अषधि  के  लिए  संशोधित  प्रतिधारण  मूल्य  ले  संबंधित  मिसे

 1994-95  की  अंतिम  तिमाही  में  अधिसूचित  किया  गया  भविष्य

 में  वाबों  के  शीघ्र  मिपटान  के  लिए  कबन  उठाये  जायेंगे

 (2)  और  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विधाराधीन  नहीं

 विवेश  स्थित  भारतीय  श्रमिकों  की  सनस्‍याएं

 671.  भ्री  लालजाग  बाशा  :  क्या  विदेश  मंत्री
 यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नध्य  पूर्व  देशों  के  भारतीय  दूताकासों  में  श्रण  अताशे

 के  का  दर्जा  बढ़ाया

 यवि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  मध्य  पूर्व  वेशों  में  भारतीय  श्रमिकों  की  समस्याओं  -

 पर  और  गहन  और  सावधानी  पूर्षक  ध्यान  विए  जाने  की  आवश्यकता

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  और

 (fF)  विवेश  स्थित  भारतीय  दूतावासों  में  श्रम  विभाग  को  सुदृढ़
 बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 विवेश  मंत्रालव  में  राज्य  मंत्री  :

 और  भारतीय  राष्ट्रिकों  जिनमें  भारतीय  कागगार  भी  शामिल
 से  संबंधित  कार्य  सामान्य  तौर  पर  मिशनों  के  कोंसली  अनुभाग  के  कार्य
 क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आता  है  जिसका  प्रभारी  अधिकारी  कोंसलर
 सचिव /  ड्वितीय  लचिव  होता  है  जो  मिशन  प्रभुत्व  की  व्यक्तिगत  वेस्व्रेस्‍थ
 में  कार्य  करता  कुछे  ऐसे  वेशों  को  छोड़कर  जहां  भारतीय  कामगारों
 की  संख्या  बहुत  अधिक  है  वहां  अलग  से  श्रम  अनुभाग  है  जिसका

 प्रभागा  अधिकारी  कोंसलर  सप्िष  श्रम  होता
 जहां  कोंसली  विंग  श्रम  विंग  उनके  दर्जे  को  बढ़ाने  का  मांनला

 इस  समय  सरकार  के  विद्याराधीन  नहीं

 से  (5).  मध्य  पूर्व  में  स्थित  भारतीय  मिशन  उन  सभी  समस्याओं
 पर  निरंतर  यथोधथित  और  पर्याप्त  ध्यान  देते  हैं  जिनकी  ओर  उनका  ध्यान

 आकृष्ट  किया  जाता  भारतीय  समुवाय  के  लोगों  के  साथ  कार्यकलाप
 करने  के  लिए  हमारे  प्रत्येक  मिशन  में  एक  अधिकारी  नानित  किया
 गया  विदेश  स्थित  हमारे  मिशनों  में  तैनात  कॉसली  अधिकारियों  से
 लोग  किसी  भी  समय  मिल  सकते  मिशन  प्रमुस्थ  भारतीय  समुदाय
 जिसमें  भारतीय  कामगार  भी  ज्ञामिल  की  समस्याओं  में  व्यक्तिगत
 रुप  से  रूचि  लेते  जब  भी  कोई  समस्या  हमारे  मिशनों  के  ध्यान

 में  लाई  जाती  मामले  के  सोहार्दपूर्ण  हल  के  लिए  उसे  फ्रायोजक
 ओर  स्थानीय  प्राधिकारियों  के  साथ  उठाया  जाता
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 गंगा  बांध  परियोजणला

 _  672...  श्री  जगतथीर  सिंह  ब्रोण  क्‍या  शहरी  कार्य  और
 रोजगार  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  रक्षेगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  कानपुर  प्रदेश  से  प्रकाशित
 1  1994  के  में  गंगा  बांध  परियोजना  के
 सबंध  में  प्रकाशित  तभाधार  की  ओर  आक्षुष्ट  किया  गया

 पढदि  तो  क्‍या  केलीय  सरकार  मे  उत्तर  प्रदेश  शरकार
 से  इस  परियोजना  के  संबंध  में  रिपोर्ट  देभे  के  लिए  कया

 यदि  तो  क्‍या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  मे  केन्कीप  सरकार
 को  इस  संबंध  में  रिपोर्ट  दे  दी

 यहिਂ  ती  इस  रिफिर्ट  कौ  गुख्य-भुख्य  बतें  कया

 (8)  कया  सिंचाई  अनुसंधान  सड़की  का  एक  दल  स्थल
 की  मिट॒टी  की  जांच  करने  हेतु  कहां  पहुंचा  और

 यदि  तो  क्‍या  यह  जांच  कार्य  पूरा  हो  गया  है  और
 यदि  तो  इसको  क्‍या  परिणान

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा

 पटल  पर  रस्व  ही

 अचार  में  तेख  का  प्रतिशत

 6713.  की  रमेश  चेनित्तला  :  क्‍या  स्वाद्य  प्रत॑ंस्करण  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अचार  में  10  प्रतिशत  तेल  मिलाने  के  लिए  कोई
 शर्त

 पदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  लरकार  को  पह  शर्त  हटाने  हेतु  केरल  के  अचार

 निर्माता  संध  से  कोई  जापन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  नें  क्‍या  निर्णय  लिया

 स्वाद्म  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरुण
 :  और  (er).  स्वाद्य  अपनिश्रण  निकरण  1954

 में  उल्लिस्वित  विनिर्दिष्टियों  के  अमुतार  अचार  में  कम  से  कम  10%

 तेल  मिलामा  जर्री  फल  उत्पाद  1955  में  उस्लिस्वित

 मानकों  में  इतने  प्रतिशत  तेल  मिलामे  का  उल्लेर्व  नहीं  किया  गया

 और  अचार  निर्माता  संध  केरल  और  अनेक  अन्य  अचार

 निर्माताओं  ने  र्वाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1954  में  उल्निस्ित

 तेल  की  प्रतिशतता  के  करे  में  विभिन्‍न  अदालतों  में  कतिपय  मामले
 दायर  करने  के  अलावा  अभ्यावेदन  भी  दिए  फल  उत्पाद  आदेश  के
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 सेहत  एक  विशेषज्ञ  समिति  ने  मानले  की  जांद्य  की  है  ओर  उपर्युक्त  विवस्ण

 विशेष  समिति
 क्री  सिफारिशों  पर  स्वाद्य  अपमिश्रण  निवारण  राज्य  सरकारें  शासित  प्रदेश

 1954  के  तहल  गठित  केन्‍्ट्रीय  खाद्य  मानव  समिति  हारा  बिचार  करमे

 के  लिए  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई  1.  असतनग  7

 ह  2.  आन्ध  प्रदेश  6
 राज्य  सरकारों  को  सरकारी  आयासों  का  आवंटन

 3.  अर्णाअल  प्रदेश  6

 6714,  शी  गक्ल  किशोर  शराब  :  4...  बिहार  16

 श्री  गुलन  मल  त्कोढा  :  5...  गुजगत  5

 श्री  शंकर  राव  काले  :  6...  गोषा  5

 7.  हरियाणा  5
 क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 क्‌पा  करेगे  कि  वि
 6.  हिमाचल  प्रदेश  3

 व  कश्मीर
 हिल्ली  में  संबद्ध  शाम्पों  को  सामान्य  पुल  से  सरकारी  जम्नू

 ?

 के  आवंटनਂ  हेतु  क्‍या  मानदण्ड  अपनाए  जाते  10...  कर्नाटक  4

 बिल्ली  में  आज  तक  आवंटित  सरकारी  आबासों  का
 ne  केरल  ?

 .  राज्यकर  व्योरा  कया  12.  अध्य  प्रदेश  6

 13...  सहाराष्ट्र
 क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  कुछ  राज्यों  से  आवंटन  के  निर्धारित

 °

 ,  मानदण्डों  का  कइई  से  पालन  नहीं  किए  जामे  के  संबंध  में  शिकायतें  14...  मणिपुर  5

 लो  15...  मेधालय  4

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  कारण  16...  मिजोरम  5

 क्‍या  ओर  7...  नागालैण्ड  2

 1१)  मियमानुसार  सदद्ध  राज्यों  को  आवासों  के  आबंटन  को  16...  उल्लेसा  0

 सुनिज्चिन  +रने  हेनू  केन्द्र  सरकार  छवारा  क्या  कदन  उठाए  जा  रहे  19...  प॑माव  नि

 शॉरी  कार्य  और  रोजमार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  20.  राजस्थान  4

 गज्य  सरकारों/संघ  राज्यों  के  दिल्ली  में  तेनात  21.  सिक्किम  8
 कर्मचारिया  को  संबंधित  राज्य  के  रेजीहेंक्‍्ट  कमिश्नर  की  विशेष  सिफारिश |

 तमिलनाइ पर  भासान्य  पूल  से  प्रत्येक  राज्य  सरकार  के  प्रसंग  में  5  मकान  तथा
 रा

 पर
 4

 संघ  /  रांज्य  के  प्रसंग  में  2  मकान  ही  आवंटित  किए  जाते  विभिन्‍न  23.  ब्रिपुरा  ।

 राज्य  सरकारों  राज्यों  के  मॉजूबदा  आषंटनों  को  इस  शर्त  पर  जारी  24.  उत्तर  प्रदेश  9

 हक

 की  अनुनति

 ही

 है  कि  उनके  कब्जे  में  उर्प्युक्स  सीमा  से  25.  पश्चिम  बंगाल  है
 अधिक  मकान  रवाली  होते  ही  सामान्य  पूल  में  कर  दिए  जायमे इन

 ते
 काल  कर  हर  ह

 26.  अण्डमान  निकोबार  i

 विवरण  संलग्न  27.  दादर  नगर  हबेली  तथा  दमण  द्वीव  3

 और  कोई  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई
 26...  लब्यक्षीप  4

 29.  फश्डिचेरी  7
 मा  5

 (8)  राज्य  सरकारों  को  आक्सों  का  आवंटन  वर्तगान  30.  चण्डीमढ़  2
 नियमो  के  अनुसार  किया  जाता
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 उर्वरक  उत्पावन  में  मिरावट

 6715.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  गत  घार  वर्षो  के  दौरान  देश  में  उर्वरकों  के  उल्पाठन

 में  लगातार  गिरावट  आई

 ,  यदि  तो  गत  चार  क्यो  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  में

 निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  उर्भश्रक  की  कितनी  मात्रा  का  उल्पादन

 और
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 उर्बरकों  का  निर्धारण  लक्ष्य  की  तुलना  में  कम  उत्पादन
 होने  के  क्‍या  कारण

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसवीय
 कार्य  मंत्रलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  और  महासागर
 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एहुआर्डो  :  और

 गत  चार  वर्कों  के  दोरान  निर्धारित  लक्ष्यों  की  तुलना  में  उल्पादित
 उर्वरकों  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है

 आओ  (000

 वर्ष  उर्वरक  पोषक  लक्ष्य  कस्तविक

 1991-92  92  नाइट्रोजन  73500  7303

 फास्फेट  2650.0  2562.1

 1992-93  नाइट्रोजन  77000  74303

 फास्फेट  2750.0  2306.2

 1993-94  नाइट्रोजन  76000  72312

 फास्फेट  22000  1815.8

 1994-95  १5  नाइट्रोजन  615.5  7945.4

 फास्फेट  23310  2692.8
 फ  ककडअइ  िइंक्‍ंक्‍_।ोेयजलनेउ_चक्‍

 वर्षों  से  1791-92  तक  नाइट्रोजनी  और  फास्फेटिक  उर्वरकों

 के  उत्पादन  में  क्रमिक  और  नियमित  वृद्धि  होती  रही  वास्तव  में

 उस  वर्ष  नाइट्रोजनन  (73.01  लाख  फास्फेट  (25.62  लाख
 का  उत्पादन  उस  समय  तक  अब  तक  का  रिकाई

 1992  में  उर्वरक  मूल्य  निर्धारण  संबंधी  संयुक्त  संसदीय

 समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  सभी  फास्फेटिक  उर्वश्कों  पर  से

 मूल्य  और  संचालन  मियंत्रण  हटा  लिया

 नाइट्रोजन  उत्पादन  का  एक  भाग  ही  ए  पी  और  कम्पलैक्स  जैसे

 फास्फेटिक  उर्वरकों  से  प्राप्त  होता  अनियप्रेण  के  स्ुले
 बाज़ार  में  फास्फेटिक  उर्वरकों  के  मूल्यों  में  तेजी  से  वृद्धि  इससे

 स्वपत  में  और  अंततः  उत्पादन  में  गिरावट  1792-93  में  नाइट्रोजन
 उत्पादन  में  मिरावट  आशिक  रूप  से  ही  ए  पी  और  कम्पलैक्सों  के  कम

 के  कारण  थी  तथा  आशिक  रूप  से  ठो  रू्ण  सार्वजनिक  क्षेत्र

 के  एककों  अर्थात  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर्स  कार्पोरेशन  लिए  एफ

 ॒णणएणछा

 ओर  फर्टिलाइजर्स  कापोरेशन  आफ  इंडिया  सी  के  साथ

 कुछ  अन्य  एककों  में  उपस्कर  समस्याओं  के  घटिया  निष्पादन  के  कारण

 1793-94  में  उल्पादण  में  गिराबट  के  कारण  वही  ये  जो

 1992 -  93  में  कस्सव  में  आयातित  श्र  ए  पी  जो  कि  ही

 सस्ती  ढरों  पर  उपलब्ध  से  कही  प्रतिस्पर्धा  के  कारण  अनेक  शी

 ए  पी  और  कम्पलेक्स  उर्वरक  एककों  ने  उत्पादन  आधष्थिंगित  कर

 स्थिति  में  1794-95  मे  सुधार  होने  मुख्य  रुप  से

 प्राकृतिक  गैस  की  उपलब्धता  में  समस्याओं  सथा  एच  एफ  सी  और

 एफ  सी  आई  के  एकको  में  निम्न  उत्पादन  के  कारण  नाइट्रोनन
 के  उत्पादन  में  मात्र  2%  की  गिरावट  आयी  इसके

 1993-94  की  नुलना  में  नाइट्रोजन  के  उत्पादन  में  99%  की  वृद्धि
 फास्फेट  के  लक्ष्य  से  लगभग  37%  की  पृद्धि  के  साथ

 अधिक  प्राप्ति
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 श्री  राम  लाईक  ;  अध्यक्ष  नैने  श्री  टाईटलर

 और  गृह  के  धारे  में  ऑफ  -  प्रिबलेज  -  नोशन

 विधा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुले  देखने  उनकी  थात  सुन  लेसे

 फिर

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  जब

 भी  मई-जूस  का  महीना  आता  तब-तब  देश  में  अम्नि-कांह  होते

 हैं  और  सबसे  बुरा  प्रभाव  देश  की  राजधानी  विल्ली  पर  पड़ता  कल
 यहां  एक  घटना  सीमापुणी  में  हुई  झुग्गियों  से आग  लगने  के  कारण

 महिलायें  और  आठ  बच्चों  की  मृत्यु  हो  इस  तरह  की  दुस्वद  दुर्घटना
 कोई  और  नहीं  हो  सकती  यह  ठीक  हे  कि  तत्काल  राहत  के

 लिए  10-20  हजार  रुपये  दे  दिए  लेकिन  सबसे  बही  चीज  यह
 है  कि  ये  दुर्घटनायें  क्यों  होती  हैं  और  ख्वासकर  दिल्‍ली  में  जो  देश

 की  राजधानी  इसके  लिए  प्रिकॉश्नरी  मेजर्स  क्‍यों  नहीं  लिए  जाते
 यह  एक  दुख्बद  घटना  गरीबों  के  पास  रहने  के  लिए  घर  नहीं

 है  ओर  जो  घर  हे  तो  उजह  जाते  जिस  तरह  का  वहां  दृश्य
 उसको  देखा  नहीं  जा  सकता  हम  लोग  यहां  दिल्ली  में

 इसलिए  हम  उसकी  चर्चा  कर  रहे  इसलिए  हम  आपके  माध्यम  से
 जानना  चाहते  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  स्टेटमेंट  दिल्ली
 सरकार  के  माध्यम  से  और  सरकार  अपनी  ओर  से  इस  तरह  की  घटनाओं
 रोकने  के  चूंकि  अभी  गर्मी  के  वो-तीन  महीने  बाकी  सरकार
 क्‍या  कदम  उठा  रही  लाकि  इस  तरह  की  घटना  न  सरकार
 ने  राहत  कार्य  तो  शुरू  किया  लेकिन  भविष्य  में  इस  तरह  की  घटना
 न  इसके  लिए  सरकार  क्‍या  कदन  उठा  रही  मैं  आपके  माध्यम
 से  आश्वासन  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  बारे  में  सदम  में  वक्तव्य  दे

 और  में  आपसे  यह  भी  आग्रह  करमा  चाहता  हूं  कि  सरकार  इसको
 गम्भीरता  से

 अध्यक्ष  लहोदध  :  अगर  नुझे  बोलना  भी  है  और  आपके  कहमे
 पर  घोलूंगा  तो  मुश्किल  है  आप  मुझ  पर  छोड़

 श्री  शर्जा  प्रेन  :  अध्यक्ष  पूर्वी  दिल्‍ली

 क्षेत्र  नें  3७  लारय  की  आयादी  है  और  सथ  प्रकार  के  लोग  वहां  रहते

 पिछले  डेढ़  महीने  में  वहां  नो  हत्याएं  हुई  हैं  ओर  वो  बलात्कार  के
 केसेज  हुए  हैं  तबा  चार  लूटमार  के  केसेज  मै  डेटकाइज  ब्यौरा  एक
 मिनट  में  दे  सकता

 अध्यक्ष  महोथय  :  ऐसा  नहीं  यह  मानला  आग  से

 संबंधित

 श्री  शर्मा  प्रेम  :  आग  से  संबंधित  तो  न्यू  सीमापुरी
 मेरे  क्षेत्र  में  आता

 अध्यक्ष  महोबय  :  इसीलिए  आपको  बोलने  का  मोका  विया

 श्री  शर्मा  प्रेम  :  न्यू  सीमापुरी  में  जहां  आग  लगी

 वहां  में  हाजिर  वो  धम्टे  के  बाद  वहां  लगभग  50  झुग्गियां
 आग  में  जल  कर  रास्व  हो  गई  और  नौ  लोग  उसमें  जल  कर  मर

 जिसमें  आठ  बच्चे  हैं  व  एक  महिला  में  राम  बिलास  पासवान

 जी  से  सहमत  हूं  कि  दिल्ली  के  अन्दर  स्थायी  तौर  पर  इस  प्रकार

 की  व्यक्त्या  की  ताकि  गरीब  घार-चार  जलमे  की  स्थिति  में  न

 उनको  परनामेंटली  सैटल  किया  मुडिशियल  एन्क्‍्यायरी  बैठाई

 जाए  और  नुआबजा  विया

 श्री  चन्द्रजीत  यावव  :  अध्यक्ष  यह  एक  गंभीर  बात  है  कि

 नई  सीमापुरी  स्थित  झ्ुग्गियों  मे ंआग  लगने  से  नो  व्यक्तियों  की  मृत्यु
 जिनमें  आठ  बच्चे  और  एक  महिला  अखबारों  में  आया  है

 कि  दिल्ली  के  मुख्य  मंत्री  जी  ने  मृतक  बच्चों  के  अभिभावकों  को

 10-10  हजार  रुपये  तथा  मृतक  महिला  के  आश्रितों  को  20  हज़ार

 रुपये  देने  की  घोषणा  की  इसमें  भेदभाव  किया  गया  जो  बड़े
 मरे  हैं  उनके  लिए  20  हजार  रूपये  तथा  जो  बच्ये  मरे  हे  उनके  लिए
 10  हजार  रुपये  देने  की  घोषणा  की  मैं  समझता  हूं  यह  गलत

 बच्चे  तो  सबसे  प्यारे  होते  हैं  और  देश  का  भविष्य  वह  मर  जाये
 तो  मुआवजे  से  उसकी  क्षतिपूर्ति  नहीं  मगर  यह  जो  रकम  दी

 गई  है  यह  दयनीय  दिल्ली  के  झुग्गी-झोपही  इलाकों  में  एक  बार
 नहीं  अनेक  बार  ऐसी  घटनाएं  होती  या  तो  लोग  पाइप  का  गंदा
 पानी  पीते  हैं  उसके  पीने  से  हेजा  हो  जाता  आग  तो  सामान्यत
 हर  साल  2,  4,  5,  ७,  जगहों  पर  लगती  है  और  इससे  हजारों  लोग

 पीड़ित  होते  इसका  एक  कारण  यह  हे  कि  इनको  बिजली  नहीं
 बिजली  लेने  का  जो  विधिवत  ढंग  है  इससे  वे  नहीं  कहीं

 रम्भे  या  किसी  दूसरे  से  ले  लेते  क्योंकि  इनको  बिजली  मिलती
 नहीं  हैं  इस  तरफ  किसी  का  ध्यान  ही  नहीं  जाता  है  कि  पानी
 जो  अति  आवश्यक  चीजें  है  ये  तो कम  से  कम  इनको  अगर
 पक्के  मकान  तथा  और  सुबिधाएं  नहीं  दिला  सकते  तो  पानी  और  बिजली
 जैसी  बुनियादी  चीजें  तो  इनको  मिलनी  ही  अगर  सरकार  खुद
 विधिवत  यह  व्यवस्था  करती  तो  उन्हें  इस  तरीके  से  बिजली  लेने  की
 जरूरत  नहीं  इसी  कारण  से  यह  घटना  परन्तु  इससे  ज्यादा

 बुनियादी  प्रश्न  यह  हे  कि  देश  में  गंदी  बस्तियों  की  संस््या  और  उसमें
 रहने  वाली  की  संत्या  मिरंतर  बढ़ती  चली  जा  रही  यह  एक  राष्ट्रीय
 अभिशाप  बन  रहा  गांव  के  लोग  उजह  करके  झोंपडियों  में  आ  रहे
 है  इससे  सारे  शहर  के  लोगों  को  भी  परेशानी  होती  गांव  उजह़
 रहे  इस  सच्चाई  को  स्थीकार  करते  हुए  इस  पर  बुनियादी  रुप  से
 सरकार  को  कोई  योजना  बनानी  लोग  बड़े  पैमाने  पर  रोजगार
 की  तलाश  में  आ  रहे  हैं  और  एक-एक  झोपडी  जहां  दो  आदमी
 रह  सकते  हैं  वहां  10  आदमी  रहने  के  लिए  मजबूर  हो  रहे

 में  आपके  माध्यम  ले  सरकार  से  यह  कहना  चाहता  ह्‌ं
 कि  यह  जो  घटना  हुई  हे  इसमें  इनकी  जितनी  क्षत्तिपूर्ति  हो  सकती
 है  वह  इनको  दी  इस  घटना  से  एक  नसीहत  यह  हे  कि
 फिर  से  दूसरी  जगह  इस  तरह  की  घटनाएं  न  हो  इसके  लिए  जो  आवश्यक
 कर्दम  उठाया  जाना  चाहिए  वह  सरकार  इस  सबंध  में

 बा
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 अध्यक्ष  महोबय  :  प्रत्येक  वर्ष  इसी  प्रकार  आग  लगने  की  घटनाएं
 होती  यह  विल्ली  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में  है  और  शायद  दिल्ली
 सरकार  ने  मृतकों  के  आश्रितों  तथा  घायलों  को  सहायता  दी

 जल  -  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगबीश
 :  बजट  निर्धारित  राशि  में  पुद्धि  की  गई  उनके

 झुग्गी -  झोंपड़ियों  के  बिजली  और  पानी  फी  व्यक्स्था  और  स्वास्थ्य

 सुविधाओं  के  लिए  500  करो  रुपये  की  ष्यवस्था  कौ  गई  मेरे  विचार

 से  बिल्ली  सरकार  ने  शायद  इसके  अन्तर्गत  कोई  कार्यवाही  की

 अध्यक्ष  महोवयਂ  :  सर्वप्रथम  सदन  यह  जानना  चाह्ेगा  कि  भूमि
 किसकी  क्योंकि  इससे  हमें  इस  बात  का  संकेत  मिलेगा  कि  आग

 लगने  का  क्‍या  कारण

 इस  प्रकार  की  दर्घटनाएं  रोकने  के  लिए  हम  क्या  उपाय
 कर  रहे

 यह  सही  हे  कि  सरकार  ने  आग  से  प्रभावित  लोगों  को
 सहायता  दी  हम  यह  जानना  चाहेंगे  कि  क्या  आग  बुझाने  लिए
 समय  पर  कार्यवाही  की  गई  थी  अथवा  मेरे  विचार  से  जब  वेश
 के  इस  भाग  में  प्रत्येक  वर्ष  इस  प्रकार  की  घटनाएं  हो  रही  तो
 संसद  मूक  दर्शक  बन  कर  नहीं  रह  मै  आशा  करता  हूं  कि
 इस  करे  में  सम्बद्ध  प्राधिकरण  अथवा  सरकार  से  जानकारी  एकत्र  कर
 संसद  को  दी

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलथा  संसवीय  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  :  वह  मुख्य  मंत्री  को आवश्यक  आंकड़े
 देने  और  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  गेकने  के

 लिए

 अध्यक्ष  महोवय  :  केवल  लिखना  पर्याप्त  नहीं  हम  इस  सम्बन्ध
 में  जानकारी  याहते

 श्री  हम  पूरी  जानकारी  देने  का  प्रयास

 श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश
 में  देवरिया  रेलवे  स्टेशन  पर  रेलवे  भूमि  पर  50  वर्षों  स ेलगभग  200
 गरीब  लोग  होटल  आदि  लगाकर  जीविकोपार्जज  कर
 रहे  1993  में  रेल  अधिकारियों  द्वारा  अधिक  पैसा  मांगे  जाने  और

 इन  गरीब  लोगों  द्वारा  पैसा  देने  से  इन्कार  कर  दिए  जाने  के  कारण

 अधिकारियों  ने  नाराज  होकर  कुछ  दुकानों  को  हुड़वा  जब  में

 देवरिया  पहुंचा  और  मुझे  जानकारी  मिली  तो  मैने  रेल  विभाम  को  लिस्वा
 और  जाय  की  प्रक्रिया  शुरु  हुई  जांच  से  मालूम  हुआ  कि  सारी  दुकानें
 अबंटित  हे  और  रेल  विभाग  से  अनुमति  ले  कर  बनाई  गई  लेकिन

 पैसा  न  देने  के  कारण  इन  दुकानों  को  हटाया  जा  रहा  है

 अभी  यह  जांच  की  प्रक्रिया  चल  रही  थी  कि  इस  बीच  मे  रेल

 अधिकारियों  ने  ।2  जनकी  1995  को  मंडल  अधिकारी  रेलवे  कराणसी

 202

 से  दुकानों  का  आबंटन  निरस्त  करवा  दिया  और  दुकानदारों  को  बेदखल
 करने  की  योजना  बनाई  इस  पर  दुकानदार  देवरिया  न्यायालय
 की  शरण  में  गए  और  7  फरवरी  1995  को  स्थगनादेश  ले  इसके

 बावजूद  रेल  अधिकारियों  ने  27  मई  को  एक  अभियास  चला  कर  इन
 सारी  गुमटियो  को  तोड़ने  की  योजना  बना  ली

 अध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्रालय  से  मांग  करना
 चाहता  हूं  कि  इन  बेरोजगार  गुमटी  दुकानदारों  जिन्होंने  न्यायालय
 से  स्थगनादेश  प्राप्त  कर  लिया  इनको  जबरिया  अपने  स्थान  से  हटाने
 का  काम  न  किया  जाए  और  इस  अभियान  को  रोकने  के  आदेश
 प्रदान  किए

 कुमारी  मनता  बनर्जी  :  मुझे  ज्ञारेरिक  हप

 में  विकलांग  और  मानसिक  रुप  में  अविकसित  लोगों  से  अनेक  पत्र  प्राप्त

 .  हो  रहे  हैं  जिनमें  उन्होंने  यह  कहा  हे  कि  उनके  माता-पिता  की  मुस््यु
 के  बाद  उनके  हितों  को  देखने  वाला  कोई  नहीं  सरकार  मे  अनेक

 योजनाएं  जैसे  वृद्ध  अवस्था  पेंशन  योजना  और  स्वतन्त्रता  सेनानी  योजना

 तैफार  की  है  लेकिन  विकलांगों  के  लिए  ऐसी  कोई  योजना  न  तो  केन्द्रीय

 सरकार  ओर  न  ही  राज्य  सरकार  ने  तैयार  की  में  आपके  माध्यम
 से  सरकोर  से  यह  अनुरोध  करना  चाहती  हूं  कि  इस  प्रकार  के  लोगों

 को  कुछ  भत्ता  दिया  जाए  अथवा  इनके  कोई  योजना  आरम्भ
 की  जाये  ताकि  इनकी  मात-पिताओं  की  मृत्यु  के  बाद  उन्हें  भीरच

 मांगने  पर  मजबूर  न  होना  पड़े  और  अन्य  लोग  इनकी  खरीद  न

 में  आशा  करस्र  हूं  कि  प्रीठाध्यक्षों  सरकार  को  उनके  लिये  कुछ  करने

 के  लिए  निर्देश
 *

 श्री  श्रीयललभ  पाणिमृष्ठी  :  औद्योगिक  कर्मचारियों  में

 भारी  असंतोष  है  क्योंकि  उनकी  वास्तविक  मांगों  को  अभी  तक  पुरा
 नहीं  किया  गया  उनकी  पहली  माग  बोनस  के  भुगतान  की

 अधिकतम  सीना  बढ़ाना  इस  समय  बोनस  भुगतान  की  अधिकतम

 सीमा  2500  रुपये  वेशनमानों  का  पुनरीक्षण  करने  के  धाद  लार्यजनिक

 क्षेत्र  में लगभग  प्रत्येक  औद्योगिक  कर्मचारी  को  2500  प्रतिनात  से

 अधिक  वेतन  फ्राप्त  हो  रहा  इसके  परिणानस्थरुप  96  प्रतिशत  कर्मचारी

 बोनस  प्राप्त  करने  के  अपने  अधिकार  से  क्चित  रह  गये  हैं  अतः  बोनस

 भुगतान  की  अधिकतम  सीमा  बढ़ाई  जानी  दूसरी  मंहगाई
 भत्ता  प्रणाली  में  व्यवस्था  आरम्भ  करने  से  सम्बंधित  इस

 करे  में  माननीय  श्रम  मंत्री  सहमत  हो  गये  थे  लेकिन  इसे  लागू  नहीं

 किया  गया  इसे  यथाशीभ्र  क्रियाम्वित  किया  जाना  तीसरी

 मांग  सबके  लिए  पेंशन  योजना  सम्बन्धी  सरकार  मे  सभी  औद्योगिक

 कर्मचारियों  को  चाहे  थे  भविष्य  निधि  में  अंशदान  कर  रहे  हों  अथवा

 नहीं  पेंशन  देने  के  बारे  में  निर्णय  लिया

 इस  करे  में  एक  विधेयक  भी  लम्बित  इस  बारे  में  शीघ्र  कार्यवाही

 करनी  इस  कारण  औद्योगिक  कर्मचारियों  में  असंतोष  बढ़ता  जा

 रहा  है  मुझे  आशंका  हे  कि  बिभिन्म  केन्द्रीय  संध  भी  उद्योगों  में  हड़ताल

 करने  के  लिए  मोटिल  दे  रहे  में  सरकार  से  आपके  मध्यन
 से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  सम्बन्ध  में  बिना  समय  व्यतीत  किये
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 जीघ्र  कार्ययही  की  जानी  वित्त  मंत्रालय  ढ्वास  कुछ  मामलों  की

 जांच  किये  जाने  के  कारण  कुछ  मानले  विचाराधीन  अतः  श्रन  मंत्रालय

 ओर  वित्त  मंत्रालय  को  यथाशीघ्र  इस  मामलों  को  निपटाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  यहां  सदन  में  आपस  में  नहीं  लड़ना
 आपको  भी  उन्हें  आपस  में  लड़ने  के  लिए  भड़काना  नहीं  आपका

 यह  कहना  उद्चित  नहीं  है  कि  उकस  मंत्रालय  को  इस  बारे  में  उक्त

 मंग्रालय  के  पास  जाना

 श्री  श्रीयल्लभ  पाणिग्रही  :  में  उनसे  मामले  को  मिपटाने  का

 अनुरोध  कर  रहा  मेरा  ऐसा  करने  का  कोई  इरादा  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  किसी  सदस्य  द्वारा  यह  कहना  कि  अगूक  मंत्रालय

 अ्रमम॒  मंत्रालय  के  पास॑  जाये  और  इस  बारे  में  कुछ  कार्यवाही

 संसदीय  प्रक्रिया  के  विरुद्ध

 श्री  श्रीगल्लभ  पाणिग्रही  :  मेने  उससे  मामला  निपटाने  का  अनुरोध
 किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उचित  नही  कुल  मिलाकर  कहा  संसद  के

 प्रति  उत्तर  दिया

 क्षी  श्रीवल्लभ  पाणिग्रही  :  मे  सरकार  से  इस  करे  में  विचार
 करने  का  अनुरोध  करता

 अध्यक्ष  महोवय  :  सदस्यों  को  एक  मंत्रालय  को  दूसरे  मंत्रालय
 के  विरूद्ध  भड़काना  नहीं

 श्री  श्रीवल्लभ  पाणिग्रही  :  मंत्रियों  से  हमें  सदन  इस  प्रकार
 के  उत्सर  मिल  रहे  हैं  कि  इस  मामले  को  वित्त  मंत्रालय  को  सौंपा
 गया  है  इसीलिए  मैंने  इसका  उल्लेरब  किया  हे  अन्यथा  मुझे  उल्लेरब
 करने  की  आवश्यकता  नही

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उचिन  नहीं  है  ।  भापका  उनको  यह
 कहमा  कि  आप  किसी  और  मंत्रालय  के  पास  उचित  नहीं

 त्री  श्रीयल्लभ  पाणिश्ही  :  में  अनुगेध  करता  ह  सरकार

 इस  समस्या  का  समाधान

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  7?  ली

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फासमी  :  अध्यक्ष

 यहां  बैठे  पर  विदेश  मंत्री  बैठें  हुए  में आपके  माध्यम  से  एक  बहुत
 ही  अहम्‌  मामला  उनके  सामने  उठाना  चाहता  सऊटी  भ्रव  के

 अंदर  तकरीबन  पाय  नास्व  रहते  वे  लोग  बड़े  पेमान

 पर  विदेशी  मुद्रा  कमाकर  हिन्दुस्तान  भेजते  भारतीय  अम्बेसी  के  जरिये

 वहां  जो  स्कूल  चलाये  जाते  वहां  की  सरकार  उनको  बंद  करने  जा

 रही  जिसके  कारण  वष्या  पढ़ने  वाले  30  हजार  भारतीय  बच्चों  को

 मुश्किल  का  सामना  करना  पढ़  रहा  रियाद  में  स्कूल  को  बंद  कर

 दिया  गया  अब  तक  की  रिपोर्ट  हे  कि  दूसरे  स्कूल्स  को  भी  बंद
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 करमे  के  नोटिस  दे  दिये  मेरा  विदेश  मंत्रीजी  से  निवेदन  है  कि

 इन  सस्‍्कूलस  को  चालू  रखने  के  लिए  जो  आप  कर  सकते  बह
 वहां  की  सरकार  से  बात  करनी  हो  तो  वह  भी  ताकि  उन

 बच्छों  की  तलीम  सही  तरीके  से  हो  अगर  ऐसा  नहीं  हुआ  तो  बच्चों

 की  वजह  से  उनके  अभिभावको  की  नोकरी  जाती  वे  लोटकर

 हिन्दुस्तान  आयेंगे  तो  भी  उनको  मुश्किलों  का  सामना  करना  पड़ेगा

 अध्यक्ष  महोबय  :  कया  आप  उत्तर  देना

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 में  इसकी  जानकारी  लेकर  सदन  को

 तर  मोहन  रावले  दक्षिण  :  अध्यक्ष  में
 आपके  माध्यम  से  सदन  को  बताना  चाहता  हूं  कि  कल  हमने  समाचार

 पढ़ा  कि  कश्मीर  में  पांच  आई  के  जासूस  गिफ्तार  किये
 गये  जब  यहां  चरार-ए-झ्रीफ  पर  बहस  हुई  थी  और  यह  कहा
 गया  था  कि  वहां  पर  उग्रवावियों  न ेआग  इस  पर  पाकिस्ताम
 हमारे  ऊपर  आरोप  लगा  रहा  हमने  के  समाचार  से

 सुना  कि  पाकिस्तान  के  लोग  हिन्दुस्तान  पर  आरोप  लगा  रहे  हैं  कि
 उन्होने  वहां  आग  लगाई  में  सरकार  से  निवदेन  करना  चाहता  हूं
 कि  जिन  पांच  लोगों  को  गिफ्तार  किया  क्या  हम  उनसे  जानकारी
 नहीं  ले  सकते  कि  वास्तविकता  क्या  यह  हमें  दुनिया  के  सामने
 लाना  हमारी  लाबी  कमजोर  हो  रही  हैं  सदन  में  जवाब  देते

 हुए  सरकार  ने  कहा  था  कि  आई  के  लोगों  ने  अंगार  लगाया

 लेकिन  इल्जाम  हमारे  ऊपर  आ  रहा  सरकार  व्वारा  इस  बारे
 में  कोशिश  होनी  चाहिये  कि  बम्बई  बम  बलास्ट्स  में  ।5।  ने  नो  कारनामे
 किये  इस  पर  प्रकाश  यही  मेरा  निवेदन

 रीता  वर्मा  :  माननीय  अभी  कुछ
 दिन  पहले  बिहार  में  बीजेपी  महिला  विधायक  के  साथ  जो  सुलूक  किया

 उसके  बारे  में  आपका  और  इस  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  कर

 चुकी  दुर्भाग्य  से  इस  देश  में  महिलाओं  के  साथ  दुर्व्यवहार  की  घटनायें
 दिन -  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  स्वासकर  उत्तर  प्रदेश  में  यह  तो  बिलकुल
 एक  सिलसिला  सा  बना  गया  वहां  पर  घटित  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना
 में  एक  दलित  महिला  नेता  को  समाजकादी  पार्टी  के  विधायक  और
 उसके  गुंशें  हागा  उठा  दिया  किडनैप  करने  के  बाद  नये  तथ्य
 सानने  आये  उसके  मुताबिक  समाजवादी  पार्टी  के  एक  मंत्री  के  सरकारी
 मिवास  पर  तीन  दिनों  से  अधिक  यानि  80  घंटों  तक  रग्वा  इस
 बीच  में  महिला  के  लोगों  ने  FIR  दर्ज  करायी  जिसमें  समाजवादी  पार्टी
 के  विधायक  का  नाम  लिया  गया  था  फिर  भी  उस  को  अरेस्ट  नहीं
 किया  गया  जब  कोई  एक्शन  नहीं  लिया  गया  तो  सभी  पार्टियों  की
 तरफ  से  धरना  ओर  प्रदर्शन  किया  गया  तब  दबाव  में  आकर  महिला
 को  वापस  पहुंचाया  उस  महिला  ने  प्रेस  कांफ्रेस  की  जिसमें  एक
 वक्तव्य  दिया  कि  फला  मंत्री  यदि  आप  अनुमति  दें  नो  उनका  नाम

 वे  वहां  के  फारेस्ट  मिनिस्टर  है
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 अध्यक्ष  महोवय  :  ऐसे  मामलों  में  सही  तथ्य  क्या  अपने  को

 मालूम  नही  होते  अब  उस  दलित  महिला  के  विरूद्ध  क्‍या  उसमें
 कौन  आठमी  जिम्मेदार  जब  तक  ऐसे  तथ्य  सामने  नहीं  आते  हें
 या  आने  चाहिये  या  नहीं  आने  यह  सवाल  हो  जाता  हे  तो  हम
 उसमें  क्या  कर  सकते

 रीता  वर्मा  :  लेकिन  में  आपके  माध्यम  से  इस  मामले  को
 उठाना  चाहती  हूं  बल्कि  में  अनुरोध  करना  चाहती  हूं  कि  आज  ही
 सरकार  इस  मामले  में  वक्तष्य  हालांकि  वह  महिला  हमारी
 विधारधारा  की  नहीं  हे  लेकिन  8.1?  के  लिये  गहिलाओं  के  सम्मान
 का  मामला  कोई  राजनीति  का  मानला  नहीं

 अध्यक्ष  महोवय  :  25  तारीग्व  को  एट्रोसिटीन  ऑन  वुमैन  पर

 हिस्कशन  दे  दी  गयी

 रीता  वर्मा  :  अध्यक्ष  में  केवल  एक  मिनट  लेकर  यह
 कहना  चाहंगी  कि  महिला  के  साथ  दुर्व्यवहार  किया  उसकी  साडही
 फाड़  दी  वह  ग्राम  पंचायत  के  चुनाव  में  चुनी  गयी  थी  और  सरपंच
 के  चुनाव  में  हिस्सा  न  ले  उसको  रोकने  के  लिये  उसे  बन्दक
 के  बल  पर  सीपीआई  के  हैंड  क्वार्टर  से  उठा  लिया  समाजवादी
 पार्टी  के  विधायक  जीप  में  गुंडों  के  साथ  आये  और  बन्दक  की  नोक
 पर  वहां  से  उठा  लिया  तो  आप  समझ  सकते  हे  कि  वहां  पर
 महिलाओं  का  सम्मान  कितना  सुरक्षित  यही  महिला  को  मंत्री
 के  सरकारी  निवास  पर  रस्वा  गया  और  सिर्फ  स्टेटमेंट  दिया  है  कि  उनके
 साथ॑  दुर्प्यववहार  किया

 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  विस्तार  में  न  आप  भी  शायद

 उन्हें  नहीं  जानते  अथ  यह  ठीक

 रीता  वर्मा  :  उसके  बाद  महिला  को  ऑफर  किये  गये
 कि  तुम्हारी  साझी  फाड़  दी  गयी  इसके  कम्पनसेशन  के  रूप  में  2000
 इुपये  क्या  हम  इतना  नीचे  गिर  गये  है  कि  महिला  का  सम्मान
 रुपयों  से  तोला

 श्री  अटल  जिहारी  वाजपेयी  :  अध्यक्ष  मबसे

 गंभीर  बात  तो  यह  है  कि  सारा  खमला  लत्वनऊ  में  हुआ  लब्धनऊ
 मेरा  मिर्वाच्षम  क्षेत्र  अथ  आप  बताइये  कि  लस्वनऊ  के  प्रतिनिधि
 की  क्‍या  हालत  हो  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  यह  बात  समझ  सकता  हा

 श्री  निर्मल  कान्लि  चटर्जी  :  यह  लस्बनऊ  के  निर्वाचित

 संसद  सदस्य  पर  प्रतिबिम्ब  है  ..  )
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 रीता  वर्मा  :  अध्यक्ष  में  तो  आपसे  दरस्वास्त  करूंगी
 कि  होम  मिनिस्टर  को  निर्देश  ठिया  जाये  कि  वे  सदन  को  अविलम्ब
 इस  मामले  की  जानकारी  उस  मंत्री  को  बर्स्वास्त  किया  जाये  और
 उस  मंत्री  और  विधायक  को  गिरफ्तार  करके  उस  पर  मुकदमा  चलाया

 श्री  रामाश्य  प्रसाद  सिर  :  अध्यक्ष  अमेरिकी
 कग्रिंस  की  अंतर्राष्ट्रीय  मंदध  समित्रि  ने  दो  प्रस्ताव  पास  किये  एक

 प्रस्याव  भारत  के  लिए  सजा  है  और  दूसरा  पाकिस्तान  को  ईनाग  ?।

 इनमें  एक  प्रस्माव  में  यह  है  कि  जो  भारत  के  साथ  दुूमाग  समझोता

 उससे  हम  भारत  को  जो  आर्थिक  मदद  देने  उगको  गकेंगे
 और  दमग  प्रस्ताव  है  कि  प्रेंसनर  कानून  ये  अंदर  प्रस्माव  किया  गया
 है  कि  पाकिम्तान  को  जो  सुविधाएं  गेकी  गयी  वह  फिर  से  शुरू
 की  वाशं  सत्ताम्ढ  पार्टी  वाले  इसके  पक्ष  में  हे  और  श्मोक्रेटिक
 पार्टी  वाले  इसके  विपक्ष  में  इसलिए  हम  लोगों  को  चाहिए  शेमोक्रोेटिक
 पार्टी  को  धन्यवाद  हमे  इस  नरह  से  अमेरिका  के  दबाव  में  मही
 आना  सरकार  को  अपने  देश  को  बचाने  के  लिए  अमेरिका
 के  चंगुल  में  नहीं  जाना

 श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्स  :  कर्नाटक  -  मागरप्ट्र  सीमा  यिवाद
 का  हल  अनेक  वर्षो  से  नीं  किया  गया  यद्यपि  महाजन  आयोग
 को  अपनी  रिपोर्ट  दिये  काफी  समय  हो  गया  लेकिन  उसकी  क्रियान्विति
 अभी  लक  नहीं  की  गई  अनिश्चितता  की  स्थिति  बने  रहने  के
 कारण  दोनों  राज्यों  में  सीमावर्ती  क्षेत्रों  का  विकास  नहीं  किया  गया  हे

 और  वे  पिछड़े  हुए  सार्वजनिक  क्षेत्रों  का  विकास  नहीं  किया  गया
 है  और  वे  पिछड़े  हुए  सार्वजनिक  रुप  से  वियार  व्यक्न  किये  जाने
 के  कारण  दोनों  राज्यों  में  उत्तेजना  व्याप्म  यह  बहत  महत्वपूर्ण  मामला

 में  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करूंगी  कि  इस  समम्या
 को  हल  किया  जाना  चाहिये  नाकि  दोनों  राज्य  अपने  गज््य  के  क्षेत्रों
 के  विकास  कार्यक्रम  आरम्भ  कर

 श्री  लेज  नारायण  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  भारत
 सरकार  हारा  हरेक  राज्य  को  वितरण  प्रणाली  द्वारा  दुकानों  पर

 मिट॒टी  का  नेल  और  जलाने  के  लिए  कोयला  दिया  जाता
 लेकिन  मुप्ले  दग्व  के  साथ  कहना  पडता  है  कि  बिहार  में  जिलनी  आवश्यकता

 उतना  गेहूं  और  मिट॒टी  का  तेल  नहीं  दिया  जा  रहा

 हालस  यहा  लक  हो  गई  हे  कि  दो  वर्ष  पहले  मिलमा  कोयला  वहां
 दिया  जाता  उससे  बहुत  ही  कमर  1995  में  दिया  मा  रहा  जबकि
 कोयले  की  लमाम  स्वाने  बिहार  में  है  और  बिहार  में  कोयले  का  टाम
 80  रूपया  सन  हो  गया  इसलिए  में  भारत  सरकार  से  मांग  करना
 यआहता  हूं  कि  जलाने  वाले  कोयले  वी  मात्रा  जो  कम  कर  दी  गई

 उसे  बढाया  जन  -  विभरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  जो
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 मिट्टी  का  तेल  मिलता  वह  भी  अधिक  से  अधिक  मात्रा  में  दिया

 आदिवासी  जगहों  में  अरवा  चावल  नहीं  खाया  जाता  है  और  राशन

 की  दुकानों  पर  अरवा  चावल  मिलता  में  कहना  चाहता  हूं  कि  आदिवासी

 इलाकों  से  उसना  चावल  की  बिक्री  की  जाए  जिससे  गरीब  आदमी  उसे
 खरीदकर  सवा  जितनी  हमारी  गेहूं  मिट॒टी  के  तेल  की

 आवश्यकता  उतना  सामान  अधिक  से  अधिक  मात्रा  में  दिया  जाए

 जिससे  बिहार  में  शन्लि  अगर  भारत  सरकार  उचित  मात्रा  में  बिहार

 की  आवश्यकता  का  कोटा  उसको  उपलब्ध  नहीं  करायेगी  तो  मैं  शंका

 करता  हूं  कि  भारत  सरकार  की  नीयत  यह  है  कि  देश  के  सभी  राज्य

 कश्मीर  बन  इसलिए  में  कहना  चाहता  हूं  कि  हरेक  राज्य  को

 कश्मीर  बनाने  की  कोशिश  न  की  बिहार  को  आवश्यकता

 के  मुताबिक  जन-वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  सामान  दिया

 श्री  कबीन्द्र  पुरकायस्थ  :  भारत  से  बंगलादेश  के  माल
 का  निर्यात  किया  जा  रहा  विदेश  मंत्रालय  की  जानकारी  के  अनुसार

 स्टोन  स्टील  बिजली  के  सफेद  सीमेन्ट

 आदि  जैसी  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  जा  रहा  भारत  से  माल  के
 निर्यात  के  लिये  परिवहन  प्रणाली  संतोषजनक  नहीं  विशेषरुप  में  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  परिवहन  की  कोई  उचित  व्यवस्था  नहीं  प्रतिदिन  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  स ेमाल  से  लदे  300  ट्रक  बंगलादेश  जाते  लेकिन  सड़कें  अच्छी
 नहीं  एक  सड़क  करीमगंज  से  सुतारकाही  तक  बंगलादेश  की  सीमा
 तक  यह  राज्य  सरकार  सड़क  की  दज्ञा  इतनी  रवराब  हे  कि  उस
 पर  ट्रक  नहीं  चल

 अतः  में  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  सड़क  को  सीमावर्ती  सड़क
 समझ  कर  भूतल  मंत्रालय  द्वारा  शीघ्र  निर्माण  किया  जाना

 दूसरे  कलकतसा  और  मारायणगंज  के  बीच  नियमित  स्टीकर  सेवा

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  से  उस  समय  कोई  स्टीमर  सेवा  उपलब्ध  नहीं
 इससे  करीमगंज  से  बंगलादेश  के  बीच  नियमित  स्टीमर  सेवा

 उपलब्ध  अब  इसे  बन्द  कर  दिया  गया

 मेरा  अनुरोध  है  कि  सिल्थर  से  बदरपुर  घाट  और  करीमगंज
 होकर  नारायणगंज  तक  एक  स्टीमर  सेवा  आरम्भ  की  जानी  चाहिये  ताकि
 निर्यातक  अपना  माल  आसानी  से  तथा  कम  लागत  में  निर्यात  कर
 ऐसा  देश  के  निर्यातकों  के  हित  में  किया  जाना  चाहिये  ताकि  वे  अपना
 माल  बंग्लावेश  को  भेज

 श्री  रथि  राय  :  अध्यक्ष  यहां  हमारे  दोस्त
 भाटिया  जी  बैठे  है  ओर  में  एक  बहुल  ही  गंभीर  सवाल  उठाना  चाहता

 में  भारत  सरकार  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  ॥?  के  दस्तस्त  के

 सिलसिले  में  भारत  सरकार  की  जो  दृष्टि  रही  हे  उस  पर  कायम  रही

 यूनाइटेढ  स्टेट  गवर्नमेंट  के  कार्लटन  जो  डाइरेक्टर

 ऑफ  न्युक्लियर  रेगुलेटरी  कमीशन  उन्होने  हम  लोगों  को  यह  कहकर

 आगाह  किया  हे  कि  आप  लोगों  ने  दस्तरव्त  नहीं  किए  तो  आप  लोगों

 को  भुगतना

 मिए  कार्लटन  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्बन्धों  सम्बन्धी  न्यूक्लियर

 रेगुलेटरी  कमीशन  के  डाइरेक्टर  हैं
 ने  इस  महीने  न्यूयार्क  में  हुए  सम्मेलन

 के  बाद  कहा  था  कि  अमरीका  के  लिये  भारत  के  साथ  ऊर्जा  सुरक्षा

 न्युक्लियर  सेफटी  के  मामले  में  सहयोग  करना  बहुत  कठिन

 स्टोएबर  ने  कहा  और  मैं  उसको  उद्धृत  करता  हूँ  :-

 भारत  को  असुरक्षित  रिऐक्टरों  का  संचालन  बन्द  कर  वेना  चाहिये

 और  उसके  ऊर्जा  सम्बन्धी  कार्यक्रम  बहुसंख्यक  राष्ट्रों  स ेअलग  रहकर

 जिन्होंने  के  क्स्तार  का  पक्ष  लिया  शायद  असफल  हो

 जायेंगे

 भारत  और  अमरीका  गत  दो  वर्षो  से  ऊर्जा  विद्युत  संयंत्रों  की

 सुरक्षा  सम्बन्धी  मामलों  में  सहयोग  करते  रहे

 अध्यक्ष  में  यह  चीज  इसलिए  कहना  चआहता  हूं  क्योकि  विदेश
 मंत्रालय  पर  बहस  करने  का  मोका  नहीं  में  भाटिया  जी  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  इस  तरह  की  धमकी  देना  हमारी  सार्वभीमिकता  को  चुनोती
 देना  हम  संसद  में  बेठे  हे  और  फिलहाल  जो  विदेश  मंत्री  हे  वे
 वहां  दोरा  करने  के  लिए  गए  वे  हमकों  आगमाह  करके  डरा  रहे

 हम  लोग  न्युक्लियर  सैफ्टी  के  लिए  जो  टेक्‍्नोलोजी  लेते  हे  वह
 वे  नही  वे  कोलेप्स  कर  देने  की  धमकी  दे  रहे  में  कहना
 चाहता  हूं  कि  यह  हिन्दुस्तान  के  लिए  की  -  अपमानजनक  चीज

 इसलिए  में  चाहूंगा  कि  इस  गंभीर  सवाल  पर  भटिया  जी  कुछ  रेस्पोस
 दें  ओर  बताएं  कि  इस  बारे  में  सरकार  क्या  सोचती

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  अब

 मेरे  विचार  से  यह  मामला  पहले  भी  उठाया  जा  चुका

 श्री  सैयव  शहाबुद्दीन  :  नो  स्पीकर  में
 यह  मोतवर  बात  कंहना  चाहता  हूं  कि  भागलपुर  में  1989  में  जो  डिसटर्वेस

 हुए  वे  इस  पेमाने  पर  हुए  कि  आजाद  हिन्दुस्तान  की  तारीख  में  वैसा
 कभी  नहीं  उसके  बाद  पूरे  देश  में  चिन्ता  की  लहर  फैल  गयी

 उस  पर  पार्लियामेंट  में  बहस  भी  हुई  थी  और  फिर  केन्द्रीय  सरकार
 ने  उसकी  रिलीफ  में  हाथ  बंटाने  का  फैसला  किया  था  ओर  बहुत  कुछ
 हुआ  एक  कमीशन  की  मांग  कमीशन  बिठाया  उस  कमीशन
 ने  आज  सादे  चार  वर्षो  के  बाद  अपनी  फाइनल  रिपोर्ट  मार्च  के  महीने
 में  बिहार  सरकार  के  सामने  रखी  लेकिन  अब  तक  उस  कमीशन
 की  रिपोर्ट  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  मैं  हाउस  को  सिर्फ  इतना
 ही  याद  दिलाना  थ्याहता  हूं  कि  उस  रिपोर्ट  के  ऊपर  सब  चिंतित  हे
 और  हम  सबकी  उसमें  दिलचस्पी  इसलिए  हम  चाहेगें  कि  उस  रिपोर्ट
 पर  जल्दी  से  जल्दी  कार्यवाही  यह  मुमकिन  क्योंकि  पहले  ऐसा
 हो  चुका  पहले  जब  जमशेदपुर  में  बड़े  पेमाने  पर  दंगे  हुए  थे  तो
 उसकी  रिपोर्ट  पर  पार्लियामेंट  में  बहस  हुई  में  यह  1989  की  बात
 कर  रहा  उसी  तरह  उस  रिपोर्ट  को  भी  हाउस  के  सामने  लाया
 जाय  और  उसके  ऊपर  बहस  की  मेरा  कहना  है  कि  सरकार
 उसके  बारे  में  पूरी  जानकारी  प्राप्त  कस्के  उस  पर  कब  और  किस  प्रकार
 कार्यवाही  की  जा  रही  उसके  बारे  में  अवाम  को  सूचित

 अध्यक्ष  महोवय  :
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 अध्यक्ष  महोबय  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे

 12.36  मए  पए

 सभा  पटल  पर  ररे  गये  पत्र

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  के  अस्सर्गत  अधिसूचना

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  राम  लखन  सिंह  :
 आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)

 के  अंतर्गत  उर्वरक  संशोधन  1995,  जो

 28  अप्रैल  1995  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 363  में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देखिये  संर्या  7660  /95]

 कणिज्य  पोत  परिव्ठन  1958  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदौश
 टाईटलर  )  :  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  वाणिज्य  पोत  परिवषन  1958  की  धारा  458  की
 उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  :-

 वाणिज्य  पोत्त  परिवहन  उन्मोचन
 संशोधन  1995,  जो  2  1995  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संख्या  सा०  में  प्रकाशित  हुए

 वाणिज्य  पोत  परिवहन  उन्मोचन
 संशोधन  1995,  जो  ॥6  मार्च  1995  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  270  में  प्रकाशित  हुए

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संर््या  7661/95]

 (2)  राष्ट्रीय  राजमार्ग  1956  की  धारा  10  के  अंधर्गत

 उद्ीसा  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  नगरों  से  जोड़ने  बाली  सड़कों  के  रस्व  -  र॒स्वाव

 तथा  विकास  के  संबंध  में  20  1961  के  मूल  करार  में  आंशिक
 संशोधन  और  उपान्तरण  करने  हेतु  भारत  के  राष्ट्रपति  और  उद्लीसा
 के  राज्यपाल  के  बीच  हुए  तीसरे  अनुपूरक  करार  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 ग्रिश्थालय  में  रस्वी  देस्विये  सरध्या  7662/95)  /95]

 भारत  के  नियंत्रक -  महालेरवा  परीक्षक  का

 संघ  सरकार  (1995  का  )  )

 स्वाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राजय  मंत्री  तरूण

 :  संविधान  के  अनुच्छेद  15111)  के  अंतर्गत  भारत  के

 नियंत्रक  -  महालेस्वापरीक्षक  के  प्रतिवेदन  -  संघ  सरकार  (1995  का  संस्थ्यांक

 13)  )  -  )
 -  माईन  फूड  इंडस्ट्रीज  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रस्वता

 ग्रिन्थालय  में  रखी  देख्विये  संर्या  7663  /95]

 ।  1917  नियम  ३77  के  अन्तर्गत  मामले  210

 भोपाल  गैस  विभीषिका  1985
 के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 रसायन  तथा  उवर्रक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसवीय
 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रोॉनिकी  विभाग  और  महासागर
 विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडुआडों  :  भोपाल
 गैस  विभीषिका  1985  की  धारा  9  की
 उपधारा  (3)  के  अंतर्गत  भोपाल  गैस  विभीषिका  का  पंजीकरण
 और  संशोधन  1995  जो  4  1795  के  भारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  सरब्या  330  में  प्रकाशित

 हुई  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर
 रखता

 ग्रिन्थालय  में  रस्वी  देख्विये  संर््या  7664  /95]

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  सहकारी  परिसंघ  लिमिटेड  नई  विल्ली  के
 वर्ष  1993-94  -94  के  वार्षिक  प्रतिवेवन  और  कार्यकारण  की  समीक्षा
 और  वार्षिक  लेरवे

 उद्योग  मंत्रालय  उद्योग  तथा  कृषि  और  ग्रामीण  उद्योग
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  अरुणाचलम )  :  मे  निम्नलिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रस्वता

 राष्ट्रीय  ओद्योगिक  सहकारी  परिसंध  नई  दिल्ली
 के  वर्ष  1793-94  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  संस्करण  )।

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  सहकारी  परिसंघ  नई  दिल्‍ली  के
 वर्ष  1193-94  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  सहकारी  परिसंध  नई  दिल्‍ली
 के  वर्ष  1993-94  के  वार्षिक  लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेस्वापरीक्षा

 ग्रन्थालय  में  रखी  देखिये  संख्या  7665  /95]

 12.36  मए  पए०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 मध्य  प्रवेश  के  जबलपुर  जिले  में  सिहोरा  कस्बे
 में  एक  रसोई  गैस  वितरण  रवोले  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  श्रक्‍ण  कुमार  पटेल  :  जबलपुर  जिले  में  सिहोरा
 कस्बे  में  रसोई  गेस  एजेंसी  ने  स्वोले  जाने  से  वहां  के  लोगों  को  भारी
 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पढा  रहा  विकास  की  वर्तमान  जताब्दी

 जब  हम  2]  वीं  शताब्दी  में  प्रवेश  कर  रहे  जब  बनों  के
 अत्याधिक  काटे  जाने  से  यहां  तक  कि  गांव  के  लोग  भी  अब  वन-ईध
 न  पर  निर्भर  नीं  कर  सकते  हैं  सिहोरा  के  लोगों  को  गैस  सिलेहंर  के
 लिये  चालीस  से  अधिक  किलोमीटर  या  तो  जबलपुर  या  कटनी  जाना
 पहता



 शा  नियम  377  के  अन्सर्गत  मामले

 सिहोरा  जबलपुर  का  एक  बहुत  बड़ा  तहसील  हे  और  सिहोरा  की
 आबादी  लगभग  0.5  लाख  हे  और  इसका  अपना  इतिहास

 सिहोरा  के  लोगो  ने  स्वतन्त्रता  के  संधर्ष  में  राष्ट्रपिता  महात्मा

 गांधी  के  आह्वान  पर  सक्रिय  भूमिका  निभाई  उनका  मुख्य  व्यवंसाय

 छूषि

 अनः  लिहोग  कस्बे  में  एक  रसोई  गैस  वितरण  केन्द्र  त्वोला  जाना

 चाह्यि  मिससे  वहां  के  लोगो  की  गेस  की  आवश्यकता  पूरी  हो

 मैं  माननीय  पेट्रोलियम  और  गेल  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहीं

 यह  सुनिश्चित  करें  कि  गिहोरा  कस्बे  के  लिये  यथाशीर्ष  घरेलू  गैस  के

 बिनरण  की  व्यवस्था  की

 .  (९)  कन्याक्‌मारी  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चौडा  किये  जाने

 की  आवश्यकता

 श्री  एन  डेनिस  :  त्रिवेन्टरम  कन्याकुमारी  राष्ट्रीय
 गजमार्ग  टेश  की  सबसे  अधिक  यानायान  वाला  मार्ग  यात्री  ओर

 वाहनों  का  भारी  यातायात  होने  के  कारण  सड़क  पर  निरन्तर  भोद  रहती
 #  और  अक्सर  यातायात  रूका  रहता  हे  जिससे  आस-पास  नाने  में  बहुन
 समय  लगता  है  ओर  उस  प्रकार  यात्रियों  को  भारी  असुविधा  का  सामना

 करना  पदला  सडक  की  चोडाई  बहल  अधिक  समय  से  कम  £#  जो

 बडले  हुए  यानायात  के  लिये  बिल्कुल  पर्याप्ल  नहीं  उसके  अभिरिंयत

 कन्याकमारी  जिले  मे  राष्ट्रीय  राजपथ  का  अपर्याप्ल  रख  -  रख्ाव  और  मरम्मत

 यात्रियों  को  लिये  चिनना  का  विषय

 मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  सबक  को  चोडा  करने  ओर

 इसके  ग्ख-रगखाव  के  लिये  शीघ्र  कार्यवाही

 उत्तर  प्रदेश  के  पौडी  गठकाल  और  चमोली  जिलों  में

 रसोई  गैस  की  नियमित  पूर्ति  की  व्यवस्था

 मेजर  जनरल  भुवनचन्द्र  रवण्ड्री  :

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  रवण्डूरी  :

 अध्यक्ष  में  नियम  377  के  अधीन  मृचना  देता  हं  कि  उत्तरांधल
 के  गढ़वाल  मण्डल  में  पिछले  दो  महीने  से  स्वाना  बनाने  की  पी

 की  भारी  कभी  हो  गयी  है  पोशे  गढ़वाल  ओर  चमोली  जनपढों
 में  गैस  का  आबंटन  ठप्प  पड़ा  हुआ  इन  जनपढ़ों  में  स्वाना  बनामे
 के  लिए  न  तो  लकड़ी  उपलब्ध  है  और  न  ही  मिट॒टी  का  तेल  या

 पेशे  के  कटान  पर  रोक  लग  जाने  के  बाद  इन  जनपदों  के

 लोग  कुकिंग  गेस  पर  ही  निर्भर  अतः  गैस  के  थिकरण  में  विलम्ब

 होने  से  लोगों  को  भारी  असपिधा  हो  रही

 मेरा  पेट्रोलियम  मंत्री  जी  से  आग्रह  हे  कि  पोशी  गढ़वाल  और  चमोली

 जनपढों  में  गेस  की  सप्लाई  को  तुरत  व्यवस्थित
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 मद्रास  के आस-पास  के  उपनगरों  को  सीधी  डायल
 सेवा  से  जाडे  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  :  चिंगलपटटु
 निर्वाचन  क्षेत्र  तमिलनाहु  में  मढ़ास  नगर  की  सीमादर्सी  क्षेत्र  मह्रास
 नगर  बहुत  तेजी  से  बढ़ता  महानगरीय  क्षेत्र  इसकी  सीमा  चिंगलपटट
 जिले  नक  बढली  जा  रही  अधिकांश  मये  व्यापार  काररवानों
 शेक्षिक  संभ्थाओं  आदि  के  निकट  नये  अधिषासी  क्षेत्र  अब  उपनगरीय
 क्षेत्रों  मे ंबदल  गये  मद्रास  सिटी  और  चिगलपटटु  कस्बे  के  बीच

 बहुत  विकास  हुआ  बहुत  से  लोग  जो  मंद्रास  मगर  के  पहले  ही
 से  भीष्  भाड़  बाले  क्षेत्रों  में  रहने  में  असुविधा  महसूस  करते  हैं  वो  अब
 उपनगरीय  क्षेत्रों  में  रहने  लगे  जो  मद्रास  सिटी  केन्द्र  से  लगभग
 50  किलोमीटर  दूर

 मद्रास  टेलीफोन  एक्सचेंज  और  चिंगलपट्टु  एक्सचेंज  की  लाइनें
 अधिकांश  उपनगरीय  क्षेत्रों  में  उसी  स्थान  से  जुडी
 एक  मम्बाकम  नामक  गाँव  चिंगलपट्‌ट्‌  एक्सचैंज  से  जुाझ  है  जहां

 एक  काल  मद्रास  सिटी  के  सुविधा  से  जुही  हे  और
 वही  गाव  सढ़ास  टेलीफोन  एक्सचेंज  से  भी  जुड़ा  है  जहां  वही  काल
 मद्रास  सिटी  से  बिना  डी  का  उपयोग  किये  स्थानीय  डायल

 सुविधा  से  जुडी

 मैं  संचार  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  मद्रास  सिटी  के  पास
 50  किलोमीटर  की  दूरी  तक  के  सब  उपनगरीय  क्षेत्रों  को  सीधी  ढयल
 सेवा  से  मद्रास  एक्सचेंज  से  जोड़ा

 अरूणाचल  प्रदेश  में  बेहतर  वायु  सेवाएं  उपलब्ध  कराये
 जाने  की  आवश्यकता

 श्री  लाईला  उम्डे  :  अस्णाचल  उगता

 सूर्य  प्रदेश  जो  प्राकृतिक  साधनों  का  भंद्र  है  देश  का  रावसे  पिटुश
 राज्य  गज्य  के  तीन  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  चीन  और

 भूटान  लगी  फिर  भी  इस  प्रदेश  का  विमान  सेया  से  कोई  सम्पवं

 नहीं  वायुदूल  सेवा  के  लिये  निर्मित  कुछ  अथण  पटिटयां  ब्रेकार
 पशी  राज्य  की  राजधानी  ईटानगर  में  कोई  भी  पट्टी  नहीं

 इटानगर  सहिल  राज्य  के  सब  लोगों  को  विमान  सेवा  के  लिये  थामास
 जाना  पश्सा  संकटग्रस्त  आसाम  में  अपरिशर्य  मार्ग  राज्य  व  तभी
 से  विकसित  पर्यटन  उद्योग  के  लिये  बाधक  यहां  लक  कि  ग़ज्य
 के  सब  जिलों  की  सडके  विभिन्‍न  प्रवेश  भागों  से  आसाग  से  जुशी  है

 और  उनका  उचित  रस्व  राव  न  होने  के  कारण  वे  विश्वसनीय  नहीं
 है  तथा  वहां  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  यनी  रामी

 अतः  मेरण  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  हें  4.  घाटी  जिले
 में  ईटानगर  और  रोईग  में  विमान  श्रेत्रों  का  निर्माण  किया  वर्तमान

 डपोरीजी  अनानी  और  ताजू
 स्थित  छोटे  हवाई  क्षेत्रों  को  धटाकर  उन  पर  बोडंग  विमान  के  उतरसे
 की  यथा  जीघ्र  वयक्‍स्था  यी  जाये  जिससे  आमाम  से  शोकर  जाना  रोका
 जाये  ओर  राज्य  में  पर्यटन  उद्योग  का  भी  विकास
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 पशुओं  के  प्रति  क़ूरता  निवारण  अधिनियम  के  प्रावध
 नों  को  सरव्ती  से  लागू  किये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  वान्हायार  :  बेल  गांबों  से
 एक  प्रदेश  से  ढूसरे  प्रदेश  में  बुचड  रबाने  ले  जाये  जाते  पशुओं  को
 सहक  से  5  अथवा  ८  दिन  तक  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  लगातार
 जाया  जाता  उन्हें  चारा  और  पानी  नहीं  दिया  बहुत  से  पशु
 यात्रा  के  ठोरान  रास्ते  में  ही  मर  जाते

 इस  प्रकार  की  क़ूरता  को  समाप्त  करने  के  लिये  भारत  सरकार
 के  पशुपालन  विभाग  को  सब  सम्बद्ध  प्राधिकरणों  को  यह  निदेश  देने
 चाहिये  कि  पशुओं  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  वध  करने  के
 लिये  मूल  आवश्यक  क्स्तुओं  की  व्यवस्था  किये  बिना  नहीं  ले  जाया  जाना

 विशेषर्प  से  जब  इससे  पशुओं  पर  क्रूरता  रोकने  सम्बन्धी
 अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  होता  सरकार  को  पशु  कल्याण
 कोई  के  सहयोग  से  एक  योजना  तेयार  करनी  चाहिये  जिसमे  पशुओं  पर

 क्रूरता  समाप्स  करने  की  व्यवस्था  हो  ताकि  यदि  आवश्यक  तो  पशुओं
 का  स्वस्थप्रद  तरीके  से  वध  किया  जा  सक्रे  ओर  जमा  हुआ  गोमास

 एक  प्रदेश  से  दूसरे  प्रदेश  में  खाने  के  लिये  भेजा  जा
 को  भी  निर्देश  व्ये  जा  सकते  हैं  कि  वह  उन  निर्देशकों  का

 स्वैच्छिक  एजेसियो  *  महयोगा  से  पालन  करें  ताकि  पशुओं  का  बेवर्दी
 से  वध  रोका  जा

 असम  के  बांसकन्ली  और  आदमतिल्ला  में  गैस  टरबाइन
 के  शीघ्र  निर्माण  की  आवश्यकता

 श्री  कथीन्द्र  पुरकायस्थ  :  अध्यक्ष  असम  के
 मंत्री  ढवरा  दो  गेस  टरबाइन  परियोजनाओं  की  आधारशिला  1995
 में  रथी  इन  में  से  एक  गैस-टरबाइन  कछार  जिले  में  बांसकम्ही
 में  तथा  दूसरा  करीमगंज  जिले  में  आवमतिल्ला  में  स्थापित  किया  जाना

 जानकारी  के  इन  दोनों  परियोजनाओं  से  लगभग  25  मेंगावाट
 बिजली  पैदा  होने  की  सम्भावना  लेकिन  बार्क  घाटी  के  लोगों  को

 इस  बात  पर  अभी  भी  संशय  है  कि  इनका  निर्माण  कार्य  आरम्भ  होगा
 अथवा  दिल्‍ली  की  एक  कम्पनी  से  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये
 गये  लेकिन  उकस  कम्पनी  निर्माण  कार्य  आरम्भ  करने  में  हिचक
 रही  है  क्योंकि  उसे  अभी  तक  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  से

 स्वीकृति  प्राप्त  नहीं  हुई  है  कि  क्या  वह  कम्पनी  की  मांग  के  अनुसार
 20  वर्ष  तक  लगातार  गेस  सप्लाई  करती  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि
 शिलान्यास  किया  जा  चुका  हे  लेकिन  अनेक  मामलों  में  वास्तविक  कार्य
 आरम्भ  नहीं  किया

 मैं  केन्द्र  सरकार॑  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  असम  की  बार्क  घाटी
 में  बिजली  की  भारी  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गेस  टरबाइन  के

 निर्माण  में  आने  वाली  सब  बाधाओं  को  दूर  करे  ओर  निर्माण  कार्य  शीघ्र
 आरम्भ  किये  जाने  के  बारे  में  मार्ग  तैयार

 12.47  मए  पे
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 अध्यक्ष  महोदय  -:  अब  हम  विधायी  कार्य  आरम्भ  करने  अब

 श्री  हान्दिक
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 श्री  विजय  कृष्ण  हान्हिक  :  में  विल  सत्री  सिह
 द्वारा  फ़्सुत  विल  विधेयक  का  समर्थन  करता  आरम्भ  में  मैं  पित्त
 मंत्री  द्वारा  बिल  विधेयक  प्रस्तुत  करते  सबय  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  रुप
 से  कर  में  दी  गई  रियायतों  की  घोषणा  का  स्वागत  करता

 मैं  उनके  इस  निर्णय  का  विशेष  रूप  से  उल्लेरव  करूगा  जिसमें
 उन्होंने  परिवहन  के  विकास  के  लिये  पाच  वर्ष  सक  ओर  कर  की  छूट
 दी  है  जिससे  उद्यमी  योजना  के  पहले  12  वर्षो  में  इसका  लाभ  उठा

 देश  में  वर्तमान  परिवहन  ढाचे  में  विकास  की  अत्याधिक  आवश्यकता
 निवेशों  से  उत्पन्न  होने  वाली  भारी  रोजगार  क्षमता  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  सरकार  को  इस  बारे  मे  पहल  करनी  कर-छूट  के
 बारे  में  कुछ  मुद्दे  हें  जिन  पर  ध्यान  दिये  जाने  की  आवश्यकता
 आयकर  अधिनियम  की  धारा  61  जैसाकि  वित्त  विधेयक  में  प्रस्ताव

 के  अन्तर्गत  इस  रियायत  की  व्यवस्था  यह  रियायल  विशेषकर
 उन  बड़े  उद्योगों  को  देने  की  भी  व्यवास्था  हे  जो  पिछड़े  राज्यों  और

 जिलों  में  निवेश  करते  हैं  जिसके  परिणाम  स्वरुप  क्षेत्रीय  विकास  होता
 हैं  यह  रियायत  उन  उद्यमियों  को  उपलब्ध  होती  है  जो  द्रुतगामी

 नये  पुलों  पलनों  का  निर्माण  करते  तथा  आधारभूत

 सुविधाओं  और  तीज्र  परिवहन  प्रणाली  को  जारी  रखते

 पूर्वोन्तर  क्षेत्र  जहां  आधारभूत  ढांचा  बिल्कुल  नहीं  हुए  कम

 विकास  के  संदर्भ  यह  कहना  होगा  कि  जब  तक  आधारभूत  ढाँघा

 पूरा  हो  और  प्रस्तावित  उद्योग  कार्य  आरस्भ  करें  ये  पांच  वर्ष  केसे  ष्यत्तीत

 हो  गये  कुछ  पता  ही  नहीं  इसीलिये  इस  पांच  वर्ष  की  कर

 छूट  का  जब  उसकी  घोषणा  1993  में  की  गई  पूषोसर  क्षेत्र  के

 लोगों  ने  कोई  लाभ  नहीं  पूर्वोलर  क्षेत्र  के  लगातार  यह  मांग

 करते  रहे  कि  उनके  लिये  कर  छूट  की  सीमा  10  वर्ष  तक  बढाई  जानी

 चाहिये  ताकि  इस  पिछड़े  क्षेत्र  में  लोग  निवेश  के  लिये  आकर्षित

 इसके  अतिरिक्त  पूर्वोलर  क्षेत्र  विशेषकर  विमान  सेवा  को

 आधारभूत  ढांचे  के  विकास  में  शमिल  किया  जाना  सब  क्षेत्रों

 में  इंडियन  एयरलाइंस  की  उडानों  में  भारी  कमी  किये  उच्लनों  को

 कुछ  क्षेत्रों  में  बन्द  किये  जाने  के  निजी  एयर  लाइनों  द्वारा  ये

 मार्ग  लाभप्रद  न  होने  के  कारण  इन  मार्गों  पर  विमान  सेवाए  चलाने

 से  इंकार  किया  जबकि  यह  तथ्य  हे  कि  निजी  एयर  लाइनों  को

 इस  शर्त  पर  ये  ट्रंक  ओर  लाभप्रद  मार्ग  ठिये  गये  के  कारण  प्रदेश

 के  उस  क्षेत्र  में  विमान  सेवा  पूर्णतया  अस्त  -  व्यस्त  हो  गई  जहां  आसानी

 से  नहीं  पहुंचा  जा  सकता  मेरा  अनुरोध  हे  कि  माननीय  मंत्री  इस

 ओर  ध्यान

 वित  मंत्री  द्वारा  अप्रत्यक्ष  कर  में  दी  गई  रियायतों  से  अर्थव्यक्स्था

 में  ओर  अधिक  उदारीकरण  और  प्रतिस्पर्धा  की  भावना  उत्पन्न  होगी

 ग़ज़नीतिक  पंड़ितों  के सब  अनुमानों  ओर  भविष्यवाणियों  और  उन  आशावान
 विचारों  का  विरोध  करने  के  ब्रावजूद  1795-96  का  पांचवा  बजट  वर्ष

 1991  में  आरम्भ  किये  गये  अपने  उद्देश्य  में  सफल  रहा  यदि  आप

 गत  यार  वर्षो  में  प्रस्तुत  बजटों  से  इसकी  तुलना  करें  तो  सुधार  कार्यक्रम

 न  केवल  जारी  रस्वे  गये  है  उनके  इस  बजट  में  निश्चित  परिणाम  भी

 नजर  आते
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 वर्तमान  बजट  में  विशेष  रूप  से  गरीबी  उन्मूलन  को  बहुत  महत्व

 दिया  गया  हैं  गरीबी  उन्मूलन  पर  बजट  में  इतना  अधिक  महत्व  दिया

 है  कि  आलोचकों  का  यह  कहना  है  कि  यह  बजट  सस्ती  लोकप्रियता

 प्राप्त  करमे  और  चुनाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लाया  गया  उनका

 तर्क  यह  है  कि  चुनाव  वर्ष  में  गरीबों  की  आवश्यकता  का  उद्देश्य  त्याग

 दिया  वित्त  मंत्री  ने इस  बात  पर  बहुत  अधिक  प्रभावशाली  ढंग

 से  बल  दिया  हमें  एक  मुद्दे  पर  सतर्क  रहना  है  सुधार  का  रास्ता

 हमेश  आरामदायक  नहीं  होता  अर्न्तवर्ती  अवस्था  में  इससे  इसके  कट्टर
 समर्थकों  को  भी  निराशा  हो  सकती  अतः  उन  निर्धन  व्यक्तियों

 को  जिन्हें  अन्ततः  सुधारों  का  लाभ  प्राप्त  होना  हे  इस  बारे  में  तब

 तक  सतर्क  रहना  चाहिये  जब  तक  हम  अपने  उद्देश्य  प्राप्त  करने  में

 सफल  नहीं  हो  अतः  बजट  ने  आर्थिक  सुधार  को  एक  माननीय

 रुप  दिया  है  और  वित्त  मंत्री  ने  सामाजिक  न्याय  और  गरीबी  उन्मूलन
 के  लिये  नये  रास्ते  खोल  दिये  ग्रामीण  विकास  रोजगार  और  गरीबी

 उन्मूलना  के  लिये  आबंटन  की  राशि  को  बढ़ाकर  7700  करोड़  रुपये

 कर  दिया  गया  यदि  हम  पिछले  चार  बजटों  का  विश्लेषण  करे  तो

 इनका  मुख्य  उद्देश्य  आर्थिक  सुधार  उन्होंने  सर्वप्रथम  कृषि  क्षेत्र  को

 संसाधनों  के  अन्तरण  पर  बल  विया  अतः  के  मूल्यों  और

 विकासीय  परिष्यय  में  लगातार  वृद्धि  हुई  हे  का  उत्पादन  जो  1992.93

 में  100  मिलियन  टन  था  बढ़कर  1994.95  में  183  मिलियन  टन  हो

 औद्योगिक  उत्पादन  की  विकास  दर  जो  1991.92  में  0.5  प्रतिशत

 थी  1994-95  में  बढ़कर  8.7  प्रतिशत  हो  गई  और  रोजगार  पैदा  करने

 के  अवसर  30  मिलियम  जन  दिवस  से  बढ़कर  60.  मिलियन  जन  दिवस

 प्रतिवर्ष  हो  कृषि  क्षेत्र  में  विकास  प्रक्रिया  बढ़ाने  के  वित्त

 मंत्री  ने  रोजगार  के  अवसर  पैदा  आवास  में  भारी  लघु
 उद्योग  और  ग्रामीण  उद्योग  और  कपड़ा  क्षेत्र  के विकास  की  ओर  ध्यान

 क्‍योंकि  इन  क्षेत्रों  मे ंसबसे  अधिक  रोजगार  पूंजी  निवेश  अनुपात
 इसके  परिणामस्वरूप  मजूरी-माल  और  निर्माणाधीन  माल  की  मांग

 में  वृद्धि  माल  की  किस्म  और  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के

 प्रयास  करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  इन  क्षेत्रों  से  होने  वाले  निर्यात  में

 वृद्धि  होगीं  उन्होंने  लधु  उद्योग  के  लिये  अनेक  समर्थक  उपाय  करने
 के  प्रस्ताव  ।  अप्रेल  2000  तक  उत्पादन  आरम्भ  करने  वाले  किसी
 भी  लघ्यचु  एकक  के  लिये  बिक्री  पर  होने  वाले  लाभ  पर  प्रत्यक्ष  कर
 में  30  प्रतिशत  तक  छूट  की  अनुमति  दे

 दीं

 दूसरा  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  गरीबी  उन्मूलन  के  लिये  आधारभूत  ढांचे  का
 विकास  नाबार्  के  सहयोग  से  प्रस्तावित  ग्रामीण  आधारभूत  विकास
 कोष  के  माध्यम  से  करने  का  प्रस्ताव

 प्रोत्साहन  देने  की  जो  नई  पद्धति  अपनाई  है  वह  यह  हे  कि
 वाणिज्यिक  बैंको  को  राज्य  सरकारों  को  लगभग  2,000  करोड  रूपये

 देने  होंगे  जिससे  वे  अपनी  चल  रही  परियोजनाएं  पूरी  करेगी  और  वे

 1,000  करोड़  रूपये  खादी  और  ग्रामोउद्योग  आयोग  को  देगें  जिससे  लघु
 उद्यमियों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जा  इसके  अतिरिक्त  सहकारी

 और  वाणिज्यिक  बैंको  के  माध्यम  से  500  करोड  रुपये  जाति

 और  अनुसूचित  जनजाति  के  कृषि  ओर  अन्य  निवेश  की  गतिविधियों

 में  लगे  लाभर्थियों  को  ग्रामीण  विकास  के  लिये  बैंको  को

 भारी  जिम्मेवारी  सोंपी  गई
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 लेकिन  बैंकिंग  क्षेत्र  की  व्यवहार  प्रणाली  को  देखते  हुए  मुझ्ते  इस
 बारे  में  शंका  है  कि  आज  की  स्थिति  में  उन  उपयोग  उपायों  की  क्रियान्विति

 हो

 जहां  तक  वेश  में  सहकारी  क्षेत्र  में  स्थिति  बैंको  का  प्रश्न

 1400  बैंकों  में  से  लगभग  आधे  बैंक  रूप्ण  इन  में  से  महाराष्ट्र
 और  उत्तर  प्रदेश  में  रिजर्व  बैंक  द्वारा  60  बैंकों  की  नीलामी  का  प्रस्ताव

 सहकारी  समितियों  द्वारा  ऋण  देना  किसानों  को  साहूकारों  के  चंगुल
 से  छुड़ने  के  लिये  किया  गया  था  अब  समस्या  यह  है  कि  सहकारी
 आन्दोलन  को  निष्ठित  स्वार्थियों  के  चंगुल  से  केसे  छुडाया  अतः

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  त्रुटि  वूर  करने  वाले  उपाय  अवश्य  किये  जाने

 माननीय  मंत्री  ने  शहरी  गरीबी  उन्मूलन  के  लिये  किति  विधेयक

 में  आयकर  अधिनियम  की  उप-धारा  2  में  रवंह  में  संशोधन  का

 एक  नया  खंश  जोड़ने  का  प्रस्ताव  किया  इस  उपबन्ध  के  अन्तर्गत

 किसी  भी  करदाता  द्वारा  राष्ट्रीय  नगरीय  गरीबी  उन्मूलन  जिसकी

 स्थापना  और  अधिसूचना  केन्द्रीय  सरकार  क्वरा  की  गई  के  लिये

 दी  गई  किसनी  ही  राशि  पर  छूट  की  अनुमति  अतः  वित्त  मंत्री

 ने  निर्धनता  उन्मूलन  के  लिये  वाणिज्यिक  बैंको  को  मूल  सौंपी
 हैं  मगरीय  निर्धनता  को  दूर  करने  के  लिये  एक  निधि  की  स्थापना

 की  है  जिसके  लिये  कर  में  छूट  का  उपबन्ध  प्रेरक

 सैद्वान्तिक  रुप  से  यह  सीधना  ठीक  हे  कि  बैंक  और  वित्तीय  संस्थाएं
 सामाजिक  और  अर्थिक  परिवर्तन  लाने  के  वैध  माध्यम  जब  कभी

 बेंक  विविध  ऋण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये

 अपनी  गतिविधियों  का  विस्तार  करते  तो  उन  क्षेत्रों  की  ओर  ध्यान

 अवश्य  दिया  जाना  चाहिये  जिनकी  विशेष  आबंश्यकताएं  यह  यात

 ध्यान  में  रबने  वाली  है  कि  एक  सुदृढ़  बेकिंग  प्रणाली  को  सामाजिक

 रूप  से  सम्बद्ध  बेंक  प्रणाली  से  मेल  नहीं  स्वाना  लेकिन  वास्तव

 में  इन  मापदण्हों  को  अधिक  महत्व  नहीं  दिया

 स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  बैंको  का  राष्ट्रीयकरण
 इस  आशा  से  किया  था  कि  इसके  परिणामस्वरूप  गरीबों  को  आर्थिक
 लाभ  प्राप्त  होंगे  लेकिन  बैंकिंग  क्षेत्र  न ेइस  अक्सर  का  लाभ  नहीं

 बैंक  अपना  सामाजिक  उद्देश्य  प्राप्त  करने  में  असफल  क्‍यों  यह
 TH  प्रश्न  अनेक  बार  पहले  भी  पूछा  जा  चुका  लेकिन  अब  समय  आ

 गया  हे  जब  हम  बेंकिंग  क्षेत्र  का  मूल्यंकन  करें  भूकिं  एक  बड़े  क्षेत्र
 को  बैंक  की  सहायता  से  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अम्सर्गत  उदारना

 इसके  लिये  हमें  बैंकिंग  प्रणाली  में  व्याप्त  त्रुटियों  को  दूर  करना
 बैंको  में  तर्कसंगत  लक्ष्यों  की  अनुपस्थिति  है  और  इन

 लक्ष्यों  की  क्रियान्विति  में  बहुत  त्रुटियां  बैंक  सामान्य  रूप  से  समाज
 के  उच्चवर्ग  की  ओर  अधिक  ध्यान  देते  है  क्योंकि  इसमें  जोस्विम  कम

 होता  दूसरे  वे  दबाब  के  आगे  झुक  जाते  हैं  अथवा  ऋण  में  वृद्धि
 के  लिय  अपराधी  गिरोह  का  साथ  देते  यद्यपि  अधिक  ऋण  देने

 का  अभिप्राय  यह  नहीं  है  कि  आवश्यक  रुप  से  विकास  में  वृद्धि  हुई
 इसका  अन्ततः  परिणाम  कर्जदारी  में  वृद्धि  होती  है  और  इससे  वह

 '  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होता  जिसके  लिये  ऋण  दिया  जाता  तीसरे  वे
 अक्सर  प्रति-उत्पादी  लक्ष्य  अपनाते  इससे  उचित  परियोजनाओं  के

 चयन  में  उनमें  अनुभव  की  कमी  बोध  होता  चौथे  निर्धन  वर्गो
 को  ऋण  देने  के  लिये  बैंकों  को  अपने  शुद्ध  ऋण  का  ॥0  प्रतिशत
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 भाग  के  बराबर  निर्धारित  करमा  होता  इस  प्रयोजन  के  लिये  बैंको

 के  पास  ऐसे  प्ररेक  कर्मभारी  होने  चाहिये  जो  निर्धन  वर्गों  के  उद्धार

 के  प्रति  समर्पित  यहां  तक  कि  बैंको  को  इस  प्रयोजन  के  लिये

 को  प्रायोजित  अथवा  चयन  करना  चाहिये  जो  समाज  के

 लक्षित  वर्गों  तक  पहुंच  सकें  और  उन  लोगों  में  सौहार्द  की  भावना  पैदा

 कर  सके  ताकि  वे  इसमें  देने  और  लेने  की  भावना  से  भाग  ले

 1.00  मए  पए

 राष्ट्रीयकरण  को  हुए  25  वर्ष  से  अधिक  समय  हो  गया

 लेकिन  बैंक  ग्रामीण  समुदाय  के  लिए  उचित  कार्य  करने  मे  सफल

 नहीं  हुए  हैं  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  निजीकृत  बैंकिंग  सेवा  की  आवश्यकता

 है  तथा  इस  कार्य  के  लिए  एक  ऐसा  स्थानीय  नागरिक  भी  होना  चाहिये

 जो  उनमें  विश्वास  पैदा  कर  इस  प्रकार  पुनरनुस्थापन  किये  बिना

 सरकारी  क्षेत्र  में  प्रस्तावित  100  शाखाएं  खोलने  से  भी  कोई  प्रयोजन  |
 सिद्ध  नहीं  मुझे  आशंका  है  कि  जब  तक  माननीय  विस  मंत्री

 उन  पर  प्रभावशाली  निगरानी  नहीं  रखेंगे  और  उचित  पर्यवेक्षण  नहीं  करेंगे

 कोई  प्रयोजन  सिड  होने  वाला  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कितने  समय  की  आवयश्यकता

 यदि  आपको  अधिक  लमय  की  आवश्यकता  लो  आप  अपना  भाषण

 भोजन  काल  के  बाद  आरम्भ  कर  सकते

 श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  में  अपना  भाषण  भोजनकाल

 के  बाद  आरम्भ

 अध्यक्ष  महोबय  :  सभा  अब  2.00  बजे  पर  पुन  समवेत

 होने  के  लिये  स्थगित
 भेती  है  /

 सत्पश्धात  लोकसभा  मंध्याह  भोजन  के  लिये  2  बजे

 लक  के  लिये  स्थगित

 2.09

 मध्याह  भोजन  के  पश्चात्‌  लोकसभा

 2.09  म०  प०  पर  पुनः  समवेत

 महोबव  पीठासीन

 वित्त  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  अब  हम  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  जारी  रखते

 श्री  विजय  कृष्ण  हान्हिक  अपना  भाषण  जारी

 श्री  विजय  कृष्ण  हान्डिक  :  में  अपनी  कत  फिर  दोहराता  हूं
 कि  जब  तक  प्रभावज्ञाली  निगरानी  और  उचित  पर्यवेक्षण  नहीं  किया  जायेगा

 गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रम  सफल  नहीं
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 एक  नया  बैंक  पूर्वातर  विकास  बैंक  स्थापित  करने  का  सुझाव
 देता  इससे  पिछड़े  क्षेत्र  में  औद्योगिक  विकास  में  वृद्धि  क्षेत्र
 में  औद्योगिक  उच्चनों  और  आधारभूत  ढांचा  परियोजनाओं  के  लिये  वित्तीय
 सहायता  विस्तार  और  उनके  आधुनिकीकरण  की  मांग  की  गई  है  यह
 बिना  शक  के  प्रशंसनीय  सुझाव  लेकिन  जब  तक  वित  मंत्री  इस
 परियोजना  में  रूचि  नहीं  लेगें  यह  बैकिंग  क्षेत्र  के  सामाजिक  पहलु  के
 अपर्थाप्त  कार्य  निष्पादन  के  कारण  सफल  नहीं  चूंकि  माननीय
 मंत्री  पूषोत्तर  राज्य  से  सम्बध  रस्वतें  हैं  इसमें  उनकी  निजी  रूचि  और
 हस्तक्षेप  की  मांग  वास्तविक  नहीं

 नगरीय  निर्धनता  की  समस्या  से  मुकाबला  करते  समय  सरकार  को

 और  अधिक  राशि  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपायों  का  पता  लगाना
 चाहिये  और  व्यक्ति  विशेष  के  निवेश  और  राष्ट्रीय  गरीबी  उन्मूलन  निधि
 में  निगमित  क्षेत्रों  पर  निर्भ  नहीं  रहना  जेसा  कि  विस
 विधेयक  में  सुझाव  दिया  गया  अन्यथा  इस  बारे  में  अनिश्चिता  बनी

 नगरीय  निर्धनता  पर  चर्चा  करते  समय  हमें  कुछ  मूलभूत  सिद्धान्तों
 को  नहीं  भूलना  नगरीय  गरीबी  के  बढ़ने  का  एक  प्रमृस्थ  कारण

 ग्रामोण  जनता  का  रोजगार  के  लिये  नगशीय  क्षेत्रों  में जाना  जब
 सक  नगर  के  लोगों  के  लिये  रोजगार  के  अवसर  पेदा  नहीं  किये  जायेंगे

 कस्बों  और  नगरों  में  ग्रामाण  लोगों  का  आना  जारी  रहेगा  और  उससे

 नगर  में  गरीब  लोगों  की  संख्या  बढती  रहेगी  और  गम्दी  बस्तियों  की

 संख्या  भी  जनसंरवया  के  इस  प्रवाह  को  रोकमे  के  लिये  ऐसे
 उद्योगों  फो  जिनमें  बही  संरया  में  रोज़गार  के  अवसर  पैवा  करने  की

 गुंजाइश  हे  भीड़भाड़  वाले  नगों  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अन्तरित  करना

 चूंकि  अधिकांश  शहरी  गरीब  लोग  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  आते  ग्रामीण

 क्षेत्र  के  गरीब  लोगों  के  लिये  रोजगार  के  अक्सर  पैदा  करने  का  सुझाव

 बहुत  पहले  ही  आवश्यक  इस  बारे  में  गम्भीरता  से  विचार  किया

 जाना  अतः  नगरीय  निर्धनता  का  समाधान  पृथक्करण  में  दूढने
 से  समस्या  हल  नहीं

 वित्त  मंत्री  का  मह  कथन  कि  अधिक  कराधान  की  बजाये  यदि

 कर  व्लूली  का  उचित  रूप  से  पालन  किया  जाये  तो  अधिक  राजस्व

 की  प्राप्ति  की  गारंटी  एक  बार  फिर  सच  सिद्ध  हुआ  केन्द्र

 को  1994-95  में  राजस्व  की  वसूली  88.770  करोड़  हुई  थी  जो  1995-96  ०७

 में  बढ़कर  करोड़  रुपये  हो  गई  थी  अर्थात्‌  इसमें  40  प्रतिशत

 की  वृद्धि  हुई  वित्त  मंत्री  की  बजट  सम्बन्धी  नीति  यह  है  कि

 यदि  आप  कर  ढांथे  की  युक्ति  युक्तकरण  कर  देंगे  तो  उद्योग  का  तींब्रता

 से  विकास  और  अर्थव्यवस्था  की  विकास  दर  में  भी  वृद्धि
 यह  समझदारी  की  बजट  है  जिसमें  कल्पना  की  गई  है  कि  घाटे  में

 55  प्रतिशत  तक  कमी  जैसा  कि  वायदा  किया  गया  लेकिन

 इसके  साथ  यह  बात  भी  ध्यान  में  रखनी  चाहिये  कि  घाटे  में  बहुत
 अधिक  कमी  विकासशील  गतिविधियों  के  लिये  हामिकारक  हो  सकती

 में  यह  बात  स्वीकार  करता  हूं  कि  धाटे  में  कमी  आने  से  मुद्रा
 स्फीति  की  दर  इकाई  में  रह  जायेगी  कम  उत्पाद  शुल्क  और  आयात

 शुल्क  द्वारा  इसमें  बहुत  सहायता  कम  शुल्क  से  लागत  में  कमी

 अपेक्षित  होती  हे  तथा  इससे  भारतीय  माल  अधिक  प्रतिस्पर्धी  होगा  तथा

 निर्यात  वृद्धि  को  सहायता  मिलेगी  में  इस  बात  से  सन्‍्तुष्ट  हूं  कि  उत्पाद

 शुल्क  और  आयात  शुल्क  में  भारी  कमी  जैसा  कि  बजट  में  प्रस्ताव

 औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी और रोजगार के ओर अधिक अवसर
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 चैदा  उत्पादन  लागत  में  कमी  आयेगी  ओर  उत्पादों  की  कीमतें

 कम  होंगी  ओर  इसका  कुछ  लाभ  जनता  तक  यह  मुद्रास्फाति
 को  नियंत्रित  करने  का  प्रभावकारी  तरीका

 यदि  1995-96  बजट  प्रस्ताव  आर्थिक  संकट  के  समय  प्रस्तुत
 किये  गये  थे  तथा  उस  समय  मुद्ास्फीति  दो  अंको  में  थी  लेकिन  अब

 चभारों  ओर  आर्थिक  स्थिति  सुदृढ़  औद्योगिक  उत्पादन  8  प्रतिशत
 निर्यात  मे  17  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ओर  विदेशी  मुद्रा  का  भारी

 भंडार  है

 मैं  वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  वित्त  विधेधक  का  एक  बार  समर्थन

 करता

 श्री  कालका  बास  :  कांग्रेस  के  इतने  सदस्य

 बोल  चुके  लेकिन  बी  का  कोई  सदस्य  नहीं  बोला  न  आपने

 कहा  कि  सोमवार  को  लंच  ब्रेक  के  बाद  पी  के  सदस्य  से

 शुरू

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  किसी  को  भी  यह  आशा  नहीं  थी  कि  मध्याह

 भोजन  के  पहले  चर्चा  आरम्भ  हो  चर्चा  मध्याह  भोजन  से

 पूर्व  आरम्भ  हुई  उस  समय  आप  अनुपस्थित

 श्री  कलकाबास  :  यदि  चर्चा  मध्याहु  भोजन  से  पूर्व  भी  आरम्भ
 हो  गई  थी  तब  भी  हमे  अवसर  दिया  जाना  याहिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  आज  मध्याह्  भोजन  से  पूर्व  आरम्भ

 हुई

 प्रो०  रीता  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  सर्वप्रभम  में

 प्रधान  मंत्री  श्री  नरसिंह  राव  द्वारा  कोहिंगम  सम्मेलन  में  दिये  गये  भाषण

 को  सम्मानीय  सवन  के  सामने  उद्धृत  करना

 साढ़े  तीन  वर्षो  से  हमने  अपनी  आर्थिक  और  औद्योगिक

 नीति  में  क़ान्सिकारी  सुधार  आरम्भ  किये  उक्त  प्रक्रिया  अपरिवर्तनीय
 हे  क्योंकि  इसके  पीछे  राष्ट्रीय  चेतना  इसके  साथ  ही  जनत्ता

 के  जिन  वर्गों  को  नीति  सुधार  का  प्रत्यक्ष  रुप  से  लाभ  प्राप्त  नहीं
 हुआ  है  उन्हें  निश्यित  रूप  से  देखभाल  ओर  मुक्त  करने

 की  आवश्यकता

 “
 मैं  शब्द  देख्वभाल  और  मुक्त  करना  को  दोहराती

 हूं  ताकि  समान  शर्तों  के  आधार  पर  नई  प्रणाली  में  प्रवेश  के  लिये

 योग्यता  और  क्षमना  का  स्तर  प्राप्त  कर  समुचित  समय  सीमा  में

 स्तम्भ  के  विशाल  आधार  के  उस  स्नर  तक  उत्थान  के  लिये  बड़े  और

 उचिन  समेकित  कार्यक्रमों  ओर  अनुकूल  संसाधनों  और  प्रयासों  की
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 सुनने  में  यह  बात  बहुत  अच्छी  लगती  हे  लेकिन  कास्लविक  व्यवकार

 में  ऐसा  प्रतीत  होताਂ  है  कि  सरकार  ऐसी  नीतियों  का  पालन  कर  रही

 है  जिनसे  यह  सुनिश्चित  होता  हे  कि  स्तम्भ  का  आधार  अर्थात्‌  परिश्रम

 करने  वाले  सथा  खामोशी  से  सहने  वाले  लाखों  स्त्री  -  पुरुष  जिनका  सरकार
 की  नई  आर्थिक  नीतियों  में  विश्वास  वह  कभी  भी  गरीबी  से  ऊपर
 नहीं  उठ  मुझे  दुत्व  के  साथ  यह  कहना  पहता  है  आप

 कुछ  भी  करें  स्तम्भ  के  आधार  का  तेजी  से  विस्तार  हो  रहा  हमारी
 आर्थिक  नीतियों  का  प्रारृप  तेयार  करने  वाले  ष्यक्तियों  के  दिमाग  के
 दो  महत्वपूर्ण  बाते-सामाजिक  चेतना  और  राष्ट्रीय  गर्व  कभी  सामने  नहीं

 शुल्क  में  कमी  के  साथ  न  केवल  अधिकांश  शुल्क
 बाधाएं  समाप्त  हो  गई  हे  बल्कि  व्यापार  को  नियमित  करने  वाली  संस्थाएं
 भी  विधघटित  हो  गई  उसके  परिणामस्वरूप  घरेलू  उद्योगों  को  अभूतपूर्व
 ओर  अनुचित  चुनोतियों  विशेष  रूप  से  विदेशी  माल  का  भारी  मात्रा
 में  जमा  होने  का  सामना  करना  पड़  रहा  घरेंलू  उद्योग  बही  विचित्र
 स्थिति  में  हे  क्योंकि  इसमें  सहयोग  करने  वाले  अनेक  कारण  न  तो
 उसके  द्वारा  पेदा  किये  गये  है  और  न  ही  उसके  नियंत्रण  में

 गरीबी  उन्मूलन  का  ऐसा  विषय  है  जिस  पर  सरकार  ने  तनिक
 भी  ध्यान  नहीं  विया  है  उदारोकरण  का  लाभ  सब  में  समान  रूप  से

 वितरित  करने  की  अधिक  समय  उपेक्षा  की  गई  आज  सत्ताबढ़
 दल  उदारीकरण  की  बात  करता  साधारण  आदमी  के  लिये  उसका

 क्या  अभिषप्राय  इसका  अभिष्राय  कुछ  नहीं  भारतीय  उद्योग  को

 इसका  क्‍या  अभिप्राय  भारतीय  उद्योग  को  इसका  अभिप्राय  यह  है

 कि  इसके  परिणामस्वरूप  साम्यहीन  और  अनुधित  प्रतिस्पर्धा  होगी  जिससे
 उसका  अस्तित्व  ही  मिट  बहुत  अधिक  वर्षों  तक  उसे  संरक्षण

 लाइसेंस  देने  और  उसे  नियंत्रित  करने  के  उपाय  अपनाने  के  बाद

 ऐसे  समय  में  जब  भारतीय  उद्योग  अपने  शैशवकाल  में  हमने  उसे

 अन्तर्राष्ट्रीय  विख्यात  कम्पनियों  से  प्रतिस्पर्धा  करने  के  लिए  छोड़  दिया

 इसका  क्‍या  परिणाम  भारतीय  उत्पादों  ओर  भारतीम  ब्रांड  नामों
 को  आज  अपने  को  जीवित  रखने  के  लिये  मुकाबला  करमा
 यदि  ऐसी  स्थिति  बनी  रही  तो  सम्भवतया  उनका  बाजार  में  स्थान  नहीं

 यह  चुनोती  100  अथवा  उससे  अधिक  विख्यात  बड़ी  कम्पनियों
 को  नही  जिन्होंने  स्वयं  को  बहुराष्ट्रीय  निगमों  के  रुप  से  स्थापित
 कर  लिया  है  अथवा  जो  स्वयं  को  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  रूप  में  स्थापित
 करने  वाली  वास्तविक  चुनोती  तो  शेष  कम्पनियों  को

 आयात  शुल्क  ढांचे  के  बारे  में  जल्दी  में  किये  गये  उपाय  मध्यम
 ओर  लघु  उद्योग  को  पूर्णतया  समाप्त  कर  सकते  उसके  परिणामस्वरूप
 हमारी  औद्योगिक  अर्थव्यवस्था  और  रोजगार  के  लिये  समस्या  उत्पन्न  हो
 सकती  लघु  उद्चोग  क्षेत्र  का  ही  मामला  आठवें  दशक
 में  लघु  उद्योग  क्षेत्र  आर्थिक  रूप  से  गतिशील  और  विकसित  उद्योग  के
 रूप  में  उभर  कर  आया

 सातवीं  योजना  के  अन्त  में  निर्माण  क्षेत्र  में  उत्पादित  सकल  मूल्य
 के  35  प्रतिशत  माल  की  बिक्री  की  तथा  देश  से  किये  जाने  वाले
 निर्यात  में  इसकी  40  प्रतिशत  भागीदारी  इससे  लगभग  140  लास्व
 लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  होला  इस  क्षेत्र  को  सहायता  देने  और
 इस  क्षेत्र  के  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  की  जिससे  रोजगार  के
 अवसरों  और  निर्यात  में  वृद्धि  नई  नीति  से  कुछ  उचद्योगो  जो
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 केवल  लघु  उद्योग  के  लिये  आरक्षित  समाप्त  होने  का  खतरा  उत्पन्भ
 हो  गया  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  75  मयों  को  शामिल
 किये  जाने  से  अनेक  ऐसे  उत्पाद  जो  लघु  उद्योग  के  लिये  आरक्षित

 विश्व  प्रवेश  के  लिये  खुल  गये

 इस  बारे  में  बर्मागीटर  उद्योग  का  मामला  उल्लेस्वनीय  है  थर्मामीटर

 कुल  आरक्षित  807  मर्कें  में  स ेएक  ऐसा  मद  था  जो  लदध्ु  उद्योग  और
 छोटे  एकको  के  लिये  आरक्षित  उसके  लिये  आवश्यक  मूल  कच्चा
 माल  जैसे  केपीलेरी  ग्लास  बल्ब  ट्यूबिंग  ओर  मर्करी  टयूबों  का
 आयात  किया  जाता  इस  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  मूल
 कच्चे  माल  पर  वर्ष  1966  में  आयात  शुल्क  आज  कच्चे
 माल  पर  लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य  का  80  प्रतिशत  उत्पाद  शुल्क  है
 उन  भारतीय  निर्माताओं  के  लिये  जो  कच्ची  सामग्री  पर  बहुत  अधिक
 आयात  शुल्क  दे  रहे  उत्पादन  लागत  कई  गुनी  बढ़  गयी  दूसरी
 और  आयातित  थर्मानीटर  पर  कोई  आयात  शुल्क  नहीं  लगाया  गया  हे

 जिसके  परिणामस्वरूप  देश  में  निर्मित  थर्मामीटर  की  तुलना  में  आयातित
 थर्मामीटर  का  मूल्य  कम  ऐसा  नहीं  है  कि  थार्मामीटर  के  निर्माता

 अपने  उत्पाद  कम  कीमत  पर  बेचना  नहीं  लेकिन  कच्ची  सामग्री
 पर  अधिक  आयात  शुल्क  लगाने  के  कारण  वे  ऐसा  करने  में  असमर्थ

 आज  इस  बात  की  सभावना  है  कि  भारतीय  बाजार  में  चीन  में

 बने  थर्मामीटर  की  जिसकी  कीमत  6  रूपये  प्रति  नग  बाढ़  आ

 भारतीय  थर्मामीटर  गुणवत्रा  के  लिह्ठाज  से  काफी  अच्छे  हैं  और  उनमें

 ओर  भी  अनेक  खूबियां  एक  और  बात  ध्यान  देने  योग्य  यह  है

 कि  भारतीय  थर्मामीटर  उद्योग  श्रमिक  प्रधान  इस  उद्योग  में  नियुक्त
 अधिकांश  श्रमिक  महिलाएं  यदि  यह  उद्योग  बन्द  हो  जाता  हे  तो

 इससे  निम्न  वर्ग  की  लगभग  10,000  महिलाएं  बेरोजगार  हो

 इस  उद्योग  को  चलाग्रे  रखने  की  अनुमति  देना  निम्न  श्रेणियों  के  व्यक्तियों

 और  महिलाओं  के  हित  में  इससे  आयातित  थधर्मामीटर  से

 प्रतिस्पर्धा  की  अपेक्षा  नहीं  करनी

 इस  सम्बन्ध  में  दूसरा  मानला  फर्निचर  उद्योग  से  सम्बन्धित

 मंत्रालय  का  इसे  निर्यात  प्रधान  एककों  के  लिये  ख्वोलने  का  प्रस्ताव

 उद्योग  मंत्रालय  में  लघद्यु  उद्योग  विभाग  का  मत  है  कि  किसी  भी

 बही  कम्पनी  को  तब  तक  आरक्षित  क्षेत्र  में  प्रवेश  की  अनुमति  नहीं

 दी  जायेगी  जब  तक  वह  अपने  उत्पादन  का  कम  से  कम  75  प्रतिशत

 निर्यात  का  आश्वासन  न  दे  इस  समय  के  लिये  कुल
 उत्पादन  का  लगभग  60  प्रतिशत  निर्यात  करना  अनिवार्य  शेष  उत्पादन

 को  घरेलू  बाजार  में  बेचा  जा  सकता  लघ्यु  उद्योग  विभाग  द्वारा  इतनी

 अधिक  निर्यात  की  अनिवार्यता  की  माग  करने  से  लदघु  उद्योग  क्षेत्र  की

 योजनाओं  पर  विपरीत  प्रभाव  पढ़ने  की  सम्भावना

 पॉइस  जेसी  एक  बड़ी  बहुराष्ट्रीय  जो  पूर्णतया  यू
 को  थर्मामीटर  उद्योग  मे  प्रवेश  की  अनुमति  दी  गई  आज  उसने

 धरेलू  बिक्री  के  लिये  25  प्रतिशत  की  अनिवार्यता  को  पूरा  कर  जो

 सम्पूर्ण  थर्मामीटर  उद्योग  की  कुल  उत्पादन  क्षमता  है  पिछले  दरवाजे

 से  प्रवेश  किया  है  जो  लद्यु  उद्योग  के  लिये  पूर्णतया  आरक्षित  लचु
 उद्योग  क्षेत्र  के  लिये  आरक्षित  क्षेत्रों  में  बड़े  एककों  के  प्रवेश  की  अनुमति
 देने  से  ऐसे  लघु  जिनके  पास  बड़े  एककों  का  मुकाबला  करने

 के  लिये  धनराशि  नहीं  समाप्त  हो  लघु  उद्योग  विभाग  और
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 वाणिज्य  विभाग  अलग  राग  अलाप  रहे  यह  कहा  जाता  है
 कि  उद्योग  और  विनियमता  अधिनियम  के  अन्तर्गत  लैयार  की

 गई  लय  उच्चोगों  सम्बन्धी  नीति  की  सांबिेधिक  शक्ति  है  जिसकी  मात्र
 नीति  द्वारा  अपेक्षा  की  जा  रही  आज  के  काभूग  के  अन्तर्गत  इसकी

 अनुगति  महीं  है  ऐसी  नीति  जिसमें  समाप्त  करने  की  व्यवस्था  हो  और
 जिसने  लधु  उद्योगों  सम्बन्धी  नीति  जो  संविधिक  शक्षित  हो  के  बारे
 में  खोस्वला  वायदा  किया  गया  बह  स्वराध  नीति  है  और  इसे  लमाप्त
 किया  जाना

 हम  कृषि  निर्यातकों  का  मानला  लेते  इम  निर्यातकों  की

 मुख्य  मांग  यह  है  कि  जी  योजना  के  अन्शर्गत  आयातित

 पूंजीगत  माल  पर  शुल्क  नम  लगाने  की  अनुमत्ति  दी  जानी
 यदि  आवश्यक  हो  तो  इसके  स्थान  पर  अच्छी  निर्यात  अनिवार्यता  की
 व्यवस्था  की  जानी  इस  सम्बन्ध  में  सबसे  अधिक  दुख्व  की

 बात  यह  है  कि  निःशुल्क  आयात  की  अनुनति  दिये  जाने  के  बाबजूद
 उन  कुूषि  निर्यातकों  को  जिनके  सामान्यतया  लघु  उद्योग  इस  योजना
 से  बाहर  रखा  गया  है  कयोंक्ति  नि:शुल्क  आयात  की  अनुमति  तभी

 दी  जाती  हे  जब  आयास  20  करोड़  से  अधिक  का  वाणिज्य

 मंत्रालय  ने  चावल  निर्यातकों  की  पूर्णतया  उपेक्षा  की  जबकि  ग्यावल

 के  निर्यात  की  भारी  सम्भावनाए

 सी  योजना  के  अन्नर्गत  शुल्क  समाप्त  किये  जाने

 से  फूलों  तथा  उद्यान  सम्बन्धी  उत्पादों  के  निर्यातको  को  भी  कोई  लाभ

 नहीं  हुआ  है  क्योंकि  उनका  आयात  भा  20  करोट  रूपये  से  अधिक

 होने  की  सम्भावना  नहीं  विशेष  आयात  लाइसेंस  प्राप्तकर्ताओं  को

 दिये  गये  और  अधिक  लाभों  का  फायदा  केवल  बड़े  निर्यात  गृहों  को

 कृषि  निर्यात  क्षेत्र  के  लिये  एक  अत्याधिक  निराशा  की  बात

 यह  है  कि  सरकार  खली  के  आयात  के  आयात  मामले  में  पूर्णतया  चुप
 रही  दी  साल्वेंट  एक्ससट्रेक्टर  एसोसिएशन  और  इंडियन  ऑयल  एण्ड

 प्रह्यूस  एक्फेटर्स  एसोसिएशन  मे  विशेष  रूप  से  स्वाद्य  तेल  के  स्थान  पर

 खली  का  आयात  किये  जाने  पर  बल  दिया  इससे  उद्योग  अपनी

 अतिरिक्‍त  क्षमता  का  उपयोग  करने  में  समर्थ  हो  सकता  था  चूकि  उस

 समय  वह  अपनी  कुल  अधिस्थापित  क्षमता  60  प्रतिशत  ही  उपयोग  कर

 रही  वृश्तरे  इसे  इसी  प्रकार  के  व्यापरियों  को  बाजार  में  प्रवेश  की

 अनुमति  दी  जानी  चाहिये  क्‍योंकि  स्वाद्य  तेतो  का  आयात्त  निश्चित  रूप

 से  बड़े  टेंकरों  मे ंकिया  जायेगा  ओर  यह  व्यापार  केबल  कु  वहीं  व्यापारिक

 कम्पनियों  के  हाथ  में

 यह  कहा  जाता  है  कि  धूप  बली  पर  सोमा  शुल्क  55  प्रतिशत

 से  घटाकर  40  प्रतिशत  किये  जाने  का  प्रभाव  जहा  तक  आयातित

 आदानों  पर  आधारित  उत्पादों  का  सम्बन्ध  नकली  धूपत्रसी  निर्भाताओं

 पर  पोलिएस्टर  धृपवर्ती  आर्किलिन  एपोक्‍्सी

 धूफषबली  ये  सरब्त  होती  है  और  पोलीमाइड  अगरबसी  पर  इस  समय  50

 प्रतिशत  शुल्क  लगता  है  जबकि  गनवर्ष  इस  पर  65  प्रतिशन  शुल्क
 लगता  इपोक्सी  धृपवनी  के  अन्सिम  उल्पाद  के  लिये  प्रति  किलोग्राम

 कच्ची  सामग्री  की  लागत  को  6  रूपये  35  पैसे  प्रति  किलोग्राम  की

 दर  से  कम  किया  गया  हैं  जबकि  आयातकों  को  19.60  प्रति

 किलोग्राम  से  बचत
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 पोलीमाइड  धृष-बसी  के  लिये  आयातित  कच्ची  सामग्री  की  लागत

 को  केकल  7.81  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  कम  किया  गया  हे

 जबकि  पोलीमाइड  धूप-बतली  के  एक  आयातक  को  18.90  टन  प्रति

 किलोग्रम  की  वर  से  बचत  अन्तिम  उपयोग  करने  वालों

 को  घरेलू  निर्माताओं  से  उत्पाद  प्राप्त  करने  की  तुलना  में  उत्पादों  का

 आयात  करनमे  में  अधिक  लाभ  सीमा  शुल्क  की  दर  में  इस  प्रकार

 की  असनानता  से  कृत्रिन  धूपबततियों  का  भारी  आयात  होगा  और  विदेशी

 मिर्माता  बाजारों  को  इससे  भर  देंगे

 धूपवत्ती  मिर्माताओं  के  अतिरिक्त  इसका  प्रभाव  उन  भारतीय  निर्माताओं

 पर  पड़ेगा  जिन्होंने  हाल  ही  में  इपी  क्लोरोहाइड्रिल  और  बिलोफनोल  जैसे
 मूल  आदामों  का  निर्माण  भारी  पूंजी  निषेश  से  किया

 एक  अन्य  उद्योग  जिसे  अपमे  अस्तित्व  के  लिये  संपर्ष  करना  पड़
 रहा  है  वह  गास्केट  यह  उद्योग  मुख्यतया  उत्पाद  के  वर्गीकरण

 में  अलमामता  होने  के  कारण  प्रभावित  हुआ  जबकि  इस  उद्योग

 में  निर्मित  माल  पर  आयात  शुल्क  में  भारी  कमी  की  गई  जहां

 सक  सरकार  ने  गास्केट  के  संघटको  का  वर्गीकरण  किया  यदि  संघटको

 का  आयात  किट  में  किया  जाये  तो  इस  पर  60  प्रतिशत  आयात  शुल्क
 लगता  है  यदि  उसी  गास्केट  का  पाउचिजो  लिफाफों  और  अन्य  छोटे

 पैकिटों  में  आयात  किया  जाए  तो  केवल  25  प्रतिशत  आयात  शुल्क
 लगता  हैं  वर्गीकरण  में  हुई  इस  त्रुटि  का  लाभ  उठाकर  गास्केट  का

 आयात  पौउचिज  और  अन्य  इसी  प्रकार  की  पैकिंग  में  किया  जायेगा
 जिससे  केवल  25  प्रतिशत  आयात  शुल्क  देना  इस  तथ्य  से  स्थिति
 ओर  जटिल  हो  जाती  है  कि  यह  उद्योग  विभिन्न  प्रकार  के  गास्केटों
 के  निर्माण  में  अनेक  प्रकार  की  कच्ची  सामग्री  का  भी  प्रयोग  करता

 उद्योग  के  लिये  चिन्ता  का  मुर्य  कारण  शुल्क  में  भारी  कमी  नहीं
 बल्कि  सरकार  द्वारा  कच्ची  सामग्री  पर  शुल्क  में  अनुपातिक  कमी

 न  करना  ऐसा  प्रतीत  होता  हे  कि  आर्थिक  प्रस्तावों  में  लघु  उद्योग
 अथवा  मध्यम  उद्योग  द्वारा  उत्पादों  के  निर्माण  मे  प्रयोग  किये  जामे  वाले
 संघटकों  की  तुलक्क  में  निर्मित  उत्पादों  के  आयात  को  प्रोत्साहन  देने
 पर  अधिक  बल  दिया  इससे  घरेलू  एकको  विशेषरूप  से  .
 आई  एकको  और  उनकी  निर्यात  क्षमता  पर  निश्चित  रूप  से  प्रतिकूल
 प्रभाव

 यह  बताया  गया  है  कि  3000  असंगठित  पेंट  एककों  को  बन्द
 होने  का  साभना  करना  पष्ट  रहा  है  क्योंकि  अलूकिड  धूषषली  जेसे  उनके
 अन्सर्षली  उत्पादन  पर  शुल्क  वृद्धि  करमे  से  केवल  आईਂ
 एककों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  क्योंकि  बड़े  एकक  अपने  अलुकिश
 का  अपने  गृहों  में  निर्माण  करते  चालू  बजट  में  पेंट  पर  शुल्क
 में  भार  कभी  किये  जाने  से  एत  आई  एकक  इतनी  बुरी  तरह
 प्रभावित  हुए  हैं  कि  उनका  बन्द  किये  जाने  के  अतिरिक्त  कोई  विकल्प
 नहीं

 देश्ष  में  700  से  अधिक  ब्वितीय  श्रेणी  की  इस्पात  का  उत्पादन  करने
 कले  एककों  को  बन्द  होने  का  सामन  करना  पड़  सकता  यदि  विद्युत
 इस्ज़त  निर्माण  करने  वाले  उद्योग  की  क्षमत्न  वर्ष  1795-96  के  बजट
 से  पढ़े  प्रतिकल्नू  प्रभाव  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  छवारा  कोई  उपाय
 नहीं  किये  छाते  इस  मामले  पर  अन्तिम  निर्णय  लेने  तक  माल
 के  ढेर  लकने  के  विर्द्ध  शुल्क  लगाने  की  शीघ्र  आवश्यकता
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 यह  कहा  जाता  है  कि  कच्ची  सामग्री  पर  आयात  शुल्क  में  कमी

 किये  बिना  लैयार  माल  पर  आयात  शुल्क  में  कमी  किये  जाने  से  विभिन्‍न

 उद्योग  प्रभावित  हुए  उससे  अनेक  उद्योगों  का  अस्तित्व  ही  खतरे

 में  पड़  गया  ये  उद्योग  विशेष  रूप  से  लघु  क्षेत्र  में  स्थित  यह

 कहा  जाता  है  कि  लघु  क्षेत्र  140  लाख  कर्मचारियों  को  रोजगार  देती

 है  और  इससे  देश  में  निर्मित  कुल  माल  की  40  प्रतिश्ञत  निर्माण  होता

 है  और  इसकी  हमारे  कुल  निर्यात  में  40  प्रतिशत  भागीवारी  विभिन्‍न

 उद्योगों  के  बन्द  होने  के  परिणामस्वरूप  बड़े  पैमामे  पर  रोमगभार  की  गम्भीर

 सनसस्‍्या  उत्पन्म  हो

 *  विश्व  के  व्यवसाय  और  थ्यापार  में  प्रमुस्थ  भूमिका  निभाने  की

 उत्सुकता  में  हम  इस  तथ्य  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  कि  हमारा

 वेश  विश्व  के  सबसे  अधिक  जनसंल्या  वाले  देशों  में  स ेएक  यह
 .

 सबसे बड़ा लोकतन्त्र हैं अतः हमें रोजगार की समस्या को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के संघर्ष में हम सामाजिक गतिशीलता की उपेक्षा नही कर हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि देश का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र उत्पादकता की गतिविधियों में अंशदान श्रमिक प्रधान लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष करने से केवल इसमें कार्यरत बही संख्या में कर्मचारी ही प्रभावित शैक्षिक दृष्टिकोण से वर्समान नीति के अन्तर्गत वास्तविक समाज - नियमन शास्त्र की अधिक उपेक्षा की गई इस प्रकार की आर्थिक नीतियों से यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय बाजार में आयातित माल का ढेर लग आज हमें हर मंच पर यही सुनाई पष्ट रहा कि विकासशील देशों द्वारा भारत को एक बडे बाज़ार के रुप में देखा जा रहा हैं यदि इस बड़े बाजार में हम आज उपभोक्ता हैं और यदि बाज़ार का मूल सिद्धान्त यह हे कि उपभोक्ता राजा होता हमें अपना माल विदेशी बाज़ार में ढेर लगाना चाहिये म कि विवेशी कम्पनियों को हमारे बाजारों स्थिति आज बिल्कुल विपरीत कम शुल्क की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तभी सफल हो सकता है जब एक वेश इछरा दूसरे देश में माल का ढेर लगाने के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण घरेलू उद्योग को हुई क्षति या सम्भवित क्षति को ध्याम में रखते हे यह स्पष्ट है कि माल का ढेर लमाना हमारी नीति की एक त्रुटि है जिसका हमें मुकाबला करना हम इसका मुकाबला केसे कर सकते है जब तक हमारे पास इससे लड़भमे की इचछछा शक्षित नहीं सतताबड़ बल केवल शुल्क सम्बन्धी बाभाएं दूर करने के बारे में एकमल है और उस्त बात की चिन्स नहीं कि इसके क्या परिणाम भारतीय उद्योग यह तर्क देते रहे हैं कि आयात शुल्क ढाँचे में परिवर्तन से भारतीय उत्पादों ने बाज़ार में प्रतिस्पर्धा में अपनी तीव्णता खो दी लेकिन इन सब तकों का कोई प्रभाव नहीं हुआ कणिज्य मंत्री ने अपने हाल ही के भाषण में यह कहा हे कि धन-धन है चाहे वह भारतीय धन हो अथक्षा विदेशी मेरा इस बारे में गत भेद भारतीय धन जो काज्हर में आता है वह अधिक आर्थिक उत्पादकता पैदा करता विदेशी धन हमारी प्रणाली से बाहर चला जाता
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 घरेलू  उद्योग  को  हो  रही  क्षति  से  सबसे  अधिक  श्रमिक  प्रभावित

 उन्हें  छंटनी  और  बेरोजगारी  का  सामना  करनी  हमें  अपने

 विकास  की  उड़ान  में  800  निलियन  लोगों  को  नहीं  भूल  जाना

 उनके  हिलों  की  हमें  अवश्य  ध्यान  रखमा  100  भारतीय  कम्पमियों

 के  विश्व  में  व्यापार  आरम्भ  करमे  पर  हमें  गर्व  लेकिम  यदि  उस

 प्रक्रिया  में  लासों  लोग  बेरोजगार  हो  जाते  है  तो  सलारुढ  बल  को  शर्म

 से  अपना  सिर  लुक  लेमा

 कामृन  विधाम  और  नीतियों  में  मानवीयता  कौ  भावना  का  समषिज्

 होना

 भारत  में  मीति  बनाते  समय  हमे  अपने  देश  की  जतसर्या  तथा

 रोजगार  की  समस्‍या  पर  भी  ध्याम  वेना

 .  अस्त  में  मैं  एक  भहत्वपूर्ण  समस्या  का  उल्लेश्य  जिसका

 उल्लेर्य  करना  सलारुढ़  दल  विश्व  व्यापार  में  भारत  का  गहत्वपूर्ण  योशवान

 से  उत्साहित  होकर  करना  भूल  गया  हमारा  वेश  न  केबल  आकार

 में  बल्कि  जन  संख्या  की  दृष्टि  से  भी  विश्व  के  सबसे  बड़े  देशों  में

 से  एक  हैं  लेकिन  हमारा  देश  बहुत  गरीब  है  और  बेरोजगार  उसकी

 मुख्य  समस्या  हैं  सरकार  यह  भूल  गई  है  कि  उसका  यह  कर्त्य  है

 कि  वह  से  अधिक  लोगों  को  उत्पादित  गातिविधियों  में

 आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  सरकार  पूर्ण  विश्वास  के  साथ

 अधिकतम  लोगों  को  सामाजिक  मुख्यधारा  में  शामिल

 उपाध्यक्ष  में  अपना  भाषण  इस  जोश  भरी  अपील  के  साथ
 समाप्त  हम  ऐसे  देश  से  सम्बन्धित  हे  जिसकी  नस-नस  में
 स्वदेशी  ओर  आस्मनिर्भरता  की  भावना  व्यापत  है  यह  हमारी  आत्मा
 इस  मंत्र  का  पाठ  हमें  लोकमाम्य  तिलक  और  महात्मा  गांधी  ने  पढ़ाया

 हमे  यह  देख्कना  है  कि  वास्तव  में  किस  बुद्धिशलता  की  विजय  होती
 है  बुद्धिमता  जो  हमने  अपने  इन  नेताओं  के  पद  चघिन्‍्हों  से  ग्रहण  की
 हे  अथवा  नई  बुद्धिमता  जिसका  हम  सनसस्‍त  विश्व  में  प्रयास  कर  रहे

 भगवान  हमें  सुमार्ग  पर  ले

 श्री  राजरधि  वर्मा  :  में  वित  विधेयक  पर
 आई  एम  की  ओर  से  बोलना  चाहता

 राहत  नहीं

 बजट
 मायिस  आदि  अनेक  क्सतुओं  पर  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  कर  दी
 लेकिन  बाजार  की  प्रकृति  को  देत्क्ते  हुए  यह  पता  लगता  है  कि  जिन

 क्स्तुओं  पर  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  की  गई  उनके  मूल्यों  में  कमी

 नहीं  आई  यह  विरोधाभासी  स्थिति  एक  ओर  लो  सरकार  उत्पाद

 शुल्क  में  कमी  कर  राजस्व  की  हामि  उठा  रही  दसरी  ओर  उत्पाद
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 शुल्क  में  की  गई  कभी  का  लाभ  उपभोक्ताओं  को  प्राप्त  नहीं  हो  रहा
 अतः  सरकार  की  नशा  पर  शक  होता  मैं  विल  मंत्री  से  यह

 जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  सरकार  के  पास  कोई  ऐसा  तंत्र  है  जो  यह

 सुनिश्चित  करे  कि  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  का  लोभ  उपभोक्ताओं  को
 मिल  रहा  एक  स्वस्थ  प्रतिस्पार्धत्मक  बाजार  उत्पादन  शुल्क  में
 कभी  की  लाभ  उपभोक्ताओं  निलना  लेकिन  ठेश  में  व्यापारियों
 की  सांठ-गांठ  है  और  ग्राहकों  को  ठगा  जाता  अतः  मैं  माननीय
 मंत्री  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  इस  बात  को  स्वष्ट  करें  कि  इस
 जागनले  में  उनका  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 34  जीन  रक्षक  औषधिणें  को  ऐसी  औषधियों  कौ  सूची  में  शामिल

 सकती
 केन्द्र  सरकार  से  पहले  ही  इस
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 देने  की  अमेक  बार  हमते  मेला  हारा  की  गई  ऋलांम
 पर  सहानुभूतिपूर्ण  विचार  नहीं  किया  मैं  माननीय  बिल  मंत्री  ले  यह

 अनुरोध  कि  बह  इस  मामले  पर  पुन  लहानुभूनिपर्ण  विधार  करे

 जिससे  सरकार  इस  भारी  क्लीय  भार  से  राहत  पा  म,तनीय
 सवस्यों  ने  काटी  लाइन  से  हटकर  आयकर  शीमा  बढ़ाने  की  मांग  थी

 मध्यन  वर्ग  के  लोगों  को  मूल्य  के  वृद्धि  तथा  आयकर

 डर

 4
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 में  कटोतियों  से  भारी  कठिमाइपों  का  सामना  करना  पड़  रहा  जैसा

 कि  सब  सदस्यों  दवा  मांग  की  गई  इसकी  सीमा  बढ़ाकर  कम  से

 कम  50,000  रुपये  की  जानी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वित्त

 मंत्री  चर्चा  का  उत्तर  देते  समय  इस  बारे  में  सहानुभूतिपूर्ण

 इस  अवसर  पर  में  वित्त  मंत्री  से  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि

 उत्पादन  शुल्क  का  विभाजन  करते  समय  तमिलनाड  के  हिस्से  में  बढ़ोलरी
 करें  और  तमिलनाडु  की  सेतुसमुद्रम  जैसी  परियोजनाओं  को  यथा  शीघ्र

 स्वीकृति  प्रवान

 श्री  अनावि  चरण  बास  :  उपाध्यक्ष  में  विस

 विधेयक  का  समर्थन  करते  कुछ  बातें  सदन  के  सामने  रस्वना  चाहता

 में  कहना  नहीं  ग्राहता  कि  इस  देश  में  जो  यल  रही

 चाहे  आंगनबाही  एडल्ट  एजुकेशन  उससे  जिसको  फायवा  पहुंचना
 चाहिए  उनको  पहुंचता  है  या  इसके  बारे  में  किसी  को  पता  नहीं

 यदि  कहीं  कोई  सर्वे  होता  है  ओर  उसपर  चर्चा  होती  है  तो  जो

 फिगर  दी  जाती  वह  भी  ठीक  नहीं  जिनकी  कौन्‍्सटीटूएंसी
 देहात  में  उनको  पता  होगा  कि  वहां  पर  हेल्‍थ  गाइड  को  महीने
 में  50  रुपये  दिए  जाते  में  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  उनको  ररवना
 है  तो  तनसव्वाह  बढ़ाई  जानी  उनको  ट्रेनिंग  दी  जानी
 चाहिए  ताकि  वे  गाँवों  में  ठीक  से  सेवा  जो  आंगंनवाडियां
 चल  रही  वह  तो  झगड़ा  पैदा  करने  वाली  जहां  पर
 हरिजनों  के  लिए  45  दिन  काम  करने  का  रिजर्वेशन  लांगू  होता

 आंगनबाही  कार्यक्रम  में  रिजर्वेशन  लागू  नहीं  जहां  पर  ज्यादा

 ट्राइवल  एरिया  जहां  पर  जया  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  एरिया  वहां  चुनकर
 1-2  आदमी  मिल  सकते  लेकिन  स्वासकर  शेहयूस्ट  शैडयूल्ड
 टाइब्स  के  लोगों  को  वहां  पर  भरते  नहीं  क्योंकि  वहां  पर  रिजर्वेशन

 लागू  नहीं  इसमें  आप  जहां  शेइ्यूल्ड  शेहयूल्ड  ट्राइब्स  के
 लोग  ज़्यादा  उसको  आधार  बनाते  हे  कि  वहां  आंगनबाड़ी  पहले  खुलनी

 स्वुशी  की  बात  है  कि  सरकार  इस  साल  ज्यादा  आंगनबाही  खोलने
 वाली  है  लेकिन  उसको  दुरुस्त  भी  करना  उसके  ऊपर  सरकार
 को  अध्ययन  करना  चाहिए  कि  सचमुच्च  में  क्‍या  हो  रहा  बड़े-बड़े

 जो  गरीब  लोगों  को  उनका  उनका  उनका  भाग
 महीं  देते  अब  तक  वही  लोग  उसको  लेते  खाते  है  ओर  उन्ही
 के  परिषार  के  लोग  वहां  लगे  रहते  उसमें  सुधार  करने  के
 मैं  कुछ  चर्या  करूं  तो  ठीक  नहीं  मगर  उसके  बारे  में  सरकार
 के  स्‍तर  पर  बीच-बीच  में  चर्चा  होनी

 एडल्ट  एजुकेशन  आज  डोर  स्टैप  में  पहुंच  गई  एडल्ट  एजुकेशन
 के  नाम  पर  आप  जितना  पैसा  रवर्य  कर  रहे  उसमें  भी  आपको
 सोचना  किए  कि  कैसे  लोगों  को  फायदा  पहुंचाना  हमारे  देश
 में  इसके  जेसी  और  भो  स्कीम्स  चल  रही  उनको  भी  सरकार  को

 दुरुस्त  करना  जिस  स्कीम  की  सथमुच  जरूरत  नहीं  उसको
 बन्द  कर  देना  चाहिए  और  जिससे  लोगों  को  सचमुंच  सीधे  फायदा  होता

 -  ऐसी  स्कीम  चलानी  यह  खुशी  की  बात  है  कि  इस  साल
 सरकार  कुछ  अच्छे  प्रोग्राम्स  ले  रही  जो  इन्ठिरा  गांधी  के  जमाने
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 में  शुरु  हुए  थे  और  जो  गरीब  लोगों  के  हक  में  ताकत  उनके

 हक  में  फायदा  इन  प्रोग्राम्स  में  मरीब  लोगों  को  काम  देने  के  लिए

 प्रावधान  करके  रखा  गया  लेकिन  आपने  अब  तक  उनमें  सुधार  नहीं

 किया  जैसे  आपकी  जवाहर  रोजगार  योजना  इसमें  क्‍या  हो  रहा

 है  कि  अगर  10  आदमी  काम  कर  रहे  हैं  तो  वह  मस्टर  रोल  पर  25
 लोगों  के  अंगूठे  लगा  देते  मैंने  अपने  यहां  के  कलेक्टर  को  कहा

 कि  आप  इसको  वैरीफाई  नहीं  तो  उनके  ऊपर  420  के  तहत
 केस  कलेक्टर  को  ड्राई  लेण्ड  में  वन  परसेण्ट  केसेज  में  उसकी
 जांच  करनी  कौन  कितनी  जांचਂ  उसकी  आपने  गाइडलाइंस

 बनाई  उनको  भी  आपको  दुरुस्त  करना  इसमें  आपने  जो
 विलेज  कमेटी  रखी  उसमें  एक  ओरत  ओर  एक  शैइ्यूल्ड  कास्ट  को

 रसा  लेकिन  जो  काण्ट्रेक्ट  वगेरह  होते  उसमें  वही  बिलेज  के

 लोग  बन  जाते  और  उसमें  बेनीफिशियरी  का  मैम्बर  होना  मुश्किल
 हो  जाता  अगर  उसमें  पाँच  या  सात  बैनीफिशियरी  बना  कम
 से  कम  वह  अपने  आदमी  को  दे  दें  तो  उससे  कुछ  फायदा  हो  सकता

 लेकिन  अभी  वही  कन्ट्रेक्ट  सिस्टम  चल  रहा  आप  साढ़े  बारह
 परसेण्ट  का  अपने  बिल  में  कहते  हे  लेकिन  काण्ट्रेक्ट  में  वही  चलता

 उसमें  हम  कहते  है  कि  वहां  काण्ट्रेक्ट  ही  नहीं  आपने
 पता  नहीं  क्या-क्या  लगा  दिया  है  हमने  तो  बहुत  लड़ाई  की  पहले
 के  वक्‍त  में  इनकम  टेक्स  लगता  अभी  भी  एक  साल  के
 दो  साल  के  बाद  उनको  पेमेण्ट  होता  लेकिन  जिसको  सचमुच  में
 पेमेण्ट  होना  उसको  मिला  या  पता  अगर  दिया  और

 काण्ट्रेक्ट  नही  हे  तो  कहां  से  लाकर  जिसको  पेमेण्ट  किया
 बाकी  काण्ट्रेक्ट  के  ऊपर  हो  जाता  हम  कहते  हे  कि  काण्ट्रेक्टर
 नही  हैं  गांव  में  हम  लोग  जो  देखते  बह  सचमुच  काण्ट्रेक्टर
 इसके  लिए  इतना  लड्ाई  -  झगड़ा  चलता  हमारे  यहां  जो  सरकार  उड़ीसा
 में  चलती  वहां  90  परसेण्ट  पिलफरेज  1४  में  इतना  हमने
 लिखा  पढ़ी  की  लेकिन  कोई  जाकर  उसको  देस्वता  नहीं

 आपके  जो  मिलियन  वैल  जहां  पर  14-15  हजार  रुपया  आप
 JRY  में  देते  वह  शेह्यूल्ड  शेडल्यूल्ड  ट्राइब्स  में  देते
 वह  क्‍या  करते  हे  कि  दो  हजार  रुपया  दे  देते  हैਂ  और  एक  बार  सब
 लिख  लेते  है  और  जहां  दस्तखवत  करना  करा  लेते  थोड़ी
 देर  के  बाद  कहते  हे  कि  तुम्हे  दो  हजार  रुपया  मिल  मेरा

 सुझाव  हे  कि  जहां  शेडयूल्ह  कास्ट्स  और  शेष्यूल्ट  ट्राइब्स  की  पापुलेशन
 ज्यावा  काम  करमे  वाले  ज्यादा  वहां  उनको  जमीन  उपलब्ध
 करायी  इससे  उन्हें  काम  मिल  पिछले  दिनों  जब  हमारी
 स्टेट  में  इलैक्शन  थे  तो  में  चुनाव  प्रचार  के  लिये  लोगों  के  घरों
 में  लोगों  ने  मुझ  से  शिकायत  की  कि  हमारे  पास  कोई  काम
 नहीं  जमीदार  लोग  हम  से  काम  लेते  हैं  लेकिन  हमें  मजदूरी
 नहीं  देते  आप  इस  तरफ  ध्यान  आज  गांवों  में  लोगों  की
 स्थिति  बहुत  खराब

 उपाध्यक्ष  नेंने  बाउडिश  लेबर  परिवार  में  जन्म  लिया
 इसलिए  में  इमोशनल  हो  जाता  शेह्यूल्ड  कास्ट्स  और  शेडयूल्ड  ट्राइब्स
 के  लोगों  को  अपना  हक  भी  नहीं  मिलता  आपने  कहा  कि  एम्पलायमैंट
 ऐश्योरेंस  भ्रेम़म  के  अन्तर्गत  उन्हें  रोजगार  दिया  जायेगा  और  आईहैटिफिकेशन
 किया  हम  देर  रहे  हैं  कि  हमारे  एरिफ  में  ट्राइवल  सब  प्लान
 में  हरेक  ब्लाक  का  आईहेंटिफिश्न  भी  हो  लेकिन  काम  कुछ
 नहीं
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 इस  का  50%  भाग  कृषि  पर  खर्च  किया  जाना  चाषटे
 वह  छिप  सिंचाई  चाहे  वह  स्त्राव  सिंचाई  चाहे  वह  जल

 भूतल  सिंचाई  हो  अथवा  चाहे  जैसी  सिंचाई

 आप  गाइडलाइम्स  हिली  एरियाज  में  14-15  हजार  दरफपये
 में  कोई  काम  नहीं  वहां  के  लिये  आप  ज्यादा  राशि  आवंटित

 आप  मीनिमम  वेजिस  बढ़ा  महंगाई  बहुत  बढ़  गई  इसको
 देखते  हुए  मिनीमम  वेजिस  बढ़ाना  आवश्यक  पश्चिम  बंगाल  में  भूमि
 सुधार  के  लिये  बहुत  से  कदम  उठाये  केन्द्र  सरकार  गरीबों  के
 बारें  में  बहुत  सोचती  हैं  कह  ऐसा  कोई  कार्यक्रम  क्यों  महीं  बनाती  हे
 कि  जिनसे  गरीबों  को  अधिक  से  अधिक  फायदा  हो  ।  मीनिमम  वेजिस
 बढ़ा  देने  से  उन्हें  बहुत  फायदा  वे  रवेत्ती  भी  करेगें  ओर  उन्हें
 रिजर्वेशन  भी  मिल  इससे  झगड़ा  ज्यादा  होने  काला  नहीं

 3.00  मए  प७

 उहीसा  में  पहले  15  रुपये  मिलते  लेकिन  अब  25  रुपए  हो
 गए  इतनी  राशि  आप  क्यो  नहीं  दे  सकते  एक  कारण  यह
 भी  है  कि  स्वेती  में  काम  करने  के  हाथ  कम  होते  जा  रहे  एग्रीकल्थर
 फील्ड  अब  मैकेनाइज्ड  होता  जा  रहा  ट्रेक्टर  काम  में  लाया  जाता
 हैं  पहले  जो  लोग  काम  करते  उनको  काम  के  बदले  में  अनाज
 दिया  जाता  इस  चीज  का  मैं  बचपन  से  देस्व  रहा  हमारे  यहां
 साढ़े  तीन  किलो  धान  दी  जाती  थी  ओर  आज  भी  यही  दी  जा  रही

 इनको  पेसे  से  कोई  मतलब  नहीं  होता  होता  यह  है  कि  इन
 को  काम  भी  मिल  जाता  है  और  अनाज  भी  मिल  तो
 घर  में  सुविधा  हो  जाती  मेरे  ख्याल  से  सरकार  को  इसका  बन्दोबस्त
 करना  चाहिए  कि  इन  लोगों  को  अमाज  मिल  जहां  पर  धान

 वहाँ  लोगों  को  धान  भिल  जाये  जहाँ  पर  गेहूँ  वहाँ  लोगों  को

 गेहूँ  मिल  हमारे  ट्राइबल  क्षेत्र  में  पांच  रुपया  भी  देते  इससे
 उनको  रोज  के  खर्च  के  लिए  पैसा  मिल  जाता  हैं  हमारे  यहां  दूसरें
 तरीके  से  घलता  तेल  तो  तेल  मिल  जाता  हमारे  यहां
 आपस  में  सब  काम  करते  एक  दूसरे  के  काम  करते  मे  आपको
 इस  बारे  में  बहुत  से  सुझाव  देना  चाहता  लेकिन  समय  कम

 3.02

 रीता  वर्मा  पीठासीन

 इस  साल  आपने  बहुत  से  अच्छे  कार्यक्रम  रखे  आपने  नाबार्ड
 की  भी  स्थापना  हैं  इसमें  सचमुच  में  क्या  काम  होता  हें  इस  बारे
 में  हमको  पता  नहीं  लगता  ये  लोग  सब  एजेंट  के  माफिक  रहते

 बिचोलिए  रहते  हैं  ओर  उनका  परसेंटेज  भी  बंध  जाता  हैं  वैलफेयर

 मिनिस्ट्री  के  अन्दर  दो-तीन  सबथायें  जो  अभ्ेटिफाई  करके  पेसा  देती
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 इसमें  भी  यदि  आप  वन-विन्सें  की  सुविधा  तो  उससे  लोगो
 फायदा  हो  सकता  आपको  कुछ  इस  ढंग  से  कनाना  आहिए

 कि  वहां  से  सीधे  शेश्यूल्ल  कास्ट्स  को  लाभ  आपने  नकरई  को
 पैसा  फिर  नक्षई  कोआपरेटिव  को  पैसा  मेरा  कहना  यह
 है  कि  हरेक  एरिया  में  एक  लीड  बैंक  होता  है  यह  पैसा  सीधे  लीड
 बेंक  को  दे  देना  आपने  नबाई  केवल  रवर्था  बढ़ानें  के  लिए
 बनाया  उनको  आपसे  जो  कार्यक्रम  विया  है  उसका  कोई  ठोसे  कार्य

 नहीं  हैं  उससे  गरीबों को  कोई  फायवा  नहीं  होता  है  आपने  केएजवीआईसी
 को  नाई  के  ध्रू  विया  हे  उनको  यह  पैसा  सीधे  क्‍यों  नहीं  दे
 आपने  जो  मेशनल  इक्विटी  फंड  रस्वा  है  उससे  हमारे  गरीबों  के  लिए
 फायवा  नहीं  हैं  मेरा  एक  सजेशन  आपने  बेस्अ  लैंह  में  एक  स्कीम
 रखी  है  कि  अगर  आदिवासी  हरिजन  यह  स्कीम  इम्पलीमेंट  करता  है
 तो  उनको  50  परसैंट  सब्सिडी  देते  हैं  और  ज्यावा  से  ज्यादा  50  हजार
 देते  हैं  जब  यही  फ्रेजेक्ट  जनरल  लोग  लेकर  चलते  है  तो  उनके  लिए
 आपने  25  परसेंट  सब्सिही  रखी  सेकिन  यह  ज्यादा से  ज्यादा  25
 लाख  तक  सब्सिशी  ले  सकते  यह  अंतर  क्यों  जहां  पर  उनकी

 पापुलेशन  ज्यादा  ज़्यादा  जमीन  है  वहां  पर  आप  इनको  एक  हेक्टेयर
 देकर  पेड़  लगाकर  छोड़  दे  और  कद  में  कह  दे  कि  यह  तुम्हारा
 यह  जमीन  ,  रेत  तुम्हारा  हे  तो उनके  लिए  अच्छा  इसी  प्रोजेक्ट
 से  इन  लोगों  का  केपिटल  फोरमेशन  हो  जायेगा  और  फिर  सीधे  इम्बूक्मेट
 की  शुरुआत  हो  मान  लीजिए  आपने  सरकार  की  तरफ  से  रवर्थ
 करके  इनको  दे  दिया  तो  मेरे  ख्याल  से  इससे  हरेक  परिवार  को  सहुलियत
 हो  इनका  केपिटल  फोरमेशन

 मेरा  एक  और  सजेशन  है  कि  ये  गरीब  लोग  जो  लैहलेस
 लेबरर्स  है  उनको  आप  क्लास  4  का  दर्जा  जो  कोई  भी  इनमें
 गवर्नमेट  सर्विस  में  है  उनको  36  लिखित  लाभ  यह  जो  लेडलैस
 और  स्माल  तथा  मर्जिनल  फार्मर्स  हैं  इनको  कम  से  कम  50  परसेंट

 सहुलियत  मिलनी  एक्प्लायमेंट  एश्योरेंस  स्कीन  में  सीधें  50  परसैंट

 इरीगेशन  फ्रेजेक्ट  के  लिए  रखा  जाना  चाहिएं  जब  इनको  काम  नहीं
 मिलता  उस  दिन  के  लिए  इनकों  कुछ  मिलना  यह  बंदोबस्त
 होना  कानूनन  तो  रस्वा  हुआ  लेकिन  अगर  इसको  आप
 नहीं  करोगें  तो  ये  लोग  कितने  दिन  तक  बुद्ध  बसे  आज  आपका

 एजूकेशन  घर-घर  तक  पहुंच  गया  आज  बच्चे  क्‍या  सोच  रहे

 इस  बारे  में  सोचना  अगर  उनका  हक  उनको  नहीं  दिया  जाता
 है  तो  फिर  यह  हक  छीन  करके  लेने  के  लिए  मजबूर  ही

 आज  सच  पार्टियों  में  गह़थह  क्योकि  यह  भी  नहीं  समझ  पाले  कि
 क्‍या  करना  कोई  अच्छा  इशु  आप  कोई  ऐला  इशु  नहीं
 बनाते  जिससे  की  ये  जो  लैंडलैंस  लेबरर्स  है उनको  कम  से  कम  क्लास
 4  का  दर्ज

 वड़वस्था  पेंशन  आपने  75  रुपए  माहवार  रस्वी  है  और  इसके  लिए
 65  साल  की  उम्र  तय  की  गई  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  कितने

 रिक्शापुलर  जो  6  साल  तक  जीते  सब  55-60  तक  मर  जाते

 इसी  तरह  से  एससीएसटी  के  लोग  भी  65  वर्ष  लक  नहीं  जी
 अब  तो  कातावरण  में  इतना  परिवर्तन  आ  रहा  ओजोन  पर्त  में  कमी

 आ  रही  दिन  में  भी  रात  में  भी  न  शुद्  हवा  मिलती
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 न  शुह्र  ख़नी  मिलता  न  शुद्व  लाने  को  मिलता  रत  को  मआर

 भी  काटते  यही  हाल  रहा  तो  आपको  2-4-8  लाल  के  बाद

 सेनली  प्लानिंग  कौ  आन्रत्यक्षता  है  नहीं  लोग  अपने  आप  हो

 मरते  लग  जाएंगे  और  नतने  शुए  हो  गए  हललिए  भेरा  सुलाव  है  कि

 पृहाक्स्था  पेंशन  की  आयु  एललीएलसटीत  के  भिए
 20

 क्य  करनी

 सभापति  महोबय  :  आप  25  मिनट  के  चुके

 आओ  अनाबि  चरण  बास  :  में  कांग्रेस  पार्टी  की  तरफ  से  बोल  रहा

 हूं  और  महत्वपूर्ण  सुझाव  दे  रहा

 सझापति  नहो्यय  :  और  लोग  भी  बोलने  वाले  )

 श्री  अनादि  यरण  बास  :  ये  सुल्लाव  और  किसी  माननीय  सदस्य
 -  नहीं  दिए  जो  मैं  दे  रहा  मै कहना  ग्याहता  हूं  कि  एससीएसटी

 ऐोग  कोई  उद्योग  नहीं  लगा  लेकिन  कोई  ऐसा  तरीका
 चिक्रालमा  मिससे  ये  अपने  पेरों  पर  खड़े  हो  सकें  और  इनको

 कुछ  लाभ  मिल  एससीएसटीज  के  नाम  से  जो  स्माल  इंटरप्रेनर्स
 उसके  लिए  10  साल  के  लिए  सेल्स  टैक्‍स  और  इनकम  टेक्‍्स

 माफ  इस  तरह  से  लोग  एससीएसटीज  को  पार्टनर  बनाएंगे  ओर
 उनके  मान  से  इहस्ट्री  इस  तरह  से  एससीएसटीज  को  कुछ
 दो-लौम  हज़ार  की  आमदनी  हो  अभी  कह  नहीं  मिलता

 इसलिए  मेरा  यह  सुन्नाव  हें

 श्ीकालकाबास  :  47  साल  में  आपने  ऐसी  पालिसी  क्‍यों  नहीं
 बनाई  कि  एससीएसटीज  के  लिए  इनकम  सेल्स  टैक्स  नहीं  होना

 ताकि  वे  अपने  पैरों  पर  रबड्डे  हो

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  मुप्ते  बोलने

 यह  संसद  हैं  यह  क्‍या  मैं  उनको  नया  लुल्लाच  दे  रहा  हूं  ।

 श्री  कालका  काल  :  इस  तरह  की  पालिसी  आप  क्यों  नही

 श्री  अभादि  चरण  दास  ;  पालिसी  हम  महीं  बनाते  पालिसी
 तो  मिनिस्टर  बलते  हैं  .....  आप  लोग  क्यों  बीच  नें  बोलते
 हैं  कन्युनिस्टों  का  भी  मुझे  पता  लेंड  रेफार्स्स  के नाग  पर  आप  लोग
 हर  बार  जीत  कर  आ  जाते  लेकिन  पीड्रोएस  की  डीलरशिप  आपके
 यहा  किसी  एससीएसटी  के  आदमी  को  नहीं  मिली  मुझे  पता

 आप  दूसरों  के  क्षेत्रों  में  नही  जा  उनमें  से  कितने  अब
 सर्वबजनिक  विशरण  प्रणाली  के  सदस्य  हो  गये  में  नागरिक  आपूर्ति
 समिति  का  सदस्य  ...

 सभापति  महोदया  :  आप  कृपया  पीठासीन  को  सम्बोधित
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 क्षी  अनावि  अरण  दास  ।  सभापति  मैं  लिर्फ  6  मिषट
 और  मैं  कहाना  चाहता  हूं  कि  इस  देश  के  विक्तात  के  लिए  जो

 कुछ  किया  कांग्रेल  ने  किया  आपके  पाल  कोई  सुल्लाव  है
 आप  भी  हम  आपको  नमा  नहीं  करते  जध  मैं  सुझाष  दे  रहा

 हूं  तो  मुझ्ते  क्यो  रिस्टर्य  कर  रहे

 सभापति  आईआर  ही  पी  में  आज  तक  6646541  करोड
 रुपया  और  जे  आर  बाई  में  162105  करोड़  रुपया  स्थर्थ  किया  गया  है
 इतना  पैसा  रवर्च  होने  के  बावजूद  गांवों  की  तरक्की  नहीं  हो  रही
 क्योकि  इन  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  ठीक  ढ़ग  से  नहीं  किया  गया
 मेरा  सुन्नाव  हे  कि  आप  ऐसा  एक  प्रोजेक्ट  बनाएं  कि  जो  उसमे  काम
 करने  वाले  वें  10  परसेंट  दें  और  10  परसेंट  सरकार  हर  रोज  यह
 परा  जमा  होना  जब  1000  रुपया  हो  जाए  लो  इस  पैसे  को

 दूसरी  स्कीन  में  इनवेस्ट  कर  जब  यह  धन  बढ़ते-बढ़ते  ज़्यादा
 हो  जाए  जो  काम  करने  वालों  को  पेंशन  अपने  आप  मिलने

 इससे  सरकार  को  ज़्यादा  नहीं  देना  पड़ेगा  उसके  साथ  ही  आप
 जो  डिहेक्शन  करते  हैं  ,  वह  भी  कम  करनी  आप  जो  मेटिरियल

 कम्पोनेंट्रस  नहीं  देले  वह  दे  सकले  अभी  आप  जो  आईआरहपी
 में  भूमिहीन  मजदूरों  को  12  हजार  रुपये  देते  उसमें  हजार  रुपये
 सब्सिही  होती  उसमे  से  तीन  हज़ार  रुपये  बियोलिया  सवा  जाता
 मेरा  सुभाव  हे  कि  उनको  चार  हजार  रुपये  का  बांह  दें  उस  पर  12
 प्रतिशत  नार्मल  इंटरेस्ट  दें  और  सब्सिही  का  आठ  यानि  टोटल
 20  प्रतिशत  17  साल  के  बाद  एक  लाख  रुपया  हो  तथ
 आप  हर  परिवार  को  मंथली  फ्लो  1500  रुपयें  दे  सकते  हैं  पहले  कहा
 जाता

 बाणिज्ये  बंसते  लक्ष्मी  तदर्थ  कृषि  कर्माणि

 तहर्थ  राजया  मिला  मेव  भ  मैद

 अभी  आपने  नेशनन  सोशल  अशिस्टेल  स्कीज  में  ओल्ड  एज  पेंशन
 का  प्रावधाम  किया  है  ओर  यह  भी  कहा  है  क्रि  &5  साल  क्री  उच्र
 होनी  मेरा  यह  कहना  हे  कि  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति
 के  लोगों  की  उम्र  या  रिक्शा  पुलर्स  की  उम्र  या  ख्याल  करते  हुए  आप
 उनके  लिए  यह  सीमा  50  साल  तक  कर  क्योंकि  ये  लोग  ज्यादा
 समय  जीवित  नहीं  इसके  अलाब  आपने  जो  पांच  रपये
 का  प्रावधान  किया  यह  भी  भ्रच्छी  योजना

 सभापति  महोदय  :  आप  मंत्री  जी  को  पत्र  लिख  वे  जरूर
 ध्यान  अब  आप  समाप्त  वर्मा  रिकाई  में  गही

 श्री  अनादि  चरण  दास  :  कहने  को  काफी  कुछ  लेकिन
 समय  कम  हे  इसलिए  में  इस  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करते  हुए
 अपनी  बात  को  यहां  समाप्त  करता

 '

 श्री  याइमा  सिंह  युमनाम  :  में  इस  विस
 विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  अभीरों  को  और  अमीर
 बनाने  तथा  गरीबों  को  और  गरीब  बनाने  की  व्यवस्था  है  यह  वास्तव  में
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 पुरानी  बोतल  में  मई  शराब  है  इसमें  स्राव  गत  वर्ष  की  बात  दोहराई  गयी
 विधेयक  में  कोई  नये  प्रस्ताव  नहीं

 अतः  मैं  इस  वित्त  विधेयक  का  विरोध  करता

 यदि  यह  विधेवक  पारित  हो  जाता  है  तो  इससे  केवल  विदेशी
 निवेशक  हमारे  घरेलू  निषेश  क्र  लाभ  आर्थिक
 के  नाम  सरकार  केवल  विदेशी  निवेशकों  को  प्रोत्साहन  हे  रही  है
 और  वेश  के  निषेशकों  को  उनके  उचित  लाभ  से  बंच्चित  रखे  रही  है
 अतः  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  वेश  के  कल्याण  के  लिये  आरम्भ  किये
 जाने  वाले  विकास  कार्यक्रनों  के  लिए  सार्वजमिक  धनराशि  के  वितरण
 की  कसोटी  में  परिवर्तन  किया  जाना

 इल  समय  पिछड़े  क्षेत्रों
 के  धाटे  को  पूरा  करने  और  क्षेत्र

 के  लिये  कल्याण  कार्यक्रम  आरंम्भ  करने  के  लिये  धनराशि  देने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  इसमें  कोई  सलम्देह  नहीं  हे  कि  इस  वर्ष  आयकर
 की  ओर  अधिक  बढ़ाकर  शुल्कों  में  और  अधिक  छूट
 अथवा  करों  को  एकत्र  करने  में  कुछ  और  रियायतें  देकर  कुछ  ओर

 अधिक  रियायतें  दी  गई  लेकिन  इनसे  देश  के  पूर्वोत्तर  भाग  के  लोगों
 को  लाभ  नहीं  यहां  तक  कि  धनराशि  के  वितरण  से  सम्बन्धी
 नये  प्रस्तावों  से  भी  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  को  कोई  लाभ  नहीं

 देश  में  हमेशा  क्षेत्रीय  असंतुलन  बन  रहा  हे  क्योंकि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र
 को  बहुत  ख्वाब  स्थिति  में  रखा  गया  है  और  इन  त्रुटियों  को  दूर  करने
 के  लिएं  कोई  कार्यक्रम  आरम्भ  नहीं  किये  जा  रहे

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ले  सदन्‌  में  यह  घोषणा  की  थी  कि  उन्होनें

 पूवोत्तर  राज्यों  को  अपना  लिया  हैं  लेकिन  इस  घोषणा  के  बाद  क्या
 विकास  कार्यक्रम  तैयार  किये  गये  हैं  और  उन  पर  कार्यवाही  की  गई

 हमने  केवल  उस  क्षेत्र  के  लियें  विकास  बैंक  की  स्थापना  की  बात

 सुनी  क्‍या  यह  पर्याप्त  उन्हें  यह  आश्वासन  देना  चाहिएं  कि

 प्रधान  मंत्री  हरा  यह  घोषणा  किये  जाने  के  थाव  कि  उन  राज्यों  को

 अपना  लिया  गया  है  पूर्कोत्त  राज्यों  के  लाभ  कै  लिये  क्‍या  कार्यक्रम

 तैयार  किय  गधे  हैं  लथा  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई

 जहां  तक  ग्रामीण  विकास  का  सम्बन्ध  पिछले  वर्ष  के  कार्यक्रम

 को  पुनः  दोहराया  गया  धमराशि  में  थोड्ली  सी  वृद्धि  कौ  गयी  है  लेकिन

 इसको  क्रियान्वित  करने  कली  एजेंसी  वही  अतः  इसका  क्या  लाभ
 है  /  प्रधान  मंत्री  द्वारा  इस  क्षेत्र  को  अपना  लिये  जाने  की  थोषणा  के  बाद

 कोई  नये  कार्यक्रम  आरम्भ  नहीं  किये  गये  यदि  माननीय  विज्र  मंत्री

 को  इस  क्षेत्र  का  देश  करने  का  समय  हो  तो  शायद  मोहाटी  अथक

 असम  में  अन्य  स्थानों  का  वोरा  और  पूर्केत्र  क्षेत्र  क ेसब  भागों  का

 यदि  कह  अन्य  स्थामों  को  दौरा  करते  हैं  लो  उन्हें  यह  पता  लगेंगा

 कि  वहां  लोग  बेरोजगारी  और  अन्य  समस्याओं  से  परेशान  इस

 देश  के  उस  भाग  विशेषकर  मणिपुर  में  पेयजल  अथक  बिजली  नहीं

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  की  योजना  को  उचित  रुप  से  आरम्भ  नहीं

 किया  गया  है  क्योकि  बिजली  की  कमी

 जहा  तक  परिवहम  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  सम्बन्ध  उन्हें  उचित

 रुप  में  बनाये  नहीं  रवा  सड़कों  की  हालत  रवराब  अभी  हाल

 ही  में  इम्फाल  का  गोहाटी  से  सम्पर्क  टूट  गया  वहां  अनेक  क्षेत्रीय
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 प्रतिष्ठान  जैसे  क्षेत्रीय  विकास  क्षेत्रीय  शुद  केन्द्र  आदि  जो
 सब  शिक्षण  और  गोहाटी  नें  स्थित  हैं  हण्फ़ाल  से  जिस  लोगों  को
 गोहाटी  जाना  होता  है  वह  पहले  कलकतल्सा  जाते  हैं  और  फिर  कलकत्से
 से  गोहाटी  जाते  इसी  प्रकार  यहि  लोगों  को  गोहाटी  से  इस्फाण

 तो  बह  पहले  कलकल्ला  जाते  हैं  और  इन्फाल  जाते
 ण  केबल  अधिक  धनराशि  त्वर्च  होती  है  बल्कि

 यदि  माननीय  प्रधान  मंत्री  अथवा  कोई  अन्य  मंत्री  उस  क्षेत्र  का
 दोरा  करें  तो  उन्हें  पता  लगेगा  कि  दीमापुर  और  इम्फाल  हवाई
 पटिटयों  की  दश्य  कितनी  खराब  हैं  देश  के  उस  भाग  की  पूर्णतया
 उपेक्षा  की  गई  यदि  उन्होनें  उस  भाग  के  विकास  के  लिये  कोई
 प्रस्ताव  नही  रखे  तो  में  इस  विधेयक  का  कैसे  समर्थन  कर  सकता

 अब  मैं  मणिपुर  राज्य  के  बारे  में  उल्लेरव  इस  समय  मणिपुर
 राज्य  की  स्थिति  बहुत  र्वराध  चाहे  वह  कानून  और  वप्यक्स्था  का
 मामला  हो  अथवा  विकास  कार्यक्रम  अथवा  अन्य  कोई  बात  वहां
 के  लोगों  को  हर  प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  हैं
 उस  क्षेत्र  की  कोई  भी  परवाह  नहीं  प्रधान  मंत्री  ने  उस  क्षेत्र  का
 दोरा  नहीं  किया  हैं  जबकि  वहां  वही  सरूया  में  लोग  मारे  गये  हैं  और
 मकानों  को  जलाने  की  घटनाएं  हुईं  है  ओर  आतंकवादी  गतिविधियां

 यदि  ऐसी  घटनाएं  कहीं  और  होती  तो  गृह  मंत्री  अथवा  प्रधान  मंत्री
 उस  क्षेत्र  का  तेजी  से  दोरा  क्‍या  बतर्मान  सरकार  द्वारा  यह

 पूर्वोत्लर  क्षेत्र  की  उपेक्षा  न  हीं  उनसे  मुझे  यही  पूछना

 में  अधिक  समय  नहीं  में  बेरोजगारी  की  समस्या  के  बारे
 में  उल्लेर  करना-चाहता  बेरोजगारी  की  समस्या  वहां  बहुत  गम्भीर
 हैं  वहां  तीन  ला  से  अधिक  शिक्षित  बेरोजगार  हैं  उनमें  असन्शोप
 की  भाषना  व्याप्त  हैं  कि  क्‍यांकि  उनकी  संख्या  में  मिरन्तर  तेजी  से

 पृ

 हो  रही  हैं  उनकी  संत्थ्या  मैं  सैकड़ों  और  हजारों  में  बृढ़ि  हो  रही
 अब  इस  संत्व्या  के  बढ़कर  पांच  लाख  हो  जाने  की  सम्भावना  क्योकि

 इस  बीच  सरकार  ने  सब  प्रकार  की  भर्ती  पर  रोक  लगा  दी  है  क्योकि
 सरकार  के  पास  रोजगार  देने  के  लिपे  धन  उपलब्ध  नहीं  है  जबकि
 विकास  कार्यक्रगों  की  क्रियाग्थिनि  के  लिये  रोजगार  दिये  जाने  की
 आवश्यकता  गत  तीम  बचों  से  नियुक्तियों  पर  पूर्णतथा  रोक  लगा
 दी  गई  अब  बहां  बेरोजगारी  विद्यमान  हैं  स्कूल  बिना  अध्यापकों  को
 चलाये  जाते  है  और  अमेक  प्रतिष्ठान  बिना  जनशक्ति  के  कार्य  कर
 रहे  वहां  इस  प्रकार  कौ  स्थिति  बनी  हुई  इस  प्रकार  की
 स्थितिं  के  कारण  लोगों  में  निराशा  की  भावना  पैदी  हो  रही  है  और  वे
 देश  छोड़कर  जाने

 कि  ।
 सोच  रहे

 सरकार  इन  सच  कातों  पर  विचार  करे  और  अपने  रवैये  में  बदलाव

 लाये  ताकि  पूर्कोल्लर  क्षेत्र  की  शुभकामनांए  उसके  साथ

 जब  तक  सरकार  का  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के  प्रति  रवर्थे  में  परिवर्तन
 नहीं  उस  क्षेत्र  के  लोगों  से  उसे  समर्थन  प्राप्त  नहीं

 श्री कालका बास : माननीय सभापति किसी भी प्रकार का बजट ओर विल विधेयक इस बात का दर्पण
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 होता  है  कि  उस  सरकार  की  सोच  क्‍या  वह  देश  का  शासन  किस

 तरह  चलाना  द्याहती  गरीबों  को  सहायता  देना  चाहती  है  या  अभीरों

 की  मदद  करना  चाहती  इस  बार  चूंकि  बजट  पर  यहां  चर्चा  नहीं  हो

 सकी  ,  माननीय  विल  मंत्री  जी  ने  सदन  में  बजट  पेश  किया  था  परन्सु
 विशिष्ट  कारणों  से  उस  पर  चर्चा  नहीं  हो सकी  और  आज  हम  वित्त

 विधेयक  के  जरिये  उस  पर  चर्चा  कर  रहे

 यदि  बजट  को  ध्यान  से  पढ़े  और  बिल  विधेयक  को  भी  देखे  तो

 वर्तमान  बट  और  विल  विधेयक  गीरस  ही  नहीं  निराशजनक  भी

 हमारे  देश  के  गरीबों  ,  अल्पसंख्यकों  और  वेश  की

 महिलायों  में  यह  कोई  आशा  का  संचार  नहीं  उम्हे  इसमें  कोई
 आशा  की  किरण  गजर  महीं  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  ने  इसमें

 आंकड़ों  के  करा  एक  ऐसा  छलावा  पेश  किया  है  जिससे  लगता  है  कि

 कहवी  जहर  की  गोली  को  चीनी  में  लपेट  कर  देने  की  कोशिश  की

 गयी  बजट  पेश  होने  के  तुरन्त  बाद  हमारे  अर्थशास्त्रियों  न ेबसट  पर

 अनेक  प्रकार  की  टिप्पणियां  की  बजट  के  विरोध  में  कई  तरह  की

 टिप्पणियां  अखबारों  भें  आयी  यदि  आपकी  अनुमति  हो  तो  में  उनको

 सदन  के  सामने  रस्व  सकता  हूं  क्योंकि  अनेक  टिप्पणियां  समाधार  पत्रों
 में  आयी  हैं

 सभापति  महोवद्या  :  आप  अपने  विद्यार

 श्री  कालका  वास  :  में  आपका  निर्देश  मानते  हुये  और  समय  की
 कमी  को  देखते  उन  टिप्पणियों  के  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हूं
 लेकिम  मैंने  उनका  सार  कहने  की  कोशिश  की  हे  कि  वर्तमान  बजट

 बहुत  बहुत  निराशामनक  रहा

 जैसा  मैंने  कहा  किसी  अच्छी  सरकार  के  बजट  में  देश  के  गरीबों
 के  दर्द  को  दूर  करने  के  लिये  प्रस्ताव  शामिल  किये  जाते  हैं  और
 वह  इस  तरह  लैयार  किया  जाता  है  जिससे  कि  पैसे  से  अधिक
 आय  थाले  लोगो  से  टेक्स  के  रूप  में  कुछ  लिया  जा  सके  और  गरीबों
 को  ज्यादा  से  ज्यादा  सहायता  पहुंचाई  जा  सके  ताकि  गरीबी  और  अमीरी
 के  अंतर  को  कम  किया  जा  सके  ।  मैं  ऐसा  तो  नहीं  कहता  कि  दोनो
 को  सभान  स्तर  पर  लाया  जाये  लेकिन  आज  तक  जितने  बजट  इस
 सरकार  के  बे  इस  बाल  का  द्योतक  हे  कि  उनके  कारण  गरीबी
 और  अभीरी  फा  अंतर  मिरंतर  बढ़ता  ही  वर्तमान  में  भी  यही
 कोशिश  की  गयी

 हमने  वर्तमान  बिल  विधेयक  से  काफी  उम्मीदें  लगायी  बजट
 के  बाद  की  टिप्पणियों  को  देख्वाते  हुये  हमें  आशा  थी  कि  जब  वित्त
 विधेयक  आयेगा  तो  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  देश  के  गरीबों  की  स्थिति  के
 बारे  में  विधार  करते  हुये  उनके  हिल  में  कुछ  प्रावधान  टैक्सों  में
 कटौती  करेंगे  और  टैक्स  इस  तरह  लगायेंगे  जिससे  देश  के  कमजोर
 लोगो  को  लाभ  गरीबों  पर  टैक्स  का  बोझ  कम  किया  जा  सके
 लेकिन  परिणाम  उससे  विपरीत  देखने  को  मिल  रहा  यद्यपि  कुछ
 आईटम्स  में  राहत  दी  गयी  जेसे  प्रेशर  कुकर  के  एल्यूमीनियम  पर
 टैक्स  कम  किया  गया  टेलीविजन  की  पिक्चर  ट्यूब  पर  टैक्स  कम
 किया  गग्चा  कुछ  दूसरी  आवश्यक  वस्तुओ  पर  टैक्‍स  की  दर  घटाई
 गयी  हे  लेकिन  इनमें  से  अधिकतर  वस्तुएं  ऐसी  है  जिन्हें  गरीब  आदमी

 छूता  भी  उसने  देखी  या  सुनी  भी  नहीं  क्योकि  आज  स्थिति  यह
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 है  कि  गांव  में  रहने  वाले  गरीब  लोगों  को  साधारण  दवाइयां  तक

 उपलब्ध  नहीं  बगेर  दवाओं  के  वह  मर  जाता  इसलिये  जहां  कुछ

 बसतुओं  पर  टेक्स  कम  करने  की  कोशिश  की  गयी  उसके  लिये  मै

 वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  लेकिन  उस  गरीब  की  तरफ  उनका
 ध्यान  नहीं  जिसका  अपनी  कुर्सी  बचाने  के  लिये  आप  आह्ुवान
 करते  है  और  तरह  तरह  के  प्रलोभन  देते  हे  लेकिन  आपने  बजट  और
 विल  विधेयक  में  उसे  कोई  राहत  नहीं

 सभापति  इस  विस  विधेयक  में  1994-95  में  कितमे
 धन  की  आवश्यकता  कितना  किन  म॒दों  से  पूरा  किया  जाना  है  कर
 कहां  पर  कहां  पर  इसकी  चर्चा  की  गई  यदि  आप
 वेखेगीं  हो  आपको  मालूग  होगा  कि  इसमें  कही  पर  भी  ऐसा  संकेत
 नही  है  जहां  पर  हम  यह  कह  सकें  कि  इससे  गरीब  को  राहत  मिलेगी ।
 इस  देश  में  गरीब  और  गरीब  होता  जा  रहा  हे  और  अभीर  और  अमीर
 होता  जा  रहा  अमीरों  को  छूट  दी  जा  रही  जब  बजट  पेश
 किया  ,  तो  इन्होंने  अप  की  चीजो  के  ऊपर  टेक्स  कम  किया  हैं

 में  इसका  विरोध  नहीं  करता  इस  बजट  के  विरोध  में  कुछ  महिलाएं
 वित्त  मंत्री  जी  से  मिली  उनमें  वित्त  मंत्री  जी  की  पत्नी  भी
 उनकी  बात  बिलकुल  सही  थी  कि  आपने  मेक-अप  के  सामान  पर

 कुछ  चीजों  के  टैक्स  घटाए  यह  अच्छी  बात  लेकिन  किच्चन  के
 सामान  के  दाम  कम  नही  चेहरा  सुन्दर  यह  अच्छी  बात

 पाउडर  और  लिपिस्टिक  लपेटने  से  थोड़ी  देर  को  सुन्दर  बना  जा
 सकता  लेकिन  इससे  पेट  की  आग  शांत  नहीं  हो  सकती  पेट
 की  आग  तो  रवाने  से  ही  शान्त  आज  हमारी  कृषि  की  चीजों  में
 से  किसी  के  भी  दाम  कम  नहीं  हुए  हैं  स्वाने-पीने  का  जो  सामान
 उसमे  किसी  में  भी  राहत  नहीं  दी  गई  इन  चीजो  के  दाम  बहुत  बढ़
 रहे  दालों  को  पहले  गरीब  आदमी  रकाता  आज  वठालों  के  रेट
 आसनान  को  दू  रहे  30  रुपए  किलो  तक  दालों  के  रेट  हो  गए

 सभापति  वित्त  मंत्री  स्वयं  मानते  हे  कि  11  फीसदी  इन्फ्लेशन

 हुआ  पेसे  की  कीमत  घट  रही  हैं  हमने  सोचा  था  कि
 विधेयक  को  लाने  के  लिए  दो-ढाई  नहीने  मिले  तो  शायद  क्ति
 मंत्री  जी  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  गरीबों  को  राहत  देने  का  काम

 इसमें  जरुर  हमें  रवेद  हे  कि  पहाड़  और  निकली
 वाली  कष्ावत  घरितार्थ  हो  रही  हमारा  सभी  पार्टी  के  लोगों  का
 ख्याल  था  कि  पैसे  की  कीमत  घट  रही  इसलिए  और  कूछ  नहीं  ,
 तो  कम  से  कम  जो  वेतनभोगी  कर्मचारी  उनको  तो  आप  राहत
 अवश्य  लेकिन  उनको  भी  कोई  विशेष  राहल  नहीं  दी  है  ओर  मात्र
 35  हजार  से  40  हजार  रुपए  ही  आय  कर  पर  छूट  दी  जबकि
 चलेप्या  समिति  की  ही  सिफारीश  60  हजार  रूपए  तक  की  आय  को

 आयकर  नुक्त  रखने  की  किम्सु  आपने  वह  सिफारिश  भी  नहीं

 वेतनभोगी  कर्मचारी  ईमानदार  हैं  उनका  बेसन  कितना  है  यह

 सब  सरकारी  रिकारई  में  हे  इसलिए  आप  उनसे  आय  कर  वसूलते  हैं

 जबकि  इस  देश  में  बड़े  -  बढ़े  भष्टाझार  कर  के  लोग  करोड़ों  अरबों  रुपए
 डकार  जाते  है  ओर  आपको  एक  पैसा  भी  टेक्स  नहीं  देते  यहां  पर

 हर्षद  मेहता  जैसे  लोग  करोड़ों  और  अरबों  रुपए  के  शेयर  घोटाले  करते

 ऐसे  लोगों  को  दुनियाभर  की  छूट  मिल  जाती  है  और  वे  लोग

 करोड़पति  और  अरंबपति  बन  जाते  हैं  आज  यहां  का  क्लार्फ

 और  असिस्‍टेंट  जो  वेतन  लेता  है  उसको  आयकर  देना  पहला  है  उसको
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 कोई  राहत  नहीं  मिलती  है  ईमानदारी  से  कुछ  नहीं  मिलता  हे  और
 बेईमानी  भ्रष्टाथार  कर  के  लोग  करोड़ों  और  अरबों  रुपए  कमा
 लेसे

 हमारे  हिन्दुस्तान  में  तो  इतमे  भ्रष्टाचार  हुए  हें  कि  उनके  उदाहरण
 तो  दुनियाभर  में  दिए  जाते  हैं  यहां  पर  बैंक  घोटाले  हुए  ।  यहां  पर  शेयर
 घोटाले  यहां  पर  चीनीं  घोटाले  हमारा  देश  घोटालों  से  भरा

 पड़ा  हैं  गरीब  सुन  रहा  वह  देख  रहा  हे  कि  यह  पेसा  कहां  जा  रहा
 इस  वित्त  विधेयक  में  जो  लोग  इस  देश  को  लूट  रहे  जो

 घोटाले  कर  रहे  उनसे  बचाने  और  गरीबो  को  सहायता  देने  की  कोई
 बात  कहीं  नजर  नहीं  आती

 सभापति  अभी  अनादि  चरण  दास  जी  बोल  रहे  वे

 ठीक  बोल  रहे  में  उनके  सुझाव  से  सहमत  क्योकि  वह  कह  रहे

 थे  कि  में  कांग्रेस  का  वक्ता  हूं  इसलिये  मुझे  बोलने  के  लिए  ज्यादा

 समय  दिया  मैंने  उनका  विशेध  इस  बात  पर  किया  कि  आप

 कांग्रेस  के  वक्‍ता  इसलिये  आपको  बोलने  का  ज्यादा  समय  क्यों  दिया

 सभापति  महोबया  :  आप  अपनी  बात

 श्री  कालकाबास  :  मैं  अपनी  बात  ही  कह  रहा  में  उनसे
 सहमति  प्रकट  करते  हुए  यह  कह  रहा  था  कि  आज  कांग्रेस  को  सुझाव
 देने  का  अधिकार  नहीं  वह  तो  सरकार  में  बेठी  हुई  उनको  तो
 करना  चाहिए  और  वह  करने  की  भी  हालत  में  हे  लेकिन  आज  वह

 जनता  को  बहकाती  है  कि  देस्वो  हम  पार्लियामेंट  में  आपके  बारे  में
 बोल  रहे  अरे  भाई  आप  तो  करने  वाले  आपको  बोलने  की  क्या

 जरूरत  हैं  आज  हालत  यह  है  कि  मर्ज  बढ़ता  ज्यों-उ्थों  दवा

 जैसे  -  जैसे  यह  ववा  कर  रहे  हें  बेसे  यह  भर्ज  बढ़ता  जा  रहा

 आज  गसीबी  बढ़ती  जा  रही

 सभापति  आज  इस  देश  में  40  फीसदी  से  ज्यादा  लोग

 गरीब  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  हें  आज  आजादी  मिले  हुए
 हमें  47  साल  हो  मये  हैं  लेकिन  उनको  एक  समय  का  भोजन  तक

 नहीं  मिलता  जिस  देश  को  हम  सोने  की  चिहिया  कहते  आज

 वष्ट  गरीबों  का  देश  बना  हुआ  हैं  आपने  शिक्षा  में  कितना  रुपया  लगाया

 आज  हमारे  देश  में  महिलाओं  को  केवल  29  प्रतिशत  ही  शिक्षा  के

 अक्सर  प्राप्त  है  तथा  कुल  48.1  प्रतिशत  अशिक्षित  आजादी  मिले

 आधी  शताब्दी  बीत  गयी  आप  और  कितने  दिन

 यह  देश  जो  शिक्षा  का  गुरु  माना  जाता  जो  दुनिया  को

 सभ्यता  देता  शिक्षा  देता  वह  इन  47  सालों  में  गरीब  वेश  बन

 गया  हैं  आज  गरीब  और  गरीब  होता  जा  रहा  पिसता  जा  रहा  हैं

 महात्मा  गांधी  जी  कहा  करते  थे  कि  इस  देश  में  रोजगार  देने  के  लिए

 स्मांल  स्केल  इण्डस्ट्री  होनी  चाहिए  लेकिन  आज  वह  खत्म  की  जा  रही

 है  आयात  हयूटी  घटाई  ओर  कस्टम  इयुटी  बढ़ाई  जा  रही  है  दुनिया  से

 दूसरे  अमीर  देज्ञों  को  यहां  आमंत्रित  किया  जा  रहा  हे  कि  वह  यहां  आयें

 और  यहां  आकर  अपनी  बही  वही  मशीनें  और  धन  के  आधार  पर  इस

 देज्  में  कम्पीटिशन  करके  यहां  के  लघु  उद्योगों  में  काम  करने  वाले
 लोगों  को  नष्ट  कर  वे  बेरोजगार  हो  सरकार  महात्मा  गांधी
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 का  नाम  लेती  हे  लेकिन  उनके  सिद्ऑांतो  पर  नहीं  चलती  ।  वह
 महात्मा  गांधी  का  नाम  लेकर  जनता  को  बहकाती  हे  कि  हम  महात्मा
 गांधी  के  अनुयायी  महात्मा  गांधी  की  पीठ  पर  जितना  छुूरा  आपने
 मारा  उतना  किसी  ने  नहीं  मारा  अगर  आप  महात्मा  गांधी  की
 नीतियों  पर  काम  करते  तो  क्‍या  यह  हालत  ..........  )
 हम  लो  उनका  नाम  बही  श्रद्वा  से  लेने  आप  तो
 उस  सरकार  का  समर्थन  करते  जो  मह्त्मा  गांधी  को  गालिया  देती

 वह  सरकार  आपके  समर्थन  से  चल्र  री

 सभापति  महोदया  :  कालका  ढास  आप  चेयर  को  सम्बोधन
 करके

 श्री  कालकादास  :  में  तो  यह  कह  रहा  हूं  कि  हम  महात्मा
 गांधी  के  श्रद्वालु  हम  उन्ही  के  सिद्धातों  पर  चलते  हें  लेकिन  जो

 सरकार  उनको  गालियां  देती  वह  आपके  समर्थन  से  चल  रही

 आप  अपना  समर्थन  वापिस  ले

 सभापति  में  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  इस  देश

 में  गरीबी  बढ  रही  बेरोजगारी  बढ़  रही  अभी  उन्होंने  बताया  था

 कि  इस  देश  में  दो  करोड  नौजवान  बेरोजगार  लेकिन  यह  बात  सच
 नहीं  हैं  जहां  तक  हमें  अनुमान  शिक्षित  व  अशिक्षित  नौजवानों

 की  सरूया  सात  करोह  से  ज्याटा  बजट  में  उनके  लिए  रोजगार

 की  कोई  व्यवस्था  महीं  हें  वः  जनता  कहां  क्‍या

 इसके  ऊपर  किसी  का  घ्यान  नहीं  हें  गरीबी  हटाओं  का  नारा  टेकर
 सबको  बहकाया  गया  जनता  सोचती  है  कि  अगर  गरीबी  हट  गयी

 तो  हमको  भी  कुछ  जीवनयापन  के  लिए  कुछ  चीजें  मिलेगी

 लेकिन  न  तो  समानता  न  समरसला  भर  न  ही  मम्मान

 रोटी  तो  अलग  बात  आज  इस  देश  को  30  प्रतिशत  लोगों

 को  सम्मान  तक  नहीं  न  रोटी  मिली  और  न  ही  सम्मान

 लेकिन  इस  सरकार  मे  उल्के  लिए  कोई  उपाय  नहीं

 उसका  कोई  निराकरण  नहीं

 सभापति  मेरा  निवेदन  हैं  कि  जब  तक  यह  सरकार

 धन  के  क्तिरण  की  व्यवस्था  ठीक  तरह  से  नहीं  करेगी  तब  तक  गरीब

 और  गरीब  होते  जायेगें  और  अमीर  अपने  पैसे  के  बल  पर  इस  सरकार

 के  धन  को  लूटता  वह  और  अधिक  अमीर  बनकर  गुलछरें

 वह  यहा  कि  संस्कृति  और  सम्मान  को  भी  नष्ट  करेगा  यहाँ  के

 नौजवानों  को  किस  तरह  से  रोजगार  इसकी  व्यवस्था  आपने

 नहीं  की  ,  किस  तरह  से  गरीब  बस्तियों  में  स्कूल  रघोले  इसकी

 व्यवस्था  नहीं  की  ,  जो  लोग  भूरवे  मर  रहे  उनको  किस  तरह  से

 रोटी  इसकी  कोई  व्यवस्था  नहीं  लोगों  को  न्याय  ढिलाने

 के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  ।

 आजादी  के  बाद  से  हम  सब  समान  महात्मा  गांधी  ने

 अम्बेहकर  को  विश्वास  दिलाया  था  कि  ठम  साल  में  इस  देश  मे  सब

 समान  हो  कोई  छोटा  -  बड़ा  नहीं  विषमता  नहीं
 लेकिन  आज  भी  विषमता  और  नफरत  बदती  जा  रही  लोगों  में

 आपस  मे  घृणा  बढ  रही  हैं  आज  भी  यह  देखा  जाता  हे  कि  व्यक्ति
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 कहां  पैदा  यह  नहीं  देखते  कि  बह  क्‍या  बहुत  से  कानूग
 बनाने  कौ  कोशिश  हुई  लेकिन  उस  पर  अमल  नहीं  ऐसा  नहीं

 है  कि  आपको  यह  सब  मालून  नहीं  आपको  सब  कुछ  नमालून  है

 लेकिन  गरीबों  को  उनके  पैरों  पर  श्वड़ा  करमे  की  आपकी  नौयत

 नहीं

 जननोहम  सिंह  जी  के  यहां  आने  से  पहले  शेडपूल्ह  कास्ट्स  को

 काम  करने  के  लिए  4  लाख  रुपये  तक  कम  ब्याज  पर  लोन  मिलता

 था  लेकिन  पिछले  एक  साल  से  एक  लासव  रुपये  से  ज्यादा  ऋण  कम

 ब्याज  दर  पर  नहीं  एक  लाख  रुपये  में  कौन  सा  काम

 आपको  तो  सिर्फ  वोट  आप  यह  नहीं  चाहते  कि  गरीबों  की

 हालत  ठीक  हो  क्योंकि  आपको  मालूम  हे  कि  जिस  दिन  उनकी  हालत

 ठीक  हो  वे  विचार  करना  शुरु  कर  देंगे  और  जब  विचार  करना

 शुरु  कर  देंगें  तो  कांग्रेस  को  कटघरे  में  खड्डा  कर  इसलिए  आप

 जान-बूझ्कर  उनको  पढ़ाना  नहीं  उनका  समानता  का  अवसर

 दिलाना  नहीं

 आज  भी  स्कूलो  में  4  रुपये  महीने  की  स्कालर्शिप  है  ।  4  रुपये
 में  क्‍या  होता  पांचवी  क्लास  में  साल  का  40  रुपया  मिलता  हैं

 आप  इस  पर  दृष्टि  वह  जमाना  चला  गया  जब  लोग  बिना
 सोचे  -  समझे  आपके  पीछे  लगे  रहते  अब  लोगो  ने  आपको  समझ
 लिया  हाल  के  चुनाव  इसका  परिणाम  यह  तो  शुरुआत

 आगे  देखिए  होता  है  अब  लोगों  ने  समझ  लिया  है  कि
 आप  उनको  47  साल  से  बहका  रहे  गुजरात  और  जहां
 कांग्रेस  कठोरता  से  जमी  हुई  कांग्रेस  को  लोगों  ने  उर्ाइकर
 फेंक  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  बहुत  से  प्रदेशों  में  तो  आप
 विरोधी  दल  में  भी  नहीं  कर्नाटक  में  लो  आप  तीसरे
 नम्बर  पर  अब  लोगों  ने  सोचना  शुरु  कर  दिया  है  तो  आप  भी
 सोचना  शुरु  क्क्‍त  बहुत  निकल  चुका  आप  भी  विचार

 कीजिए  क्योंकि  आपके  हाथ  में  अर्थव्यकस्था  अर्धध्यपल्था  को
 आधार  पर  आप  लोगों  क्री  सहायता  कर  सकते  लोगो  को  ऊचां
 उठा  सकते  आजादी  के  47  साल  के  बाद  भी  जिनको  आजादी
 की  रोशनी  नहीं  मिली  ,  उनको  वह  रोशनी  वे  सकते  हैं  लेकिन
 आपकी  नीयत  नहीं  हैं  आप  तो  आंकड़ों  में  हेरफेर  करके  लोगों  को

 गुमराह  करने  का  काम  करते  कुछ  चाटुकारों  ने  कह  विया  कि
 मनमोहन  सिंह  जी  का  बजट  तो  बहुत  अच्छा  हे  लेकिन  अर्थशास्त्र
 कहते  हे  कि  यह  सब  गलत  बजट  अघ्छा  हे  या  यह  इस
 बात  का  दर्पण  हे  कि  सरकार  सोच  क्या  सरकार  मरीबों  को

 कुछ  चाहती  हे  या  लेकिन  सरकार  की  नीयत्‌  यह  रही
 कि  गरीबो  से  वोट  उनको  बहकाओं  ओर  अभीरों

 मेरा  निवेदन  जैसे  मेने  पहले  भी  कह्म  कि  आप  इस  पर
 विचार  करे ंकरें  ओर  अर्थनीति  को  ठीक  आपकी  आज  की  अर्थनीति

 ग्राम  विरोधी  हैं

 यह  गरीब  विरोधी  यह  नौजषान  विरोधी  यह  फिसान

 विराधी  यह  दलित  विरोधी  यह  अल्पसंरूयक  विरोधी  इस  पर

 आपकों  पुनर्विद्यार  करना  यह  अगर  किसी  के  पक्ष  में  हे  तो  वह

 केवल  एक  तबका  वह  है  जो  आपकी  सरकार  को  चला
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 रहां  आप  केवल  उसको  देखते  जो  सरकार  को  चलाता

 उसका  ध्याज  आप  रखते  लेकिन  जो  सरकार  को  बनाता  उसका

 ध्यान  रत्थना  आप  भूल  गये  इसलिए  सरकार  को  बनाने  झले  लोग

 आपसे  अलग  हो  रहे

 भेरा  निवेदन  है  कि  आप  अपनी  इस  आर्थिक्र  नीति  को  बदलें

 और  बदलकर  ऐसी  नीति  जिससे  नौजवानों  को  रोजगार

 जिससे  गरीबों  को  रोटी  मानव  को  मासवता  के  आधार  पर  सम्मान

 जो  आप  कहते  है  कि  हमारे  देश  में  70  प्रतिशत  लोग  गाषो  में

 रहते  कृषि  का  काम  करते  आप  उनकी  भी  सहायता

 कृषि  मजदूरों  के  बारे  में  अभी  हमारे  अध्यक्ष  महोदय  ने  सब  की  राय  ली

 थी  ।  यह  ठीक  है  कि  हमारे  कृषकों  ने  ब्ेतावनी  को  स्वीकार  किया
 और  हमारे  यहां  पर  अनाज  का  उत्पादन  ऐसा  किया  कि  हमें  विदेशों  से
 ज्यावा  अनाज  अब  नहीं  मंगाना  यह  अलग  बाल  है  कि  उनको
 भी  यहां  न्याय  नहीं  मिल  रहा  लेकिन  जो  कृषि  मजदूर  उसको
 भी  रोटी  मिल  रही  है  या  नहीं  मिल  रही  सरकार  को  यह  देखना

 जैसे  यहां  पर  कहा  गया  कि  उनको  मिनीमम  वेजेज  दीजिए  तो

 कहते  हे  कि  हम  आपको  काम  पर  नहीं  लगाते  तो  उनकी  कोई
 व्यवस्था  की  जायं  मजबूर  होकर  उसको  न्यूनतम  मजदूरी  पर  काम  करना

 पड़ता  लेकिन  उसका  रोटी  नहीं  मिलती  आज  देश  का  नोजवान

 भूखा  मर  रहा  हैं  वह  काम  करना  चाहता  है  लेकिन  उसके  पास  काम
 नहीं  ...  आपको  ऐसी  नीति  बनानी  जिससे
 नौजवान  को  काम

 आज  47  साल  की  आजादी  के  बाद  भी  ग्यगीब  की  झोपही  में
 पेदा  होने  वाले  बच्चे  दवाई  के  अभाव  में  अपनी  मां  की  गोद  में  दम

 तोह  दे  लो  यह  हमारे  लिए  शर्म  की  बात  मैं  कुछ  देशों  में  गया
 मैंने  वेश्क  जो  देश  हमारे  देश  से  बहुत  बाद  में  आजाद  मलेशिया
 इनारा  नजदीकी  देश  बह  हमले  12  साल  के  बाद  आजाव  हुआ  ..

 सभापति  महोश्षण  :  कालका  दाल  आप  22  निनट  घोल

 चुके
 ह  '

 श्री  कालकादास  :  में  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  दो  किमट  में
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  अब  ब्रहकाने  का  समय  पीछे  निकल्न  गया
 है  ।  यह  बजट  बहकावे  का  बजट  आप  अंगर  समझे  कि  मरीब
 आदमी  समझता  नहीं  उस  तक  यह  जायेगा  तो  यह  आपकी

 भूल  होगी  ,  क्योंकि  रुपये  की  क्रयशक्ति  बहुत  घट  गई  हैं  हमको  कोई
 उदाहरण  देता  है  कि  पहले  मैं  दस  रुपये  कमाता  लेकिन  अब  15
 रुपये  कमाता  लेकिन  अब  15  रुपये  का  आता  क्या  पहले  उस
 रुपये  का  कुछ  आता  था  लेकिन  आज  15  रुपये  का  कुछ  नहीं
 आज  जो  ईमानकर  #.  जो  वेशनभोगी  लोग  जो  अपनी  आध  को
 कही  नहीं  छिपा  उनको  आंप  कुछ  राहत  दीजिएं  आपसे  केवल
 इलसनी  बात  की  थी  कि  चेलेया  कमेटी  ने  60  हजार  शफ्ये  तक  आयकर

 छूट  की  बात  कही  सारी  पार्टियों  के  सभी  लोगों  ने ंकहा  कि  आप
 कम  से  कम  50  हज़ार  आयकर  दूर  तो  कर  लेकिन  आपको
 जिद  जिद  है  तो  आपकी  जिद  क्योकि  आप  सस्‍कार में
 अभी  तो  आपकी  जिद  चलेगी  ,  लेकिन  जब  अक्सर  चूक  तथ

 आप  पछतायेगें  कवि  लोगों  ने ठीक  कंहा  मेंने  लोगो  की  सलाह  महीं
 लेकिन  फिर  पछतने  से  कुछ  नहीं  समय  के  बाल  तो
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 आगे  होते  पीछे  जब  समय  मिकल  जाता  है  तो  अब  धाल  पकड़ने
 की  कोशिश  आपके  हाथ  में  कुछ  नहीं  उत्तके  तो  बाल
 आगे  पहले  पकड़  लो  तो  कुक  हो  सकता  बाद  भें  बाल  पकड़ेगे
 तो  पौछे  उसकी  खोपड़ी  गंजी  बाल  नहीं  पकड़  में  नहीं  आयेंगे  तो
 समय  चला  काइ  में  पछत्ताने  से  कोई  फायबा  नहीं  इसलिए
 मैं  आपके  नभाध्यम  से  इल  सरकार  को  निवेशन  करना  चाहता  हूं  कि  यह

 बजट  गरीब  के  हित  में  नहीं  इसलिए  इस  पर  पुनर्षिचार

 यह  बजट  देश  के  नौजवानों  को  रोजगार  प्रदान  कश्मे  वाला  बजट

 नहीं  हैं  यह  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  का  विरोधी  यह  महात्ना  गांधी  के

 सित्ातों  के  विरुद्ठ

 हमारे  देश  का  दुर्भाग्य  है  साल  की  आजादी  के  बाद  भी

 यहां  फीसदी  लोग  अशिक्षित  हमें  इस  ओर  देखना  होगा  और

 लोगों  को  शिक्षित  करना  बजट  और  नीतियो  को  इस  तरह

 बनाना  होगा  जिससे  सब  को  शिक्षा  आप  नीति  ऐसी  बनाये  जिनसे

 कानूस  का  पालन  हो  और  लोगों  को  भी  न्‍्याथ  लोगों  के  हिल

 को  देखते  हुए  नीतियां

 मुझे  दु्व  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  आज  की  सरकार  भ्रष्टाचार

 में  सबसे  आगे  इस  दौरान  इतने  भ्रष्टाचार  हुए  कि  पार्लियामेटरी
 कमेटी  इनकी  जांच  करने  के  लिये  बिठायी  गई  ।  उसने  संकेत  दिया
 कि  भ्रष्टायार  हो  रहे  हे  लेकिन  ऐक्शन  टेकन  रिपोर्ट  पर  कोई  ध्यान
 नहीं  आप  सोचते  हैं  कि  हम  गद्दी  पर  बेठे  इसलिये  कोई  कुछ
 नहीं  बिगाड़  में  आपकों  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  आपको
 फिर  जनता  के  बीच  जाना  आप  भ्रष्टाचार  उन्मूलन  नीति  बनाये

 जिसमे  भ्रष्टाचार  को  कोई  स्थान  न  इस  रास्ते  पर  आप
 आपके  अधिकारी  चलें  और  सारी  जनता  जब  तक  भ्रष्टाभार
 चलता  रहेगा  तब  तक  लोगों  को  आपकी  बनायी  हुई  थोही  बहुत  नीतियों

 का  लाभ  नहीं

 मे  फिर  सरदार  मलमोहन  सिंह  जी  से  निषेदन  करता  हूं  कि  अगर

 आप  कुछ  कर  सकते  है  तो  आयकर  में  दी  जाने  बाली  छूट  की  सीना

 को  बढ़ाये  क्योंकि  यह  बेतनभोगी  लोगों  को  प्रभाषित  करती  है  और  जो

 ईमानदार  लोग  होते  अपनी  आय  को  छुपा  नहीं  सकते  उनको
 भी  प्रभावित  करती  इसलिये  चेलैय्या  समिति  की  रिपोर्ट  के  अमुसार
 60  हजार  रुपये  की  आय  को  आयकर  में  छूट  दी

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  में  आपका  आभार  प्रकट  करना  आंहता  हूं
 कि  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका

 *भऔ्री  जीवरत्नम  :  सभापति  मैं  बजट

 प्रस्तावों  और  वित्त  1995-96  का  स्वागत  करता  में

 अनेक  सामाजिक  और  ब्रामीण  विकास  उपायों  जेसे  आवास  योजना  का

 भी  समर्थन  करता  आपने  यह  घोषणा  की  कि  आप  इस  वर्ष

 10  लाख  मकानों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  लेकिन  मे  आप्से  यह  महत्वपूर्ण
 क्आऊजय3भभडल्‍जे

 बमूलत  :  तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुबाद  का  हिन्दी
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 प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  कि  समाज  के  ग्रानीण  निर्धनों  और  अन्य  जैरूत
 मब्यों  के  लिये  लाभप्रद  पह  योजना  का  आपका  कैसे  कियान्बित  करने
 का  विचार  हैं  मेरा  वित्तनंत्री  को  पह  सुझाव  है  कि  जिला  सभाहर्ता  की
 अध्यक्षता  में  सचितियों  का  गठन  किया  जामा  चाहियें  और  उनमें  विशेष  ,
 क्षेत्र  के  संशद  सवस्प  और  विधानसभा  सबस्य  अदशय  शामिल  किये  जाने

 मैं  इत  बात  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  इश  प्रकार  की  बिका
 योजनाएं  की  क्रियान्वित  के  बारे  में  प्रभावशाली  ढंग  ले  मिमरानी  रश्वी
 जानी  चाहिएं  इसमें  जनता  के  शंशब

 लक्ण्येटरन्ओऔर
 विधानसभा  के  सदस्यों  को  अवश्य  शामिल  किया  जाना  आालिर  cw

 यदि  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  इसमें  शामिल  नहीं  किया
 त्रो  गरीब  ओर  जरुरत  मन्द  लोगों  के  लिये  निर्माण  किये  जा  रहे  और
 उनको  वितरित  किये  जाने  वाले  ।0  लाख  मकानों  सम्बन्धी  योजनाओं
 का  पर्यवेक्षण  और  उनका  क्रियान्वित  कौन  इसमें  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  ओर  समाज  के  अन्य  धर्गो  के
 निर्धन  व्यक्ति  भी  शामिल  वे  भी  द्याहते  है  कि  पोजनाओं  से  उन्हें
 लाभ  इस  प्रकार  अनेक  गांवों  में  हज़ारों  स्वतन्त्रता  सेमानी  और
 उनके  परिवार  गरीबी  में  रह  रहे  मेरे  निर्काचस  क्षेत्र  में उनकी  संरथ्या
 काफी  अधिक  हे  और  उनमें  से  कुछ  बहुत  गरीब  में  यह  चाहता  हूं
 कि  सरकार  उनको  भी  इस  योजना  के  अन्तर्गत  लाभाथियों  की  सूची  में
 शामिल  उनकों  भी  मकान  उपलब्ध  करायें  अतः  में  सरकार  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  जिला  समहर्ताताओं  की  अध्यक्षता  में  लमितियों
 का  गठन  किया  जाये  ओर  इस  उचित  अनुरोध  पर  महानुभूति  पूर्ण
 विचार  किया  सरकार  को  स्वतंत्रता  सेनानियों  और  उनके  आश्रितो
 को  इन  मकानों  की  एक  निश्चित  प्रतिशतता  का  आबटन  करना
 मेरा  यह  अनुरोध  हे  कि  इस  वर्ष  के  बजट  में  अनेक  सामाजिक  उपायों
 को  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  के  लिये  संलंद  सदस्यों  और

 विधान  सभा  सदस्यों  को  शामिल  किया  जाना  चाहिएं  जो  विभिन्न  अवस्थाओं
 में  योजना  की  क्रियान्विति  पर  निगरानी  जहां  तक॑  तमिलनाएु
 का  सम्बन्ध  है,इस  बारे  में  कभी  भी  संसद  सदस्यों  से  शलाह  भहीं  ली

 जाती  अथवा  उन्हें  किसी  भी  ऐसी  समिति  में  शामिल  नहीं  किया  जांता
 जिनका  गठन  विभिन्‍न  ग्रामीण  विकास  योजमाओं  की  क्रियास्विति  के

 लिये  किया  जाता  हैं  ऐसा  केवल  अन्य  राज्यों  नें  भी  हो  रहा  हैं  केवल

 संसद  सकस्‍य  संसद  में  बजट  पास  कर  वेते  हैं  यह  बात  बहुत  तर्क

 पूर्ण  है  कि  इन  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  की  क्रियान्विति  की  निगरामी

 के  लिये  संसद  सदस्यों  को  अबश्य  शामिल  किया  जाना

 3.59

 (  श्री  तारा  सिंह  पीठासीन  हुए  )

 वे  इस  बारे  में  केन्द्र  सकार  को  ओर  संसद  को  पुरी  जानकारी
 यह  दुत्थ  की  बात  है  कि  अभी  तक  संसद  सदस्यों  को  यह

 अधिकार  नहीं  दिया  गया  सरकार  को  इन  कार्यक्रमों  के  लिये
 गठित  विभिम्न  समितियों  में  संसद  सदस्यों  को  शानिल  करमे  के  निर्देश

 सभी  राज्य  सरकारों  को  जारी  करने  जब  वहां  ६४

 तब  उन्होने  संसद  सदस्यों  को  यथोचित  गहत्थ  दिया  केन्द्र  सरकार
 के  कोष  से  चल  रही  विभिन्‍न  योजनाओं  पर  विद्यार  और  क्रियान्विति  के
 लिये  गठित  समितियों  में  पंचायत  परिषद  के  सवस्यों  के  अतिरिक्त  संसद
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 सदस्यों  और  विधान  सभा  सदस्यों  को  शामिल  किया  गया  मैं  वित्त

 मंत्री  से  अनुरोध  करुगां  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इस  प्रकार  का

 पर्यवेक्षण  तंत्र  जो  तमिलनादु  में  पहले  था  वह  जारी  रखा  उन

 समितियों  द्वारा  सिफारिश  की  गई  योजनाओं  को  तब  क्रियान्वित  किया

 गया  था  जहां  तक  रुग्ण  औद्योगिक  एककों  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार
 से  सरकार  को  उनके  लिये  ओर  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  कराने  का
 कोई  लाभ  नहीं  हैं  ।  ओद्योगिक  विकास  आधुनिक  मशीनों  और

 आधुनिक  प्रौद्योगिकी  के  प्रयोग  पर  निर्भर  करता  बी  मात्रा  में

 धनराशि  इमसें  पहले  ही  फंसी  उचित  यही  होगा  की  आप  इन
 रुण्ण  एककों  को  बेच  उनकी  नीलमी  की  जा  सकती  हे  ओर  प्राप्त
 धनराशि  से  पुर्नलाभ  अर्जित  किया  जा  सकता  रुग्ण  एककों  को

 चलाये  जाने  का  कार्य  एक  सीमा  तक  ही  किया  जा  सकता
 यदि  हम  इन  रुग्ण  एककों  की  बिक्री  करते  तो  हमे  धनराशि  प्राप्त
 हो  सकनी  है  जिससे  हमे  विदेशी  ऋण  की  आवश्यकता  नही  रहेगी  और
 कण  के  जाल  में  फसने  से  बच  लगभग  एक  लासव  करोड़

 ल्‍पया  इन  रूग्ण  एककों  में  फंसा  मेरी  यही  राय  है  कि  इन  रुग्ण
 एककों  को  और  अधिक  धनराशि  उपलब्ध  कराने  की  कोई  आवश्यकता
 नही  हैं  ऐसे  एकक॑  हैं  जो  पाच  वर्ष  से  अधिक  समय  से  बन्द  पड़े  हे

 आर  कुछ  एकक  तो  आठ-दस  वर्ष  से  बन्द  पड़े  इन  एककों  का

 तरन्न  निपटान  किया  जाना  इससे  हमारी  वित्तीय  स्थिति  और
 संदद  होने  में  सहायता

 माननीय  विल  मंत्री  ने  आयकर  की  अधिकतम  सीमा  40,000
 म्पये  कर  दी  लेकिन  में  विन  मंत्री  से  अनुरोध  करुंगा  कि  इसे  और
 बढ़ाकर  48,000  रुपये  किया  जाना  लगभग  सभी  सदस्यों  ने
 जिन्होंने  सामान्य  बजट  और  फिर  वित्त  विधेयक  पर  भाषण  दिया  इस

 पहलू  का  उल्लेख  किया  मे  माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध
 करूगा  कि  आयकर  की  अधिकतम  सीमा  को  ओर  बढाने  के  बारे  में

 विचार  लघु  राष्ट्रीय  बथत  पत्र  और  अन्य  बचत  योजनाओं
 में  धनराशि  लगाने  के  इच्छुकों  के  लिये  अनेक  प्रोत्साहन  दिये  गये  हैं
 उन्हे  आयकर  में  छूट  मिलती  इसकी  भी  एक  सीमा  इसे  25,000
 रुपये  तक  बढ़या  जाना

 माल  और  सामग्री  पर  बिक्री  कर  की  दर  विभिन्‍न  राज्यों  में  भिन्‍न
 भिन्‍न  बिक्री  कर  की  दरें  पुनः  निर्धारित  की  जानी  अच्छा
 यह  होगा  कि  इसे  समाप्त  कर  दिया  इसकी  बजाये  उत्पादन  कर
 लगाया  जा  सकता  हे  जो  समान  रुप  से  सब  राज्यों  में  लागू  किया
 सरकार  इस  सुँझाव  की  आवश्यकता  पर  विचार

 इस  संदर्भ  में  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  उत्पादन  शुल्क  में  घोषित
 कमी  किये  जाने  का  विशेष  रुप  से  उपभोक्ताओं  को  वाशिन  लाभ  नहीं
 मिला  इस  सम्बन्ध  में  प्रीमियय  आंटोमोबाइल  का  उदाहरण  जब
 आंटोमोबाइल  उद्योग  को  उत्पादन  शुल्क  में  राहत  इस  उद्देश्य  को  ध्यान

 में  रस्वते  हुए  दी  गई  कि  इससे  उसकी  बाजार  में  बिक्री  और  उत्पादन  में

 वृद्धि  लेकिन  इसका  लाभ  स्वरीदारों  को  उपलब्ध  नहीं  हुआ।इसके
 विपरीत  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  गई  ।  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  को  केन्द्रीय
 उत्पाद  -  शुल्क  में  राहत  के  उपायों  का  कोई  लाभ  प्राप्त  नहीं
 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  में  कमी  करने  से  पूर्व  सरकार  को  यह  सुनिश्चित
 करना  चाहियें  कि  माल  ओर  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  में

 वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  निर्माताओं  ,  विशेष  रुप  से

 आटोमोबाइल  उद्योग  के  निर्माताओं  को  आमत्रित  करें  ओर  यह  सुनिश्चित
 करें  कि  मूल्यों  में  कमी  की
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 सीमेन्ट  के  मूल्य  मे  अब्र  वृद्रि  हुई  हैं  वे  कहते  हे  कि  इस  पर
 20  रुपये  प्रतिटन  की  दर  से  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  लगाया  गया
 लेकिन  बाजार  में  सीमेन्ट  मृन्य  प्रति  बोरा  20  रुपये  बढ़  गया

 ऐसा  प्रतीत  होना  कि  इसमे  कही  न  कहीं  कोई  त्रुटि

 मंत्री  कट  दावा  करते  और  सीमेन्ट  उद्योग  कुछ  और  वित्त

 मंत्री  को  इस  बारे  में  सीमेन्ट  उद्योग  से  बातचीत  करनी  चाहिये  और  इस
 बात  के  प्रयास  करने  चाहिये  कि  सीनेम्ट  के  मूल्य  पूर्व  स्‍तर  तक  आ

 उर्वरक  पर  दी  जाने  वाली  शज  सहायता  जिसे  5.000  करोड़  ₹पयें

 से  बढ़ाकर  5600  करोड़  रुपये  किया  गया  को  और  बढ़ाकर  7,000

 करोह  रुपये  किया  जाना  कृषि  हमारा  मुख्य  उद्योग  अतः
 हमे  अपने  कृषकों  के  भार  को  कम  करने  में  हाथ  बटाना

 तमिलमाइ  में  बिजली  की  दर  प्रतियूनिट  3.50  रुपये  हैं

 आवासगृह  और  कणिज्यिक  प्रतिष्ठान  चलाने  वाले  इससे  बुरी  तरह  प्रभावित

 केन्द्रीय  सरकार  का  इस  बारे  में  तमिलनाहु  सरकार  से  बातचीत

 करमी  मैं  वित्त  मंत्री  से  यह  अनुरोध  करुगां  कि  वह  बिजली

 शुल्क  में  कमी  करने  के  लिये  इस  दिशा  में  उचित  कार्यवाही

 बीमा  क्षेत्र  में  धनराशि  की  प्रवाह  है  और  वह  जनता  से  प्राप्त
 होती  हैं  बीमा  क्षेत्र  सुधार  सम्बन्धी  मल्होत्रा  समिति  की  रिपोर्ट  अभी  भी
 केन्द्रीय  वित्त  मंत्रालय  के  विचाराधीन  हैं  ग्राहकों  को  दी  जाने  वाली
 सेवा  संतोषजनक  होनी  चाहियें  बीमा  दावों  और  भुगतान  के  मामलों  के
 निपटान  में  असाधारण  विलम्ब  होता  हैं  उक्त  त्रुटि-को  किया  जाना

 इसके  अतिरिक्त  मेरा  सुझाव  है  कि  बीमा  क्षेत्र  के  लिये  पूर्थक
 भर्ती  बोर्ह  की  स्थापना  की  जानी  बीमा  कम्पनियां  अनेक

 सार्वजनिक  समारोह  आयोजित  करती  राष्ट्रीय  बीमा  कम्पनीयों  को

 अपने  जन -  समारोहों  में  स्थानीय  सांसवो  को  आमंत्रित  करने  के  निर्देश
 जारी  किये  जाने

 राष्ट्रीयकृत  बेंक  चिभिन्‍्न  औद्योगिक  एककों  के  लिये  ऋणਂ  उपलब्ध

 करवाते  हैं  ऋण  आवेदनों  पर  स्वीकृति  देने  सम्बन्धी  समितियों  में  संसद

 सदस्यों  को  शामिल  किया  जाना

 राष्ट्रीय  बैकों  के  औद्योगिक  विकास  विंग  में  सम्बद्ध  स्थानीय  संसद
 सदस्यों  को  शामिल  किया  जाना

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पेशंन  में  500  रुपये  की  वृद्धि  की  जानी

 इस  समय  केन्द्र  में  पेंशन  की  राशि  1500  रुपये  हे  जिसे

 बढ़ाकर  2000  रुपये  किया  जामा  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  आश्रितों
 और  परिवार  के  सदस्यों  को  बैंको  तथा  अन्य  सार्वजनिक  क्षेत्रों  के

 एककों  में  रोजगार  के  लिये  आरक्षण  अथवा  प्राथमिकता  दी  जानी
 वित्त  मंत्री  को  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  आश्रितों  को  इन  संस्थाओं  में
 रोजगार  के  लिए  15  प्रतिशत  आरक्षण  देने  के  बारे  में  विचार  करना

 हम  जो  कुछ  भी  उनके  लिये  करेंगे  वहीं  उनके  लिये  सच्ची
 श्रद्धांजलि  इन्ही  की  वजह  से  आज  हम  स्वतन्त्र  हुए  मेरे
 बोलने  से  पहले  भारतीय  जनना  पार्टी  के  एक  सदस्य  इस  विधेयक  पर
 बोले  मुझे  रवुशी  हे  कि  उन्होंने  महात्मा  गांधी  का  उल्लेस्ब  किया

 वह  चाटुकारितापूर्ण  महात्मा  गांधी  ही  के  कारण  हमें  स्वतत्रंता
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 उनकी  मृत्यु  एक  पागल  द्वारा  हत्या  किये  जामे  के
 कारण  लेकिन  वह  आज  भी  जिन्दा  उनके  अनुयायी  आज  भी

 मौजूद  उनके  साथ  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  भाग  लेने  वाले  आज  भी

 ऐसे  लोगो  की  संरूया  बहुत  अधिक  नहीं  वह  बहुत  कठिनाई  में
 उनका  गरीब  परिवार  आज  बहुत  अधिक  कठिनाई  में  अतः  में

 माननीय  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  पेंशन  की  राशि  1500
 रुपये  से  बढ़ाकर  2000  रुपये  की  जानी

 चावल  का  मूल्य  विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्‍न  इससे  एक  अजीब
 स्थिति  पेवा  हो  गई  लोग  बहुत  अधिक  निराश  जो  राज्य  चावल

 की  बिक्री  कम  कीमत  पर  करते  हैं  उन्हे  केन्द्र  द्वारा  सहायता  और  अनुदान
 दिया  जाना  आपको  यह  घोषणा  स्पष्ट  रुप  से  करनी  चाहिये  चाहे
 यह  सम्भव  हो  अथक  आंध्र  कर्माटक्क  और  तमिलनाई  में

 झावल  की  बिक्नी  विभिन्न  मूल्यों  पर  की  जाती  आंध्र  प्रदेश  का  चावल

 तमिलनाइ  जाता  तमिलनाहु  से  चावल  चोरी  छिपे  केरल  जाता  है  जहां
 उसकी  कीमत  अधिक  है।यदि  चावल  का  मूल्य  निर्धीरित  कर  दिया  जाये
 और  उच्च  कोटि  और  घटिया  किस्म  के  चावल  के  समान  मूल्य  निर्धारित
 कर  दिये  जाये  तो  मूल्यों  में  उलार-चढ़ाव  नहीं  इससे  भ्रम  ओर

 असमानता  उत्पन्म  महीं  अन्यथा  केन्द्र  सरकार  को  इस  बात  की

 घोषणा  करना  चाहिये  कि  वह  कम  मूल्य  पर  चावल  बेचने  वाले  राज्यों  को
 राज  सहायता  दे  सकती  है  अथवा  नहीं  ।

 जहां  तक  नद्यानिषेध  का  सम्बन्ध  केन्द्र  सरकार  को  इस  बारे
 में  एक  मीति  तैयार  करनी  चुनाव  के  दोरान  कुछ  राज्य  सरकोरें

 पूर्ण  मद्यानिषेध  की  घोषणा  करती  लेकिन  चुनाव  के  बाद  वह  केन्द्र
 सरकार  पर  इसका  दोष  डालती  हें  कि  पूर्ण  नद्यानिषेध  से  होने  वाली
 हानि  को  पूरा  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  उन्हें  पर्याप्त  धमराशि
 उपलब्ध  नहीं  अथवा  वे  कर  लगाती  हैं  जिससे  साधारण  आदमी

 पर  भार  बढ़  जाता  अतः  मै  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं
 कि  वहै  मद्यनिषेध  के  करे  में  अपनी  नीति  स्पष्ट

 राष्ट्रीकृत  बैंकों  मे  हाल  ही  में  अपनी  ब्याज  की  दरें  पुनः  निर्धारित
 की  आवास  के  लिये  ऋण  कम  ब्याज  दर  पर  विया  चाहियें  में

 आवास  विकास  बेकों  के  कार्यकरण  से  बिल्कुल  सन्तुष्ट  नहीं  उनकी

 शारवाएं  अनेक  कस्बों  में  नहीं  आवास  ऋण  का  कार्य  अन्य  अनूसूधित
 बैंको  को  भी  सोंपा  जाना  वे  समस्त  देश  में  अपने  विशाल
 नेटवर्क  द्वारा  लोगों  को ऋण  सुविधा  उपलब्ध  करा  उक्त  उपाय

 प्रभावशाली  पर्थवेक्षण  और  निगरानी  तंत्र  द्वारा  किये  जा  सकते
 आवास  विकास  बेकों  के  बारे  में  अभी  बहुत  लोगों  को  जानकारी  नहीं

 वे  समाज  में  केवल  प्रभावकारी  लोगों  को  ही  ऋण  देते  है  आप

 उन  बैकों  को  समाप्त  कर  सकते  है  और  उनकी  भूमिका  ओर  दायित्व

 अनुसूचित  बैंको  को  सोप  सकते

 हमारे  देश  में  पर्यटन  के  महत्व  पर  बल  देने  की  आवश्यकता  नहीं

 इसे  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता  उन  व्यक्सियों  और  निजी

 कम्पनियों  को  जो  होटलों  और  आवपासगृहों  के  निर्माण  के  लिये  आगे

 आये  उन्हें  प्रोत्साहन  देना  क्योंकि  इससे  अन्‍्तर्राज्यीय  और  विदेशी

 पर्यटकों  को  बढ़ावा  उन्हें  राष्ट्रीयकृत  बैंको  द्वारा  उदार  शर्तों

 पर  ऋण  दिया  जाना  चाहिये  तथा  25  प्रतिशत  राज  सहायता  दी  जानी

 मेरा  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  इस  बारे  में  सहानुभूति  पूर्ण
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 विदार  करें  क्योंकि  इससे  पर्यटन  को  बढ़ावा  मिलेगा  जिससे  देश  को
 विदेशी  मुद्रा  भी  प्राप्त  जब  श्री  वैंगल  राव  उद्योग  मंत्री  तो
 राज  सहायता  बन्द  कर  दी  गई  सरकार  पर्यटन  को  प्रोल्साहन  देने
 के  लिये  आधारभूत  ढांचा  तैयार  नहीं  कर  हमारे  पास  संसाधनों
 की  कमी  इसके  साथ  ही  निजी  कम्पनियों  को  होटलों  ओर  आवास

 गृहो  के  निर्माण  में  मदद  दी  जानी

 वृद्दों  को  पेंशन  स्वागत  योग्य  योजना  मेरा  अनुरोध  है  कि

 आयुसीमा  घटाकर  60  वर्ष  कर  दी  जानी  उक्त  योजना  के
 अन्तर्गत  आनेवाले  व्यक्तियों  के  नामों  की  सिफारिश  ससंद  सदस्यों  द्वारा
 करने  की  अनुमति  दी  जानी

 जीवन  रक्षक  दवाइयों  पर  सीमाशुल्क  में  कमी  स्वागत  योग्य  कदम
 इसके  साथ  आप  यह  भी  सुनिश्चित  करे  कि  मूल्यों  में  तदानुसा

 कमी  हो  जिससे  साधारण  आदमी  को  इसका  लाभ  प्राप्त  हो

 साकार  को  मूल्यो  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  एक  समिति  का  गठन
 करना  अधिकारियों  को  इसका  दायित्व  सौंपा  जाना

 स्टेट  बैंक  आंफ  इंडिया  के  इस  समय  मद्रास  में  कार्य  कर  रहे
 क्षेत्रीय  कार्यालय  को  पबैलोर  स्थान्तरित  किया  जाना  इसके

 परिणामस्वरुप  तिरुवन्नामलाई  साम्बूवरायर  रामास्वामी  पदायाचियार  जिलों

 केन्द्र  शासित  पांडियेरी  को  बहुत  लाभ  अन्यथा  उन्हें  उच्च

 अधिकारियों  से  बातचीत  के  लिये  मद्मस  जाना  इन  स्थानों  के

 लोगों  की  कठिनाईयों  को  दूर  करने  के  लिये  आप  ऐसा  कर  सकते

 में  हमेशा  से  ही  राष्ट्रीकृत  बैंको  को  कम्प्यूट्रीकृत  किये  जाने  पर
 बल  देता  रहा  बेको  में  हड़ताल  ओर  धरना  से  बैंक  प्रभावित  होते  हें

 सरकार  और  प्राधिकरण  को  बेंक  कर्मचारियों  द्वारा  बैंक  प्राधिकरण  को

 हड़ताल  को  जोरिम  का  नोटिस  दिये  जाने  से  पूर्व  उनकी  शिकायतों

 को  दूर  करने  के  लिये  आगे  आना  बेंक  कर्मचारियों  की  मांगो

 पर  जब  कभी  वे  सामने  आये  उन  पर  विचार  किया  जाना  इससे

 बैंकिंग  प्रणाली  में  जनता  का  विश्वास  बना  राष्ट्रीयकृत  बैंक

 अपनी  शासखवाएं  स्थापित  करने  के  लिये  अनेक  स्थानों  पर  अपने  भवनों

 का  निर्माण  कर  रहे  हाल  ही  में  एक  ऐसे  भवन  का  निर्माण  एक

 राष्ट्रीय  बैंक  ने  वालाजाह  कस्बे  में  किया  जो  अराक्कोमाम  संसदीय

 निर्वाथन  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आता  इस  भवन  के  निर्माण  फर  60
 लाख  से  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  खर्च  किये  गये  अभी  उनका

 निर्माण  किये  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  नहीं  हुआ  है  लेकिन  भवनों  में

 अनेक  दरार  और  रिसाब  आ  गये  स्थानीय  संसद  लबस्य  को  भी  भवन

 का  उद्धाटन  करने  के  अवसर  पर  आमंत्रित  नहीं  किया  गया  ऐसे
 भवन  काफी  ऊंचे  बनाये  जाने  पर  भी  उनका  निर्माण  उचित  रुप  से

 नहीं  किया  गया  भवन  के  क्षत्ति  होने  से  बैंक  को  भारी  हानि

 में  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कृपया  वह  यह  बात  नोट

 यदि  ससंद  सदस्यों  को  इस  बारे  में  जानकारी  दी  जाती  तो  वे

 स्थिति  पर  निगरानी  रखते  ये  धनराशि  केन्द्र  सरकार  की  संसद

 सदस्पों  के  अलावा  ओर  कौन  केन्द्रीय  सरकार  को  बेंकिग  के  विशेष

 इलाके  में  घल  रही  गतिविधियों  की  जानकारी  दे  सकते

 स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  सहित  अनेक  राष्ट्रीयकृत  बेंको  ने  अनेक
 कस्बों  में  भवन  किराये  पर  लिये  हुए  उनका  गकान  मालिकों  के
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 प्रति  व्यवहार  उचित  नहीं  यदि  मकान  मालिक  बैंक  को

 एक  पत्र  भेजता  है  जिसमें  यह  लिखा  होता  है  कि  पांच  वर्ष  के  ठेके

 का  समय  समाप्त  हो  गया  है  और  किराये  में  और  वृद्वि  की  जानी

 बैक  पत्र  की  पावती  भी  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  उचित

 कार्यवाही  ही  की  जानी  अनेक  पर  इस  सम्बन्ध  मामले

 लम्बित  पड़े  एक  मामला  मेरी  जानकारी  में  है  जिसमें  न्यायालय  ने

 स्वयं  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  को  भवन  खाली  करने  का  निर्देश  दिया

 किराये  का  भुगतान  न  करने  के  कारण  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  होती

 पांच  साल  का  ठेका  किये  जाने  की  बजाये  बैंको  को  स्वयं  चार

 साल  में  एक  बार  उस  कस्बे  में  विद्यमान  बाजार  किराया  की  वर  से

 किराये  में  वृद्ठि  कर  देनी  चाष्टिये।बैंको  को  उनके  प्रति  व्यायोधित  होना

 चाहिये  जिन्होंने  उन्हें  काम  करने  के  लिये  भवन  उपलब्ध  कराये  में

 इस  बारे  में  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूगां  कि  संचार  मंत्रालय  ने  उनके

 व्वारा  भुगतान  किये  जा  रहे  किरायें  में  प्रति  तीन  वर्ष  बाद  वृद्चि  करने  का

 निर्णय  लिया  उन्होंने  समस्त  देश  के  डाक-घरो  तथा  अन्य  कार्यालयों

 के  लिये  भवन  किराये  पर  लिये  हुए  मै  आशा  करता  हू  कि  स्टेट
 बैंक  आफ  इंडिया  इसका  अनुसरण

 अब  में  वित्त  मंत्री  द्वारा  की  गई  महान  सेवा  का  उल्लेख

 अब  हम  विश्व  में  गर्व  से  सिर उठाकर  चल  सकते  वित्त  मंत्रालय  के

 कार्य  क्रो  प्रभावशाली  ढग  से  समन्वित  करने  लिये  उनके  पास  योग्य
 सहयोगी  उनके  प्रयास  से  विश्व  में  देश  को  प्राप्त  गर्ष  होने  वाले
 स्थान  के  परिणामस्वरुप  हमारा  सब  देशों  में  मान  होता  हम
 मनमोहन  सिंह  के  योग्य  नेतृत्व  में  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  कर  सकते  हे
 और  जनता  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  महात्मा  गांधी  के  स्वपनों
 को  साकार  कर  सकते

 में  संम्मानीय  सदन्‌  और  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि
 वे  वित्त  मंत्री  के  प्रयासों  में  पूर्ण  सहयोग  इसके  साथ  मैं  एक  बार
 फिर  वित्त  विधेयक  को  अपना  समर्थन  देता

 श्री  अमल  बल्ल  :  इस  समय  बोलने  का  बहुत
 अच्छा  अक्सर  हे  क्योकि  सभा  में  नहीं  हैं  मैं  इसलिये
 पर  जो  नहीं  दे  रहा  हूं  क्योकि  मुझे  भी  सभा  से  बाहर  जाना  पड़ेगा  अन्य
 शब्दों  में  हम  सबको  और  इंतजार  करना  प्रेस  मेलरी  भी  स्वाली
 हैं  मुझे  इस  बात  का  विश्वास  नहीं  है  कि  जब  में  बोलना  आरम्भ  करू
 उसके  बाद  टेलीविजन  भी  बन्द  न  कर  दिया  जाये  जैसा  मेरे  रक्षा  बजट
 पर  भाषण  करते  समय  पहली  बार  हुआ  भ्रा्ठे  ऐसा  किसी  कारण  से

 हुआ  मेरे  बोलमे  का  बहुत  उच्चित  अवसर  है  क्योकि  कुछ  विम  पूर्ष
 कांग्रेस  पार्टी  के  लिये  स्बतरे  की  घंटी  बजी

 जिस  विद्येयक  पर  हम  चर्चा  कर  रहे  हे  ओर  जो  सल्तारुढ

 दल  की  नीति  और  कार्य  हे  वह  सब  राजनीतिक  प्रयोजनों  के  लिये

 विधेयक  पारित  होने  से  पूर्ष  ही  समाप्त  हो  चुकी  हैं  हम  जो  भी

 पारित  करेंगे  वह  मृतक  विधेयक  अथवा  मृतक  अधिनियम  इसका

 चुनाव  में  कोई  प्रभाव  नहीं  होगा  क्योंकि  उस  समय  तक  पार्टी  का  कोई

 अस्तित्व  ही  नहीं  फिर  भी  हम  मृतक  विधेयक  पर  चर्चा  कर

 चर्या  की  ओर  औपधारिकसा  पूरी
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 कुछ  दिन  पूर्व  जब  विल  विधेयक  पर  चर्चा  की  जानी  थी  और
 तालकटोरा  स्टेडियम  में  19  तारीस्व  को  सभा  होनी  में  दो  वित्तीय

 प्रत्रिकाएं  स्वरीदीं  एक  बिजनेस  इंडियाਂ  थी  और  दूसरी  वर्ल्डਂ

 मैने  उसका  मुख्य  पृष्ठ  पढ़ना  आरम्भ  किया  मुझे  कुछ  असहजता  अनुभव

 हुई  मैंने  सोचना  शुरु  किया  कि  उसमे  क्‍या  त्रुटि  तब  मुझे  याद  आया
 कि  चार  साल  पहले  जब  वित्त  विधेयक  पर  चर्या  की  जानी  तब

 इस  प्रकार  की  चमकदार  पत्रिकाएं  प्रसिद्ठि  प्राप्त  विल  श्री
 मनमोहम  सिंह  की  फोटों  से  भरी  होती  लेकिन  अब  उनकी  बजाये
 क्या  रह  गया  है  एक  ग्राफ  जिससे  यह  पता  लगता  है  कि  चीजों  में
 गिरावट  आ  रही  40  बच्च  बाद  आजम  हमारी  यह  स्थिति  आज
 यह  अनुभूति  है।वूसरी  पत्रिका  में  रिजर्व  बैंक  गर्बभर  की  फोटो  भी  ओर

 बड़ें  शब्दों  में  शीर्षक  था  टाकिंग  टफਂ  और  निचला  स्थान  इसे
 प्राप्त  प्रणाली  निर्धारित  करने  में  कितने  प्रभावी  हैਂ  आज
 इन  पत्रिकाओं  की  ऐसी  अमुभूति  है।लोगो  का  पूर्ण  विश्वाश  है  कि  यह
 जाकर  जो  कुछ  करना  चहाती  थी  कुछ  भी  नहीं  कर  पाई  इसने  1991
 के  बजट  से  आरम्भ  किया  और  असफल  रहीं  सब  पत्रिकाओं  में  यह  भी
 भरा  पड़ा  है  कि  सरकार  अब  केषल  यह  कहती  है  कि  हम  असफल
 क्यों  हमसे  क्‍या  त्रुटि  हुई  ओर  त्रुटि  को  वूर  करमे  के  लिये  कया
 किया  जाना  सरकार  ड्वारा  अनुकरण  की  जाने  वाली  वित्तीय
 नीतियों  की  यह  स्थिति

 औद्योगिकीकरण  अथवा  विकास  अथवा  उदारीकरण
 और  क्या  सब  पर  सरकार  निजी  क्षेत्र  पर  और  यकषासम्भव  सार्वजनिक
 क्षेत्र  पर  निर्भਂ  करती  हैं  पहले  उसे  चलने  नहीं  देती  ,  फिर  उसे  चूस
 लेती  उसे  बन्द  कर  देती  यथा  सम्भव  उसके  शेयर  जनता  को
 बेच  देती  उसका  निजीकरण  करती  आश्का  रूप  से  अथवा

 पूर्णतया  ,  यही  सरकार  की  नीति  व्यापार  चलाने  के  लिये  ध्यक्तियों

 पूंजी  की  आवश्यकता  होती  हैं  हमें  हमेशा  यह  बताया  जाता  है  कि  यह
 भार  हमारे  ऊपर  सो  हट  अतः  लोगों  पर  कर  लगाकर  सरकारी
 संसाधनों  से  उद्योग  में  निवेश  की  आवश्यकता  नहीं  कराधान
 के  रुप  में  आ  रही  धनराशि  का  उपयोग  सामाजिक
 शिक्षा  आदि  कार्यों  के  लिये  किया  जा  सकता  प्रधान  मंत्री  भी  अभी

 कुछ  दिन  पहले  यही  कष्ट  रहे  लेकिन  उस  तंत्र  का  क्‍या

 हुआ  जिसके  ड्वारा  प्राइवेट  पूंजीपतियों  द्वारा  धनराशि  जुटानी  अपेक्षित
 वह  तंत्र  स्टांफ  एक्सचेंज  सरकार  के  एक  साल  में  सत्ता  में

 आने  के  भीतर  एक  बड़ा  घोटाला  इसका  पता  लगाने  में  डेढ़  वर्ष
 और  क्या  हुआ  इस  घोटाला  में  देश  के  सैन्ट्रल  बैंक  सहित

 सरकार  की  विल्तीय  संस्‍्थाएं  लापरबाही  के  चलते  अथवा  अन्यथा  इसमें
 शामिल  घोटाले  का  पता  लगने  के  बाद  भी  उन  दिनो  शेयर  के

 भूल्य  आसनान  को  छू  रहे  मेरे  विचार  से  यह  अप्रैल  ,  1992  का

 जिक्र  घोटाले  के  बाद  भी  कहीं  से  आई  ।  हमे  बताया  गया
 कि  संस्थागत  पूंजी  निवेश  के  बाद  विल्तीय  संस्थाओं  ने  काम  करना
 आरम्भ  कर  दिया  हैं  ।  उन्होने  भारत  में  निवेश  को  आकर्षक  बताया

 और  शेयरों  के  मूल्य  फिर  बढ़  हमे  बताया  गया  कि  आई
 का  भी  इसमें  हाथ  हैं  एक  बहुत  बहरी  संस्था  हैं  मुझे
 बताया  गया  कि  इसका  वार्षिक  लाभ  60,000.  करोड़  के  लगभग
 »  )  यह  संस्था  भी  फेल  हो  गई  घोटाले  ने  विल्सीय

 संस्थओं  की  अन्दर  की  स्थिति  का  बोध  वह  अन्य  लोगों  के
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 धन  का  कितनी  निर्दयता  से  और  लापरवाही  से  उपयोग  करती
 हजारों  करोड़  रूपयों  की  हानि  मुझे  हानि  की  राशि

 चगा

 /000
 से  हे  करोड़  के  बीच  कोई  भी  व्यक्ति  यह  लगा
 सकता  हे  कि  यह  कितनी  हो  सकती  है  अनेक  लोग्रे  को  अपनी
 धनराशि  से  हाथ  धोना  अनेक  लोग  जिनका  यह  विचार  था  कि

 थोड़े  से  समय  में  धनराज्षिं  लगाकर  लाभ  कमाया  जा  सकता  जिनमें
 अधिकाश  मध्यन  वर्ग  के  लोग  शामिल  अपनी  धनराशि  से  हाथ
 धोना  हजारों  लाइमे  लगती  वे  अपनी  धमराशि  गंवा  वे

 घोटाले  के  अन्त  में  शेयर  खरीदने  जब  शेयरो  के  मूल्य चढ  रहे  धे
 उनके  शेयर  खरीदने  के  बाद  शेयरों  के  मूल्य  घटने  शुरू  हो  अतः

 बहुत  नुकसान  अभी  दूसरी बार  मूल्य  में  वृष्ठि  हुई  ओर  सब

 ने  ऋण  बिल  मंत्री  ने  भी  ऋण  उन्होंने  बताया  कि  न
 केवल  पहली  बार  और  पूसरी  बार  बल्कि  हर  बार  सरकार  हारा  अनुंसरण
 की  जा  रही  नीतियों  के  कारण  ऐसा  अब  जब  मूल्यों में  कमी  हुई

 तो  क्या  अभी  भी  सरकार यह  कहती  है  कि  ऐसा  उसकी  नीतियों  के
 परिणामस्वरुप  उन्तके  मूल्य  बढ़ते  हैं  तो  उनकी  नीतियों  का
 नतीजा  यदि  मूल्य घटले  तो  क्या  इसके  लिये  वे  अपनी  जिम्मेवारी
 मानते  मेरे  विचार  से  ऐसा  नहीं  मेने  किसी  को  ऐसा  कहते  नहीं
 सुना  संस्थाओं

 श्री  निर्मल  कान्सि  चटजी  :  मूल्यों  में  कमी  के  कारण
 विदेशी  वित्तीय  संस्थाओं  को  हानि  हुई  और  सरकार  के  पास  भारी  मात्रा  में
 विदेशी  मुद्रा  है  ...  मुझे  इसमें  उनका  हाथ  होने  का  सीमा  )

 श्री  अमल  दल  :  मुझे  यह  नहीं  पता  किस  सीमा  क्योकि

 मुझे  पता  नहीं  था  कि  कितनी  धनराशि  अन्‍न्तर्गस्त  थी  ओर  कितनी
 धनराशि  वापिस  तो  ली  गई  धनराशि  के  वापिस  लिये  जाने  के
 कारण  मूल्यों  में  कमी  आई  मुझे  यह  नहीं  यदि  वित्ता  मंत्री  इस
 बारे  में  संतुष्ट  हैं  तो  उन्हें  एक  पत्र-स्वेतਂ  अथवा  हरा  अथवा  जो  कोई
 भी  हो  प्रकाशित  करना  हमे  इसके  बारे  में  जानकारी  मिलनी

 मैं  बहुत  खुश  हुगा  यदि  वह  विदेशी  वित्तीप  संस्थाओं  पर

 कब्जा  करने  में  सफल  होते  लेकिन  यदि  ऐसा  होता  तो  वह
 उनका  तथ  स्वागत  नहीं  करते  जब  वे  यहां  आई  क्योकि  उन्हे  हानि
 हो  रही  उनका  यह  बिद्यार  था  कि  वे  यहां  आयेंगी  और  हमे

 सहायता  वह  सहायता  महीने  और  आठ  महीने  न  होकर

 सालों  तक  जारी

 उस  समय  उनका  स्वागत  करने  का  यही  कारण  रहा  मेरे

 विचार  से  बह  आज  भी  इससे  इंकार  नहीं  करेंगे  ।  वह  कपिल  चले

 क्‍या  वे  फिर  वापिस  आ  रहे  मेरे  विचार  से  वे  ऐसा  नहीं

 हमें  जल्दी  नहीं  करमी  दो  वर्षों  में  दूसरी  मीति  की  अपेक्षा

 हम  देखेगें  कि  वे  क्या  करते  हैं  ऐसा  प्रतीत  होता  हे  कि  वे  जल्दी  में

 नही  आ  हहे

 मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  कुछ  ऋणों  को  वापिस  लौटाया  जा

 रहा  हैं  इस  अवधि  में  उन्हें  अन्ततः  लगभग  6०00  करोड़  रुपये  लोटाने

 होगे  अथवा  लोटाने  उन्हे  शेयरों  की  बिक्री  बाजार  भाव  पर  करनी

 पहेगी  चरेयरमैण  ने  शेयर  बेचने  की  बात  से  इंकार  किया  उन  पर

 कोइ  विश्वास  नहीं  अतः  इस  प्रकार  की  विश्वास  हमे  अपनी
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 संस्थाओं  पर  जब  रिजर्य  बेंक  यह  कहता  हे  कि  इसको  लागू
 करेंगे  तो  कोई  भी  रिजर्व  बेंक  पर  विश्वास  नहीं  कोई
 भी  एस.ई.बी.आई  पर  विश्वास  नहीं  स्टांक  माकिर्ट  पर  नियंत्रण
 रखने  वाली  यह  मुख्य  संस्था

 यही  इसका  अन्तिम  परिणाम  है  विश्वास  अथवा  सात्व  के
 बिना  तक  यह  सरकार  एक  वित्तीय  संस्था  का  निर्माण
 फैले  किया  जस  सकता  यह  केवल  ईनानवारी  की  कमी  नहीं
 यह  क्रूरता  लापरवाही  जब  आप  यह  नहीं  समझ  पाते  कि  तंत्र
 किस  प्रकार  कार्य  करता  हैं  में  इसके  लिये  किसी  को  दोधी  नहीं
 ठहरा  रहा  लेकिन  इसके  लिये  लभसत  प्रणाली  ही  दोषी  प्रणाली

 की  असफलताਂ  इसके  लिये  शब्द  की  रचना  की  गई  हैं  लेकिन  इस

 असफल्नल  को  लिये  वे  लोग  भी  दोषी  हे  जिन्होंने  इस  प्रणाली  का
 आरण्भ  बिना  यह  जामे  दिया  कि  यह  प्रणाली  क्‍या  यह  तो
 असफल  होनी  ही

 न  केवल  पूसरे  स्‍तर  के  बाजार  जहां  कस्तव  में  गत  चार  वर्षो  में
 शेयरो  के  पूल्यों  में  दो  बार  भारी  वृड्डि  हुई  बल्कि  मुख्य  जहां
 उद्योगपतियों  द्वारा  नई  पूंजी  बाजार  से  ही  प्राप्त  की  जाती  जो  नये
 उद्योगों  का  विस्तार  करने  का  प्रयास  कर  रहे  वह  भी  कठिनाई  में

 जो  लोग  नई  इक्विटी  शेयरों  को  बाजार  में  जारी  करने  को  तेयार
 नहीं  हो  रहे  थे  अब  पीछे  हट  गये  हैं  क्योकि  उनसे  पूरी  राशि  प्राप्त
 अथवा  उनसे  प्राप्त  होने  की  उम्मीद  कम  थी  राशि  एक  निश्यित  प्रतिशत
 से  कम  होती  तो  उप्डहें  धनराशि  वापिस  करनी  पड़ती

 मेरे  कहने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  यह  सरकार  स्वयं  द्वारा
 निर्धारित  स्तर  पर  पूर्णतया  असफल  रही  मैं  यह  कहमे  में  अपना
 समय  बर्बाद  नहीं  करुंंगा  कि  सरकार  ने  गरीबों  के  लिये  कुछ  भी  नहीं
 किया  उससे  गरीबों  के  लिये  कुछ  भी  किये  जाने  की  अपेक्षा  ही
 कब  वह  गरीबों  के  लिये  सब  कुछ  करने  का  कायदा  करती  है
 लेकिन  कभी  कुछ  नहीं  उसका  इरादा  आधुनिकीकरण
 हारा  कम  समय  में  विकसित  देशों  की  श्रेणी  में  आने  का  था  और
 भारतीय  पूंजीपतियों  को  विश्व  के  अन्य  पूंजीपतियों  की  श्रेणी  में  लागा

 कुछ  को  इस  बात  पर  गर्ष  हुआ  ओर  इन  में  से  कुछ  पूंजीपति
 बहुराष्ट्रीय  पूंजीपति  हो  गये  भारतीय  बहुराष्ट्रीय  पूंजीपति  उनकी  संरब्या
 कितनी  पचास  अंथवा  इसके  लेकिन  हमे  इस  बात  की
 कोई  चिन्ता  नहीं  हैं  किसी  भी  सरकार  का  सर्वप्रथम  कर्तष्य  वेश  के
 लोगों  के  लिये  कुछ  कसमा  उन  लोगों  में  बो  70,  80  अंधवषा  100
 परिकषार  शामिल  नहीं  है  जो  देश  के  बाणिज्यि  और  व्यापार  पर ”
 शासन  करते  हैं  लेकिन  सरकार  उन्हीं  की  मदद  करती  हैं  ऐसा  करने  पर
 भी  वे  कुछ  नहीं  कर  अतः  विश  मंत्री  की  तस्‍वीरें  अब  इम
 पत्रिकाओं  से  गायब  हो  गई  मेंने  पत्रिकाओं  में  उनकी  तस्‍वीरें  देस्मे
 का  प्रयास  भी  किया  ...  )

 सरकार  उद्योगों  के  लिये  पूंजी  किस  प्रकार  जुटा  सकती  यह
 मेरा  अगला  मुद्दा  हैं  इस  बारे  में  अमेक  उपायों  पर  विचार  किया  जा
 सकता  है।मैं  इस  बारे  में  सुझाव  देना  चाहता  नये  ऋण  दस्तावेज
 सरकार  द्वारा  बांह  जारी  किये  जा  सकते  हैं  जिससे  निवेशकों  को  सुरक्षा
 का  उभास  हो  सकता
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 मैं  बड़े  मियेशकों  फी  बात  नहीं  कर  रहा  में  उन  मध्य  कम्पनी  की  नहीं  इसमें  उन्होने  मात्र  इतना  ही  कष्टा  है  कि  ये

 दर्जे  के  वेतन  भोगी  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  जो  कुछ  घन  कम्पनी  की  सम्पतियां  है  और  पाद-टिप्पणी  में  यह  दर्शाया  गया  है  कि

 बयाना  चाहते  हैं  स्वोना  नहीं  क्योकि  देश  में  मुद्रास्फीति  की  दर  लगभग  इन  सम्पत्तियों  के  बारे  में  मुकढमें  लम्बित  सम्पति  एक  अच्छी

 10  प्रतिशत  हैं  मैं  इस  विवाद  में  नहीं  पड़ना  चाहता  कि  यह  दर  10

 प्रतिशत  हे  अथवा  9.७  प्रतिशत  लेकिन  यह  सच  हे  कि  जो  लोग

 बचत  कर  रहे  वे  मुद्रा  स्फीति  के  कारण  हानि  उठा  रहे  यदि  इस

 प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  कर  ली  जाती  है  कि  वें  मुद्रास्फीति  के  कारण

 हानि  न  उठाये  और  उन्हें  अपनी  बचत  पर  अच्छी  राशि  वापिस  मिले  तो

 मुझे  विश्वास  हे  कि  लोग  इस  ओर  निषेश  के  लिये  प्रेरित  इस

 पद्धति  से  कारोबार  और  व्यापार  के  लिये  बचत  के  माध्यम  से  आवश्यक

 पूंजी  जुटाई  जा  लेकिन  आज  क्‍या  हो  रहा  यदि  आप

 आज  अपना  धन  बेंक  में  जमा  कराल्ले  हैं  तो  आपको  क्या  मिलता  हैं

 सावधि  जमा  राशि  पर  ॥  से  12  प्रतिशत  ही  मिलता  लेकिन  वास्तव

 में  निवेशक  को  केवल  दो  प्रतिशत  ही  मिलता  हे  निवेशक  दो  या

 तीन  प्रत्तिशत  ब्याज  से  भी  खुश  यदि  मुद्रास्फीति  पर  नियंत्रण  रसवा
 हमें  उस  प्रकार  की  प्रणाली  को  अपनाना  चाहिये  जो  देश  की

 स्थिति  के  अनुकूल

 इसके  अतिरिक्त  मुद्रा  बाजार  में  ओर  बहुत  से  तरीक  अन्य
 देशो  बाजार  कें  भवनों  को  गिरवी  रखने  के  लिये  द्वित्तीय  श्रेणी  के
 श्राजार  लेकिन  हमारे  देश  में  इस  प्रकार  की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 अपने  अच्छे  अनुभव  के  आधार  पर  वित्त  मंत्री  इस  प्रकार  की  व्यवस्था
 अपना  सकते  लेकिन  वह  अपने  चार  वर्ष  पूर्व  वाले  विचारों  पर  दृढ

 और  हमने  कोई  प्रगति  नहीं

 चिट  फड़  को  ही  चिअ  फंड  केवल  हमारे  ही  देश  में

 होते  किसी  अन्य  देश  में  यह  व्यवस्था  नहीं  हें  मुझे  पता  लगा  है  कि
 चिट  फंड  कम्पनियां  भारी  धनराशि  जुटा  रही  मुझे  यह  नहीं  पता
 कि  क्‍या  यह  सच  हैं  क्‍योंकि  हमेशा  आंकहों  पर  निर्भर  नही  रहा  जा
 सकता  लेकिन  मुप्ले  बताया  गया  हे  कि  केवल  चिट  फंड  के  माध्यम  से

 10,000  करोड़  रुपये  की  राशि  जुटाई  जाती  बचत  कम्पनियां  भी
 उनको  उचित  रुप  से  नियत्रित  किया  जाना  कठिनाई  इस

 बात  की  है  कि  उद्चित  नियम  नहीं  कोई  कानूनी  ढांभा  नही
 यदि  कोई  नियम  हैं  लो  उनका  पालन  नहीं  किया  जाता  हें  मेंने  एक  बार

 रिजर्व  बैंक  से  वित्तीय  संस्थाओं  के  असफल  होने  के  कारण  के  बारे  में

 पूछताछ  की  ।  में  उन  गैर-बैंकिग  वित्तीय  संस्थाओं  की  असफलता  के

 बारे  में  उल्लेर  कर  रहा  हूं  जो  दो  वर्ष  पूर्व  पश्चिम  बंगाल  में  कार्यरत
 उन  पर  निगरानी  वर्ष  में  केवल  एक  बार  रखी  जाती  वह  भी

 उचित  रूप  से  नहीं  की  केन्द्रीय  बेंकिग  संस्था  अपना  कार्य

 उचित  रूप  से  नहीं  कर  रही  हैं  इसे  और  सतर्क  होना  चाहियें  इसमें  और

 कर्मचारी  होने  यदि  उनके  पास  पर्याप्त  संख्या  में  कर्मचारी  नहीं

 तो  वे लोगो  की  नियुक्ति  करः  सकते  व्यावसायिक  चार्टड  एकाउन्टेंट
 और  वकील  जो  इस  प्रकार  के  कार्य  के  लिये  योग्य  उपलब्ध

 लेकिन  इस  दिशा  में  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  रहा

 एस.ई.बी.आई  का  मामला  भी  ऐसा  ही  हे  मुझे  एक  ऐसे  मामले  की

 जानकारी  हे  जब  नियमावली  के  आधार  पर  जिसमें  कम्पनी  की  आस्त्रियों

 की  सूची  आई  मे  नये  निर्गन  जारी  करने  की

 अनुमति  दी  इस  सूची  में  कुछ  ऐसी  सम्पतियां  भी  शामिल  हें  जो

 आस्ति  की  जिसकी  कीमत  10  करोड़  लेकिन  किसी  ने  यह
 जानने  की  कोशिश  नहीं  की  कि  मुकदमा  किस  बारे  में  आशय  यहीं
 था  कि  कम्पनी  के  नाम  में  पंजीकृत  सम्पत्ति  का  पंजीकरण  समाप्त  हो
 जाये  और  ऐसा  ही  कम्पनी  में  पंजीकरण  समाप्त  करने  के  बारे
 में  न्यायालय  में  अपील  की  हैं  मुकदमें  का  सार  यही  था  पाद  टिप्पणी  में
 यही  दर्शाया  गया  था  कि  उस  सम्पति  के  बारे  में  मुकदमा  चला  रही  है

 आई  का  व्यापार  समाप्त  हो  गया  है  निवेश  बेंको  का
 व्यापार  भी  समाप्त  हो  गया  यह  इसीलिये  कि  उन्होंने  इस  बात  का
 पता  लगाने  की  कोशिश  नहीं  की  कि  क्या  सम्पति  को  वास्तव  में
 अस्तियों  की  सूची  में  शामिल  किया  जा  सकता  इस  बारे  में  शिकायत
 की  गई  पर  इसकी  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  हमारी  संस्थाएं  इस
 प्रकार  की  उन  संस्थाओं  ओद्योगिक  क्षेत्र  अथवा  किसी  अन्य  क्षेत्र  में

 पूंजी  निवेश  के  प्रयोजनार्थ  पूंजी  जुटाने  के  क्षेत्र  में  देश  को  प्रगति  की
 ओर  कभी  भी  नहीं  ले  जा  मेने  चिट  फंड  का  उल्लेस्ब  इसलिये
 किया  हैं  कि  मेरे  विचार  से  वित्त  मंत्री  को  इन  पहलुओं  की  अवश्य
 जानकारी  श्री  ए  शाह  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का
 गठन  किया  गया  थां  जिसने  सिफारिश  की  थी  कि  चिट  फड  को
 समाप्त  नहीं  किया  जाना  यदि  उनके  कार्यकरण  पर  उचित
 नियंत्रण  रा  जा  सके  तो  उन्हें  जारी  रखा  जा  सकता  मध्यम  श्रेणी
 के  व्यापारी  के  तो  बेंको  के  पास  नहीं  जा  सकते  अथवा  बैंको
 की  प्रत्याभूति  की  आवश्यकता  को  पूरा  जहीं  करं  जो  वास्तव  में
 बैंक  इन्ही  लोगो  से  मांगते  यह  एक  मात्र  उपाय  है  जिससे  वह  लाभ
 प्राप्त  कर  सकते  हें  यदि  व्यापारी  पांच  सितारा  होटल  का  व्यापार  करता
 है  तो  बैंक  उनसे  प्रत्याभूति  के  बारे  में  नहीं  पूंछते  अथवा  पूछने  की
 हिम्मत  नहीं  मुझे  एक  बेंक  के  चेयरमैन  ने  स्वंय  बताया  कि  यदि
 मैं  इनसे  प्रत्याभूति  की  मांग  करता  हूं  तो  वह  कहते  हैं  कि  कम्पनी  की
 यह  नीति  नहीं  हे  कि  वह  निदेशक  की  निजी  प्रस्याभूति  यदि  में  तब
 भी  जोर  देता  हूं  तो  वे  अन्य  बैंक  के  पास  चले  जाते  हैं  और  मुझे
 निवेश  की  हानि  उठानी  पड़ती  इस  प्रकार  की  बातें  देश  में  चल  रही
 हैं  वास्तव  में  देश  ऊपर  बैठे  कुछ  बड़े  लोगों  द्वारा  चलाया  जा  रहा  हैं  वे
 विदेशों  में  बेठे  मालिको  की  अनुमति  से  नीति  का  आदेश  देते

 में  करों  के  अतरण  सम्बन्धी  मामलों  का  उल्लेख  करना  चाहता
 यह  करों  के  बारे  में  सिफारिश  करने  सम्बन्धी  हे  जिसको  मैनें  वित्त

 आयोग  की  रिपोर्ट  में  पढ़ा  मेरे  विचार  से  इस  बारे  में  घ्यान  दिया
 जाना  अब  तक  क्या  हो  रहा  पहले  वित्त  आयोग  के

 गठन  के  बाद  अब  तक  उत्पाद-शुल्क  और  आयकर  जो  राज्यों  को
 अन्तरित  किये  जा  रहे  उनका  निर्धारण  विभिन्न  दरों  पर  किया  जा

 रहा  हैं  अब  आयकर  का  85  प्रतिशत  और  40  से  45  प्रतिशत  राज्यों
 को  अन्तरित  किया  जा  रहा  हें  वित्त  आयोग  ने  अब  सुझाव  दिया  है  कि

 दोनों  के  लिये  समान  वरें  होनी  चाहियें  आयकर  और  शुल्क  को

 एक  साथ  जमा  करना  चाहिये  ओर  दोनों  मामलों  में  समान  दर  लागू  की

 जानी  इस  सम्बन्ध  में  हमे  कोई  शंका  नहीं  होनी  जेसे
 कि  आज  यह  एक  बहुत  उपयोगी  सुझाव  हें  भें  यह  जरुर  स्वीकार
 करगां  कि  सत्ता  रद  द्वारा  प्रस्तुत  प्रत्येक  बजट  से  यह  महसूस  होता  हे
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 कि  कहीं  कोई  गड़बह  हे  चुकि  केन्द्र  सरकार  आयकर  के  रुप  में  85

 प्रतिशत  भाग  छोड़  रहा  है  केन्द्र  आयकर  अधिनियम  लागू  करने  में  और

 कर  क्सूली  में  इतना  सावधान  महीं  हे  जब  वह  राज्य  को  85  प्रतिशत

 आयकर  का  हिस्सा  दे  रहा  जबकि  वह  उत्पाद  शुल्क  के  मामले  में

 अधिकाशं  हिस्सा  अपने  पास  रस्वना  चाहता  इस  प्रकार  की  शंका

 शायद  दूर  की  जा  सकती  है  यदि  दित्त  आयोग  का  यह  सुझाव  सरकार

 द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  जाता

 में  कुछ  नीतियों  का  उल्लेस्व  करना  चाहूंगा  जहां  मैं  समझता  हूं
 कि  कुछ  अभी  करना  यदि  अभी  कुछ  किया  जाता  हे  तो

 शायद  देश  के  लिये  काफी  धनराशि  की  बच्चत  की  जा  सकती  हम

 सबको  चीनी  घोटाला  का  स्मरण  हे  जो  गत  वर्ष  ही  हुआ  चीनी

 धोटाले  की  वजह  से  देश  को  बहुत  हानि  हुई  क्योकि  हमारी  कोई  नीति

 नहीं  जब  चीनी  के  आयात  के  आईर  ठिये  गये  तब  तक

 विश्व  में  चीनी  के  भाव  पहले  ही  बहुत  बढ़  चुके  क्‍्यांकि  हम

 सोच  -  विचार  में  सबको  यह  पता  था  कि  हमे  मजबूर  होकर

 कुछ  मात्रा  में  चीनी  स्वरीदनी  पड़ेगी  और  मूल्य  बढ़  रहे  अब  क्‍या

 शायद  गत  वर्ष  चीनी  के  मूल्यों  मे  हुई  व॒द्धि  के  परिणाम

 इस  वर्ष  चीनी  का  उत्पादन  बहुत  अधिक  होने  का  अनुमान  इसका
 उत्पादन  इस  वर्ष  140  लाख  टन  होने  का  अनुमान  हैँ  जबकि  गत  वर्ष

 इसका  उत्पादन  96  लाख  टन  यह  गत  वर्ष  की  तुलना  में  42

 लाख  टन  अधिक  मांग  120  लारर  टन  की  अत  लगभग  20

 लाख  टन  चीनी  हमारी  मांग  से  अधिक  अभी  भी  प्रभाषी  मत्री

 द्वारा  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  विभाग  को  4  लाख  टन  चीनी  का

 आयात  करना  पड़ेगा  ।  निश्चित  रुप  से  चीनी  क॑  आयान  के  बारे  में

 निर्णय  लेने  का  दायित्व  वित्त  मंत्री  का  नहीं  लेकिन  यहा  एक  ऐसा
 मामला  है  जब  विल  मंत्री  कह  सकते  हें  कि  का  किसी  भी

 मात्रा  में  आयात  नहीं  किया  जायेगा  क्योकि  इस  वर्ष  हमारे  अनुमान  के

 अनुसार  20  लाख  टन  चीनी  का  अधिक  उत्पादन  होंने  की  सम्भावना

 है  एक  अन्य  चीनो  गाहाले  को  रोकने  के  लिये  कुष्ट  किया  जाना

 देश  की  विदेशा  मटर  को  बचने  भी  की  जानी  हमे  इग

 बारे  में  ज्ञान  प्रकाश  समान  वो  र्पोंट  पर  भी  ध्यान  देना  इसमे

 कहा  गया  हे  कि  चोना  उत्पादन  का  अनुमान  नगाने  के  लिये  कोई

 वेजञानिक  तरीका  नहों  हैं  मुझे  तहीं  पता  यदि  सरकार  ने  इस  प्रयोजनार्थ

 कोई  उछित  वेजानिक  तरीका  निकाला  है  इस  सिफारिश  को  सरकार  ने
 भी  स्वीकार  किया  सरकार  अक्सर  सिफारिश  स्वीकार  कर  लेती  है

 ओर  चुपचाप  बंठ  जाती

 अन्य  बात  कागज  के  मूल्यो  की  कागज  के  मून्यों  मे  अब

 तक  ॥  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  हे  सब  प्रकार  ते  कागल  ये  सन्‍्या  से

 गत  दो  वर्षो  में  ॥  प्रतिशत  वृदि  हुई  है  आयकारी  की  भूच्यः  ने

 तो  बहुत  अधिक  वृद्धि  (5  हैं  उसके  मुल्य  4५  '  ५0०)  २७

 जो  बढकर  इस  वर्ष  लगभग  27,007  et  ह  शक  7?  हजघीनी
 कागन  के  मुल्य  में  लगभग  60  परॉतशल  वाद  हद  है  पत्र

 के  मालिकों  ने  हड़ताल  की  धमकी  ”  ede  टसाल  प८  २छे  से

 पूर्व  वाणिज्य  मंत्रों  ने  उनका  माग  स्वीकार  कर  का  ४  और

 कागज  को  ख़ुला  सामान्य  लाइरोस  के  अन्तर्गत  गल्क  मुक्‍न  कर  दिया

 बिन्न  मंत्री  इस  बाल  से  अवश्य  सहमत
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 देश  में  यदि  बड़े  पैमाने  पर  शिक्षा  का  प्रसार  करना  है  लो  हमे
 किस्म  के  कागज  ओर  अख्बारी  कागज  की  भारी  मात्रा  में

 सरकार  ने  कच्ची  सामग्री  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिये  क्रोर्ट  ठोस

 कार्यवाही  नहीं  की  है  क्योंकि  आज  भी  कागज  निलें  विदेशों  से  अ!यातिन

 लकही  अथवा  लकही  की  लुगदी  का  प्रयोग  कर  रही  है  हमारे  /”;

 कागज  मिर्माण  के  लिये  अपेक्षित  वृधोंके  लिये  सर्वाधिक  अनुकूल  जलवाप
 हैं  लेक्नि  हमने  अपनी  कर्थी  सामग्री  को  बढ़ाने  के  लिये  कोई
 मही  की  हैं  इस  बाल  पर  ध्यान  हेमे  की  आवश्यकता  हे  उन्हें  इस  बार  मे

 कुछ  प्रेरणा  भी  टी  जा  सकती  है  सरकार  को  कागज  मिलों  के  लिए
 यह  अनिवार्य  कर  लेना  चाहिये  कि  बह  अपने  काम  में  आने  थाली

 लकी  का  स्वयं  उत्पाठम  करें  और  वह  उतनी  ही  माता  में  लतकईही  की

 स्वपल  करे  उससे  अधिक  इस  प्रकार  की  कुछ  व्यक्षस्था  वी  जानी
 चाहिये  तांकन  मप्ने  ऐसा  होता  हिस्थाई  नहीं  पड़  रहा  हैं  यह  बाहल  हो

 आवश्यक  हे  क्योंकि  वाष्चव  में  हम  अभ्तर्राष्ट्रीय  म्शर  की  तलमा  मे  प्रति

 व्यक्ति  शत  कम  मात्रा  में  कागज  का  प्रयोग  कर  रहे  ऐेश  के  ७0

 प्रतिशत  लोग  अर्शिक्षित्र  हें  उन्हें  कागज  से  कोई  गतलब  नहीं  हैं  इस

 बात  को  नोट  किया  चाहिये  और  इस  दिला  नें  कुट्ट  न  कट
 किया  जाना  थाहिये  अन्यथा  अस्वबारी  कागज  को  खुला  सामान्य  लाइसेः

 के  रखने  के  बावजूद  भी  हमें  भविष्य  में  अखबारी  कागज  की

 एापने  के  लिये  उत्त  मूल्य  पर  सप्लाई  प्राप्त  नदी  होगी  जिस  सत्य  '/

 लोग  इसे  त्वरीद

 कृषि  के  लिप्रे  हमारे  की  जलवायु  समगरत  हासर  में  हरा

 अचछाी  मुझे  नहीं  थतः  ।  क्‍या  इस  बात  की  जानकारी  सदन  #  *

 सरकार  अथवा  कृषि  भर्थी  हो  #  किसी  प्रकार  मैं  अनुभव  करता  हू

 कुषपि  मत्रालय  कपि  के  प्रसार  मं  बात  क्रम  रचि  रखता  है  मत्रालय  को

 कूषि  प्रलार  में  कोई  रुचि  नरीं  हमारे  में  100  हैक्टेमर  मिलिउस

 भूमि  पर  खाद्यान्न  का  उत्पाटन  होता  हे  ज्बाक  चान  में  100  हैक्टेपर

 मिलियन  भूमि  पर  ग्वाद्यान्न  का  उल्पादन  होता  गत  वर्ष  भीस  ने

 452  मिलियन  टन  स्वाधान्म  का  उत्पादन  किया  ओर  हमने  40  प्रतिशत
 अधिक  भूनि  होले  केवल  150  मिलियन  टम  स्वाधास्न  का  उत्पादन

 किया  थ्ीन  मे  प्रतिवर्ष  केवज  7।  होनी  है  क्‍योंकि  वहां  सर्वियो

 में  बहुत  अधिक  सर्दी  परनी  हैं  +  उसे  भारत  में  इतनी  अधिक

 सर्दी  नहीं  पहली  हम  ठेश  के  eam  या  भाग  ने  प्रतिवर्ष  हो  था

 तीन  फलल  पैवा  कर  सकते  हें  लेकिन  हम  ऐसा  नहीं  कर  रहे  हैं  वर्ष

 1976  में  चीन  से  257  टन  ख्वाद्यान्न  का  उत्पादन  होता  था

 जो  वर्ष  1794  म॑  वदकर  लगभग  4६2  मिसियन  टन  हो  गया  है

 श्री  रबच्थया  यादव  :  वे  ट्वाधान्नो
 का  आयात  7४  हैं

 श्री  अमल  दर  ये  ायार  करें  अथ्वा  न  करे  वे  अधिक

 इससे  यया  होता  हू  एक  ७  है  वे  कितना  उत्पाधन

 कर  रहें  है  हम  नहों  सवा  रट  eon  ठप  मेने  थो  निर्मन  काम्लि  चटर्जी  त*

 भाषण  तो  उन्होंने  सभा  में  गूरमन  हो  दिख  सा  देख्य  #  लससे

 कुछ  आकरे  दिये  हैं  और  उन्‍्हः  उस  न  महारथ  हासिल

 श्री  निर्मल  क्कान्ति  वटजी  आप  नया  सुन  *  आज  कै  or

 जाप  हा  gee
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 श्री  अमल  वक्त  :  भाषण  मुद्रित  देखा

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त

 श्री  अमल  दत्त  :  हमारे  देश  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 मामक  एक  संस्था  है  यही  एक  मात्र  संस्था  है  जिस  पर  अनुसंधान  की

 जिम्मेवारी  इस  संस्था  के  अन्तर्गत  50  ऐसी  संस्थाएं  हैं  जिनपर

 म  केवल  कृषि  उत्पाद  बल्कि  प्रकार  के  सहायक  उत्पादनों

 जैसे  डेयरी  आदि  की  जिम्मेवारी  हें  दुर्भाग्य  से  अब

 हम  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  सब  प्रकार  की  वस्तुएं  एक  छत्र  छाया  में

 नहीं  होनी

 मेरे  राज्य  में  इस  प्रकार  की  केवल  एक  संस्था  मेरे  राज्य  में

 ओद्योगिक  वैज्ञानिक  अनुसंधान  परिषद  नहीं  है  केवल  भारतीय  कृषि
 अनुसंधान  परिषद  है  कोई  रक्षा  अनुसंधान  प्रयोगशाला  नहीं  है  पहले  इसे

 पटसन  अनुसंधान  संस्थान  कहा  जाता  था  अब  इसे  सेन्‍्ट्रल  रिसर्च  इंस्टीट्यूट
 फोर  जूट  एण्ड  एलाइड  फाइबर  का  नाम  दिया  गया  संस्थान  की  बुरी
 तरह  उपेक्षा  की  जा  रही  है  इसके  निवेशक  ने  वैज्ञानिकों  को  निकाल

 दिया  गत  चार  वर्षो  से  इस  प्रकार  की  बातें  चल  रही  हैं  इस  मामले

 में  उस  क्षेत्र  की  एक  संसद्‌  सदस्य  भी  शामिल  हैं  उस  पर  वेज्ञानिकों  ने
 हमला  भी  किया  यह  महत्वपूर्ण  बात  हे  कि  पटसन  पूर्षी  भारत  का

 उत्पाद  है  जहां  पटसन  उद्योग  पर  2  लाख  किसान  परिवार  और  कर्मचारी
 निर्भर  करते  कर्मचारियों  की  संरूया  पहले  वो  लाख्व  से  अधिक  थी
 लेकिन  अनेक  मिलों  के  बन्द  हो  जाने  - और  छंटनी  आदि  के
 जिसके  लिये  सरकार  को  उसकी  नीतियों  के  लिये  धन्यवाद
 चलती  है  नीतियों  पर  जोर  नहीं  उनकी  संरू्या  कम  हो  गई
 में  पहले  भी  संस्था  में  रहा  हूं  और  मेने  स्वयं  अपनी  आस्वों  से  यह  देरवा

 मेने  देखा  हे  वहां  क्या  होता  अन्य  संस्थाओं  में  भी  कोई  नियमित

 अनुसंधान  कार्य  नहीं  होता  जो  कुछ  भी  अनुसंधान  किया  जाता  हे
 वह  क्षेत्र  आवश्कता  के  अनुरूप  नहीं  यदि  कुछ  अनुसंधान
 सोभाग्य  से  हो  जाता  जिसका  प्रयोग  क्षेत्र  में  किया  जा  सकता
 तो  उसकी  जानकारी  कोई  नहीं  देता  क्योंकि  वे  कहते  यह  हमारा
 विद्यार  हम  वैज्ञानिक  हम  यहाँ  कार्य  कर  रहे  यहाँ  लोग  नही

 कार्य  के  बढ़ाने  लिये  कर्मचारी  नहीं  क्‍या  वहां  कार्य  बिस्तार  के
 लिये  कर्मचारी  नहीं  मुझ्ते  यह  तब  तक  मालूम  नहीं  था  जब  तक

 बंगलौर  स्थित  भारतीय  उद्यान  बिशान  अनुसंधान  संस्थान  ह्वारा
 यह  बताया  गया  कि  विस्तार  कार्य  भी  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद
 के  आदेशानुसार  होता  है  मुझे  अब  लोक  सभा  हारा  भारतीय  कृषि
 अनुसंधान  परिषद  के  लिये  चुना  गया  मुझे  वहाँ  यह  पता  लगा  कि
 वह  किसी  भी  बात  के  बारे  में  गम्भीर  नहीं  वार्षिक  साधारण  बेठक
 में  वार्षिक  लेखों  के  बारे  में  मेश  उनसे  विवाद  हो  गया  क्योंकि  उससे
 परिषद  की  वास्तविक  स्थिति  का  बोध  नहीं  होता  जब  मैंने  उनसे
 कहा  कि  किस  लिये  आप  सब  बाते  छिपा  रहे  उन्होने

 यह  लेखे  हमें  नियंत्रक  और  महालेरवा  परीक्षक  द्वारा  दिये  गये

 तब  मेनें  उनसे  कहा  कि  तो  आपको  नियंत्रक  ओर  महालेसवा
 परीक्षक  से  बात  चीत  करनी  याहिये  थी  ओर  हमें  लेखा  पुस्तिका  देनी

 चाहिये  थी  जिसमें  सब  बात  की  जानकारी  दी  गई  होती  और  कोई  बात

 छिपाई  नहीं  गई  चूंकि  अनेक  लोग  उनके  सामने  अनेक  समस्याएं

 उठा  रहे  हैं  अतः  मुझे  नहीं  मालूम  कि  विस  मंत्री  को  इस  बात  की
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 जानकारी  है  कि  इस  प्रकार  की  बातें  वहां  चल  रही  हैं  लेकिन  इस  बारे
 में  कुछ  न  कुछ  करना  इस  वर्ष  के  बजट  में  आपने  2300

 करोड़  रुपये  का  प्रावधान  रत्वा  हैं  यदि  स्थिति  को  ऐसे  ही  चलते  रहने
 दिया  गया  जैसे  अब  चल  रही  है  तो  मुझे  शंका  हे  कि  इस  धनराशि  से

 इस  देश  के  लोगों  को  बहुत  कुछ  लाभ

 सभापति  महोदय  :  श्री  आपने  बहुत  समय  ले  लिया

 कृपया  अपना  भाषण  समाप्स

 श्री  अमल  वक्त  :  केवल  एक  मुद्दा  और  उठाना  चाहता  यह
 वित्त  मंत्री  से  सम्बद्ध  उन्हें  यह  जानना  चाहिये  था  कि  बह  वित्त
 मंत्रालय  के  हृदय  मत्रिपरिषद्‌  में  बहुत  महत्वपूर्ण  स्थान
 क्योंकि  वह  कोई  भी  बात  समाप्त  और  आस्म्भ  कर  सकते  वित्त
 मंत्री  की  शक्ति  प्रधान  मंत्री  से  भी  अधिक

 कृषि  विशेष  रुप  से  छोटे  किसानों  के  विस्तार  में  बाधाएं

 आ  रही  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  प्रतिब्यक्ति  भूमि  जोत  एक  एकड़  से
 भी  कम  एक  या  दो  किसान  ऐसे  हो  सकते  हैं  जिनके  पास  दस

 एकह  भूमि  लेकिन  मुझे  पता  है  कि  हमारे  समर्थकों  में  से  किसी
 के  पास  भी  आधा  एक्ट  भूमि  भी  नहीं  हैं  ऐसी  स्थिति  हैं  अतः  मुझे
 उनके  लिये  बोलना  पड़  रहा  हमें  उन्हें  कोई  नई  संकर  की  प्रोद्योगिकी
 की  जानकारी  देनी  आप  पंजाब  से  आये  आपको  अच्छी
 तरह  पता  है  कि  पंजाब  के  किसान  एक  एकडड  भूमि  पर  टिमाटर  की
 स्वेती  कर  लास्वों  रुपये  कमा  रहे  उन्होंने  भी  अब  ऐसा  करना  आरम्भ
 कर  दिया  हैं  लेकिन  धन  कहां  से  वे  बैंको  के  पास  जाते
 बैंक  उनसे  पूछते  हैँकि  जिस  भूमि  पर  वह  खवेती  करता  है  क्‍या  वह
 उनकी  वे  कहेंगे  कि  भूमि  उनकी  नहीं  उन्होंने  भूमि  किसी  से

 पटटे  पर  ली  तब  बेंक  उनसे  पट्टा  दिखाने  के  लिये  कहते
 कोई  भी  उन्हें  हस्ताक्ष  कर  तीन  अथवा  चार  महीने  से  अधिक  पटूटा
 नहीं  यह  केवल  मौख्विक  पट्टा  होता  वित्त  का  मापदण्ड
 क्या  वित्त  का  मापदण्ड  2600  प्रति  एकड़  इस  बरें  में  में
 रिजर्व  बैंक  आफ  इंडिया  के  लोगो  के  पास  उन्होंने  कहा  कि  वह

 से  बात  करेंगे  ताकि  वित्त  मापदण्ड  में  परिवर्तन  किया  जा  सके
 उन्होंने  कुछ  भी  नहीं  न  तो  उन्होंने  रिजर्व  बेंक  आफ

 इंडिया  से  और  न  ही  से  कोई  बातचीत  की  ।

 मैने  विस  मंत्री  को  दो  वर्ष  पूर्व  पत्र  लिखा  तब  में  स्वयं बेंक
 के  पास  गया  और  श्ेयरमेन  सहित  सब  पर  गुस्सा  इसीलिये  वित्त
 जापदण्ड  में  वृद्धि  एक  विशेषण  समिति  का  गठन  किया  गया  था
 तब  इसे  2600  ₹0  से  बढाकर  15000  FO  कर  दिया  गया  यह  एक “
 एक  भूमि  के  लिये  मापदण्ड  वे केवल  2600  रुपये  देने  को  तैयार

 इसके  लिये  ओर  भी  कानूनी  शर्ते  कानूनी  शर्तो  में  भी  परिवर्तन
 किया  गया  फिर  भी  समस्याएं  समस्याएं  इस  प्रकार  उत्पन्न  हुई
 धनराशि  दिये  जाने  के  बाद  बेंक  से  कोई  भी  व्यक्ति  यह  देखने  के
 लिये  नहीं  गया  कि  वह  किसान  क्‍या  कर  रहा  जब  ओर  ऋण  लेने
 का  समय  आया  तो  वे  कहते  हैं  कि  वे ऋण  नहीं  दे  मैंने  उनसे

 पूछा  कि  वे  ऋण  क्यों  नहीं  दे  उन्होंने  बताया  कि  क्योंकि
 किसी  ने  भी  ऋण  वापिस  नहीं  किया  मेंने  कहा  कि  आप  उनके
 नाम  बतायें।उनके  नाम  देने  में  उन्हें  एक  महीना  इस  बाद  मैंने
 अपने  आदमियों  को  तब  उन्होंने  कहा  कि  वे  ऋण  देने  को

 तैयार  हैं  लेकिन  कोई  भी  ऋण  नहीं  मांग  रहा  है  गावं  के  लोग  कहते
 हैं  कि  जब  तक  बेंक  के  लोग  हमें  ऋण  वापिस  करने  के  लिये  नहीं
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 कहते  हम  क्यों  वापिस  तब  हमने  दोनों  को  बुलाकर  भुगतान
 यदि  एक  व्यक्ति  एक  एकड्ड  भूमि  से  एक  लाख  रुपया  अर्जित

 कर  रहा  है  तो  कोई  भी  कारण  नहीं  है  कि  15,000  रुपये  का  भुगतान
 करने  के  लिये  तेयार  न  वे  धोर्वे  बाज  नहीं  वे  ईमानवार  व्यक्ति

 वे  धनराशि  लौटाने  के  लिये  तैयार  है  लेकिन  बैंक  अपनी  राशि  लेने
 और  ब्सूल  करने  को  इच्छुक  नहीं  हैं  अथवा  उनसे  धनराशि  के  लिये

 अनुरोध  नहीं  करना  अतः  इस  प्रकार  की  बातें  चल  रही
 मैंने  विल  मंत्री  से  अनुरोध  किया  हे  कि  थे  हमारे  देहाती  क्षेत्र  के  छोटे
 किसानों  की  समस्याओं  की  ओर  ध्यान  यदि  ऐसा  किया  जाता  है  तो

 बहुत  कुछ  विकास  किया  जा  यदि  कृषि  मंत्री  अथवा  मंत्रालय
 बांधक  होते  तब  भी  सुधार  किया  जा  सकता  लेकिन  धनराशि
 के  बिना  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 क्री  भेरु  लाल  मौणा  :  माननीय  सभापति  में
 वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  मैं  ग्रामीण  क्षेत्र  स ेचुन  कर  आया

 उसकी  तरफ  सरकार  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  यहां  बहुत
 से  सदस्यों  ने  अपने  विद्यार  में  विस्तार  में  न  जाकर  ग्रामीण  क्षेत्र
 की  ही  बात  करुंगा  ।  वित्त  मंत्री  जी  ने  बजट  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  के
 विकास  के  लिये  काफी  धनराशि  रस्वी  उनको  अच्छी  सुविधायें  प्रदान
 की  हैं  और  नई-नई  योजनायें  बनायी  कांग्रेस  सरकार  ने  कहा  था
 कि  नई  योजनायें  बना  कर  ग्रामीण  लोगों  को  आगे  बढ़ायेगें  लेकिन  उन
 योजनाओं  को  जिस  तरह  से  कार्यान्वित  करना  चाहिये  नहीं  किया
 गया  क्योंकि  बिचोलिये  पैसे  को  खा  जाते

 हमारे  क्षेत्र  में  स्व:रोजगार  योजना  के  तहत  किसी  को  बैल
 दिये  जाते  किसी  को  बेल  गाही  दी  जाती  हे  और  किसी  को
 पंपिग  सेट  देने  के  बारे  में  एक  उदाहरण  देना  चाहता  पँँपिग
 सेट  की  कीमत  बाजार  में  अगर  8  हजार  हे  तो  पंचायत  समितियों
 में  के  उसकी  कीमत  12  हजार  रहती  हैं  2-3
 हजार  रुपये  जो  आप  सबसिही  देते  उसको  बिचोलिये  सवा  जाते

 सरकार  को  इस  तरह  की  अनियमिततायें  देरबनी  चाहिएं  जिससे
 लोगों  को  सही  लाभ  मिले  ।

 हमारे  राजस्थान  के  आदिवासी  इलाके  में  3-4  बार  स्वर्गीय  प्रधान
 मंत्री  श्री  राजीब  गांधीजी  आये  वह  आदिवासियों  के  घरों  में  भी  गय॑
 उन्होंने  आदिवासियों  की  दयनीय  दशा  उनकी  ऐसी  स्थिति  वेश्व  कर
 उन्होंने  कई  तरह  की  योजनाये  अथ  उन  योजनाओं  को  नरसिंह
 राव  जी  लागू  करना  चाहते  उन्होंने  ऐसी  योजनायें  बना  कर  ग्रानीण
 क्षेत्रों  में  जो  बात  मुझे  यहां  कहनी  नहीं  वह  मैं  कहना
 चाहता  हूं  क्योंकि  उसको  कहना  उचित  वह  यह  है  कि  राजस्थान
 में  जो  की  सरकार  जो  पैसा  जवाहर  रोजगार  योजना  के  लहत
 भारत  सरकार  का  वहां  जाता  वह  मकान  बनाने  के  स्कूल  का
 भवन  बनाने  के  लिये  और  सड़क  बनाने  के  लिये  सैंक्शन  होता  है  जब  यह
 पैसा  सैंकशन  हो  जाता  है  तो  का  कार्यकर्ता  वहां  जाकर  कहता
 है  कि  गर्व  से  कहो  कि  ....

 काम  )

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  सभापति  नाम  को

 से  निकाला
 वा

 *  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 श्री  भेरढ  लाल  मीणा  :  फिर  कार्मकर्ता  कहता  हे  कि  हमारा
 कमीशन  है  तो  काम  चालू  मैं  देसी  हुई  बात  और  सच्ची  बात
 कह  रहा  मै  गलत  बात  कभी  नहीं  कहता  इस  बात  को  खाननीय
 सदस्य  भी  जानते

 लभ्ापत्ति  महोदय  :  आप  केवल  किलशी  का  नाम  नहीं

 भरी  भेर  लाल  मीणा  :  मान  को  कार्यबाही  से  हटा  विया

 हम  जब  यहां  कोई  प्रश्न  पूछते  हैं  लो  मंशी  जी  जवाब  देते  हैं  कि
 इस  बात  को  राज्य  सरकार  जाने  और  राज्य  सरकार  कहती  है  कि  भारत
 सरकार  भारत  सरकार  का  पेसा  जाने  के  बावजूद  भी  जब  ऐसे
 काम  होते  हैं  तो  मुझे  दृश्व  होता  हैं  मेरा  खास  तौर  पर  प्रधान  नंत्री  जी
 से  मिथेवन  है
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 जो  पैसा  भारत  सरकार  से  जाता  मैं  यह  नहीं  कहता  कि
 योजना  राज्य  सरकार  न  वह  राज्य  के  विकास  में  इस  काम
 में  बाधा  डालने  की  मेरी  कोई  मंशा  नहीं  लेकिन  वास्लव  में  जो  पैसा
 भारत  सरकार  गरीबों  के  विकास  के  लिये  राज्य  सरकारों  को  देती  वह
 सांसदों  से  पूछ  कर  या  सासंदों  से  सलाह  लेकर  दिया  जामा  में
 किसी  दल  विशेष  की  बात  नहीं  कष्ठ  रहा  सांसद  चाहे  किसी  भी  दल
 का  लेकिम  गरीबों  को  उससे  फायदा  होना

 गावों  का  विकास  तभी  हो  सकता  जब  गावों  में  सकल  स्वोले
 जायें  ओर  अनपढ़  लोग  कुछ  पंढ़-लित्ब  गांव  में  जब  स्कूल
 खोला  जाता  तो  उसमें  अध्यापक  लहरी  क्षेत्र  के  रखे  जाते  वे
 गांव  से  10-15  किलोमीटर  दूर  बच्चों  को  तो  उनमें  सभ्यात्र
 लोग  ही  ऐसी  स्थिति  में  यदि  कहीं  नौकरी  का  प्रश्न  आता  तो
 जो  गांव  का  मैट्रिक  पास  किया  हुआ  उसके  लिए  कह  दिया
 जाता  है  कि  वह  काबिल  नहीं  फिर  एस  सी  और  एस  टी  की  बात
 भी  आ  जाती  इस  तरह  से  देखा  जाए  तो  उम  ग्रामीण  लोगों  को
 शिक्षा  भी  सही  सरीके  से  महीं  मिल  पात्ती  है  और  ऐसा  देखने  में  आया
 है  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  के  सारे  बच्चे  फेल  हो  जाते  एक  तरफ  हम

 कहते  हैं  कि  हमारा  देश  तरक्की  करे  और  गरीब  लोग  शिक्षा  प्राप्स  करें
 और  दूसरी  तरफ  इस  प्रकार  शिक्षा  का  स्तर  नीचे  गिरता  जा  रहा  थे
 बच्चे  आगे  गहीं  बढ़  पायेगें  और  ग्रानीण  क्षेत्र  के  बच्चो  को  कोई  लाभ
 जहीं  यह  बात  मैं  इसलिए  कह  रहा  जब  उद्दायेकरण
 तो  उदारीकरण  में  निजीकरण  होगा  और  निजीकर्ण  में  जो  लोग  भरती

 वे  पढ़े  होंगे  और  के  निकले  हुए  ग्रामीण  और
 आदिवासी  लोगों  का  कहीं  पर  भी  मम्चर  महीं  सिर्फ  सम्पन्न
 लोगों  का  ही  नम्बर  इसलिए  में  चाहूंगा  कि  शिक्षा  की  दृष्टि  से

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  शिक्षा  में  ज्यादा  पैसा  दिया  जाना  चाहिये  ओर  उस
 पर  सींधें  भारत  सरकार  या  राज्य  सरकार  का  नियश्श्रण  होना

 जिससे  गामीण  बच्चे  पढ़-लिस्व  कर  आये  में  इस  मोके  पर  यह  भी
 कहना  चाहूंगा  कि  उदारीकरण  के  तहत  जब  नए  कारस्वाने  लगाये

 तो  उनमें  काम  बढ़ने  का  सवाल  ही  पेढा  नहीं  होता  बल्कि
 जो  मौजूदा  कारस्वाने  वे  बन्द  होने  जा  रहे  निजीकरण  में  जो  भी

 कारस्वाने  वे  शहरों  के  आस  -  पास  ही  जहां  पर  सब  प्रकार

 की  सुविधा  ऐसी  स्थिति  मे  स्कभाविक  है  कि  शहर  के  लोगों
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 को  ही  उन  में  रोजगार  मिलेगा  और  गांव  के  लोगों  को  रोजगार  नहीं

 जब  रोजगार  नहीं  तो  वे  बेरोजगार  घूमेंगे  और  जब  वे

 बेरोजगार  तो  उन  पर  आतंकवादी  और  होने  का

 आरोप  लगाया  जाएगा  तथा  सजा  दी  जाएगीं  इसलिए  मै  चाहूंगा  कि

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जो  निजीकरण  उन  पर  आपका  नियन्त्रण  होना

 उन  पर  दबाव  डाला  जाना  चाहिए  कि वे  ग्रामीण  क्षेत्र  के

 लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा

 में  आपको  अपने  क्षेत्र  की  बात  बताता  जब  में  अपने  क्षेत्र

 से  जयपुर  होते  हुए  बिल्ली  आता  तो  देखता  हूं  कि  रास्ते  में  कई
 हजार  नए-नए  कारखाने  लगे  हुए  लेकिन  जयपुर  के  उस  तरफ

 आविवासी  क्षेत्र  में  एक  भी  कारराना  नहीं  लगा  यदि  लग  भी

 तो  कहीं  पर  पानी  नहीं  मिलता  और  कहीं  पर  बिजली  नहीं

 मै  चाहूंगा  कि  भारत  सरकार  का  ज्यादा  से  ज्यादा  जोर

 ग्रामीण  क्षेत्र  के  विकास  पर  होना  ताकि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 अधिक  से  अधिक  कारस्वाने  लग

 किसानों  के  बारे  में  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  में
 उनका  समर्थन  करता  किसान  खेत  में  जो  अनाज  पेदा  करता
 उसको  उसके  अनाज  की  कीमत  ज्यादा  मिलनी  चाहिए  मेरे  क्षेत्र  के
 आदिवासी  क्षेत्र  में  जमीन  बहुत  कम  किसी  के  पास  आधा  बीघा
 है  ओर  किसी  के  पास  एक  बीघा  जमीन  इस  जमीन  पर  सिंचाई
 के  साधन  नहीं  सिचाई  के  साधन  होने  की  वजह  से  इस  क्षेत्र
 में  अधिक  अनाज  नहीं  इस  वजह  से  इस  क्षेत्र  के  अधिकतर  लोग
 बारह  महीने  अनाज  स्वरीदकर  खाते  में  निवेदन  करना  धाहूंगा  कि
 वितरण  प्रणाली  के  तहत  सरकार  द्वारा  जो  सब्सिडी  दी  जाती  उस
 सब्सिही  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  जिससे  इन  लोगों  को  सस्ता  अनाज
 मिले  ओर  वे  ठीक  से  अपना  जीवन  निर्वाह  कर  मजबूरों  मे
 काम  करते  हुए  मुझ्ले  50  साल  हो  में  राजस्थान  में  इंटक  का
 उपाध्यक्ष  हूं  और  में  आज  भी  मजदूरों  का  काम  करता  भारत
 सरकार  ने  जो  त्रिपक्षीय  कमेटी  मजदूर  की  समस्या  का
 समाधान  करने  के  लिये  रामानुजम  जी  की  अध्यक्षना  में  कमेटी
 जो  मजदूर  जिन  उपकमों  ओर  उद्योगों  में  काम  करते  हैं  उनका  एक
 तो  बोनस  का  सवाल  था  उसको  बढ़ाया  जाए  और  उनके  ऊपर
 जो  इनकम  टैक्स  की  सीमा  है  उसको  बढ़ाया  उनको  पेंशन
 मिलनी  चाहिए  और  महंगाई  के  अनुसार  महंगाई  आंकड़ा  बढ़ना
 ऐसी  कुछ  छोटी-मोटी  मांगे  पेंशन  का  महंगाई  के  आंकड़े
 और  बोनस  का  फैसला  रामानुजम  कमेटी  के  अदंर  लगभग  हो  चुका

 सहमति  हो  चुकी  सरकार  की  तरफ  श्रम  मंत्री  जी  की
 तरफ  से  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  इन  तीनों  चीजों  को  हम
 जल्दी  से  जल्दी  लागू  कर  देंगे  लेकिन  अभी  तक  वह  चीजें  लागू  नहीं
 की  गई  मजदूरों  में  असंतोष  फेलता  जा  रहा  सरकारी  दफ्तरों
 में  काम  करने  वाले  जो  कर्मचारी  हैं  उनकी  हर  1-2  साल  में  तनरववाह
 की  बढ़ोतरी  होती  है  तथा  ओर  भी  जो  दूसरी  सुविधाएं  है  वे  भी
 उनको  मिलती  रहती  लेकिन  कल  -  कारसवानों  मे  काम  करने  वाले

 मजदूरों  को  ये  सुविधाएं  नहीं  मिलती  उनमे  काम  करके  मजबूर
 इसलिए  असंसुष्ट  हो  जाते  क्योंकि  जो  सरकारी  दफ्तरों  में  काम

 करते  हैं  उन  मजदूरों  से  सरकार  के  खजामे  में  कोई  पैसा  नहीं  जाता
 #  बल्कि  वे  सरकार  के  स्वज़ाने  से  पैसा  लेते  मै  उनका  विरोध
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 नहीं  कर  रहा  किंतु  उनको  बोनस  ओर  दूसरी  सुविधाएं  दी  जाती
 है  लेकिन  कारस्वानों  में  काम  करने  वाले  मजदूर  कारखाने  में
 अपनी  मेहनत  करके  उत्पादन  बढाते  कारखाने  को  मुनाफे  में
 चलाने  की  कोशिश  करते  हैं  अगर  कही-कहीं  घाटा  होता  है  तो

 वह  उनकी  वजह  से  नहीं  होता  हे  बल्कि  दूसरे  कारणों  से  होता  हे
 लेकिन  दोष  मजदूर  को  दिया  जाता  वे  मजदूर  यह  आशा  करते  है

 कि  सरकारी  कर्मचारियों  को  जिस  तरह  से  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  वे
 उनको  भी  मिलनी  चाहिएं  जो  कल  में  काम  करते

 5.07

 महोदय  पीठासीन  हुए  )

 मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  हमारे  क्षेत्र  में  माणिक  लाल  वर्मा  जी
 और  हमारे  राजस्थान  के  मोहन  लाल  सुखाहिया  जी  जब  काम  करते
 थे  तो  उन्होंने  आदिषासियों  में  एक  नयी  जागृति  पेदा  की  और  उसके
 बाद  नयी-नयी  योजनाएं  आदिवासियों  के  अंदर  काम  करने  के  लिए
 और  उनके  विकास  के  लिए  की  गई  आज  वह  हभारे  बीच  में  नहीं

 उन्होनें  जो  योजनाएं  बनाई  वह  अभी  धूमिल  में  पड़ी  हुई  हैं  उसके

 लिए  राजीव  गांधी  जी  ने  जरूर  प्रयास  किया  था  किंतु  वह  नहीं
 मनमोहन  सिह  जी  हमारे  बीच  में  है  और  राव  जी  ने  जो  योजनाएं  बनाई

 उन्होंने  ग्रमिण  विकास  के  लिए  कहा  मुझे  खुशी  है  कि  जब-जब
 मैने  यह  आवाज  उठाई  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  जो  सुविधाएं  ग्रामीण
 विकास  के  लिये  देते  थे  उसकी  दुगुनी  की  मे  आशा  करता  हूं  कि
 हमारे  वित्त  मंत्री  जी  इस  वर्ष  भी  ग्रामीण  विकास  के  लिए  ज्यादा  ध्यान
 देंगे  जिससे  उनको  इसका  लाभ  उनकी  बेरोजगारी  दूर  हो

 क्योंकि  शहरों  के  लोगों  को  तो  काम  मिल

 मेरा  आपसे  यह  अनुरोध  है  कि  जो  महंगाई  वेशन

 बढ़ोलरी  रामानुजम  कमेटी  का  है  उसका  जितना  जल्दी  हो  फैसला
 करवाया  जिससे  देश  में  काम  करने  वाले  मजदूरों  को  इसका  लाभ
 मिले  और  मजदूरों  के  अंदर  जो  भय  है  वह  दूरं  हो

 अंत  में  मुझे  एक  और  निवेदन  करना  आरक्षण  के  बारे  में

 बहुत  कुछ  बातें  कही  गई  ।  मंडल  कमीशन  बिठाया  उसकी
 रिपोट  भी  आ  गई  ,  और  ज्यादा  आरक्षण  देने  के  लिए  जो  पहले  था
 उनके  अलाक  ओर  जोड़  विया  आरक्षण  और  देने  के  लिए  सब

 कुए  हो  रहा

 जो  पुराना  बैकलाग  चल  रहा  वही  पूरा  नहीं  किया  जा  रहा  हे

 और  नए  लोगों  को  इसमें  जोड़  दिया  गया  में  ओर  लोगो  को

 आरक्षण  देने  के  विरोध  में  नहीं  हूं  लेकिन  नौकरियां  कहां  सरकारी

 दफ्तरों  में  तो  सीमित  नौकरियां  है  एक  बार  कोई  सेबा  में  आ  गया  तो

 जब  वह  रिटायर  तब  वह  रवाली  पब्लिक  सेक्टर  भी
 धीरे  बंद  हो  रहे  इस  तरह  से  ग्रामीण  लोगों  को  तो  नोकरियां

 नहीं  मिल  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  नोकरियों  की  संरव्या

 बढ़ानी  है  ओर  लोगों  को  आरक्षण  का  लाभ  देना  हे  तो  प्राइवेट  सैक्टर
 को  भी  आरक्षण  के  अधीन  लाया  जाना  नहीं  तो  आरक्षण  का

 ढ़िढोरा  पीटने  से  कुछ  नहीं  होगा  और  किसी  को  इसका  लाभ  नहीं
 मिल
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 इन  शब्दों  के  साथ  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके

 लिए  धन्यबाद  देते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता

 श्री  रामेश्थर  पाटीबार  :  माननीय  उपाधयक्ष
 अभी  कई  माननीय  सदस्यों  ने  सरकार  के  भ्रष्टाचार  की  चर्चा  की  हैं

 अर्जुन  सिंह  जी  ने  90,000  करोड़  रूपये  के  घोटाले  का  इस  सरकार  पर

 प्रत्यक्ष  आरोप  लगाया  यह  देश  कृषि  प्रधान  देश  लेकिन

 ऐसा  लगता  है  कि  अब  यह  कृषि  प्रधान  देश  म  रह  कर  घोटाला
 प्रधान  देश  हो  गया  इस  देश  के  चरित्र  को  बदलने  के  लिए  में
 सरकार  को  धन्यवाद  दूं  या  क्या  में  इसमें  जाना  नहीं  चाहतां  जिस
 तरह  से  एक  के  बाद  एक  घोटाले  हो  रहे  चुरहट  लाटरी
 चीनी  पब्लिक  सेक्टर  शेयर  बिक्री  बोफोर्स
 हवाला  एबीबी  रेलवे  इंजन  खरीदी  घोटाले  पर
 कांग्रेस  पाया  और  घोटाला  इस  तरह  से  एकाकर  हो  गए  है  कि  पता  ही
 नही  लगता  है  कि  घोटाले  की  कांग्रेल  है  या  कांग्रेस  का  घोटाला
 सारी  बीय  नारी  है  कि  नारी  बीच  सारी  सारी  ही  की  नारी  है  कि
 नारी  ही  की  सारी

 उपाध्यक्ष  घोटालें  के  एक  दो  नमूने  में  देना  चाहता  हूं  ।
 वित्त  मंत्री  जी  यहां  बेठे  हैं  पिछले  दिनों  कहा  गया  कि  खाद  पर
 किसानो  को  बहुत  अधिक  सबसिही  दी  जाती  इसलिए  यह  सबसिही
 बंद  कर  दी  लेकिन  किसानो  के  नाम  पर  किस  तरह  से  उद्योगपति
 सबसिही  का  लाभ  उठाते  यह  पीएसी  की  21  बी  एटीआर  नाइंथ
 लोकसभा  में  1991  में  बताया  गया  इस  रिपोंट  में  कहा  गया
 है  :-  आईसीसी  द्वारा  धारण  मूल्यों  का  पुनरीक्षण  न  किये  जाने
 के  कारण  अधिक  राजसहायता  दी  गई  ।  यद्यपि  एककों  ने  प्राप्स

 अधिक  राज  सहायता  वापिस  करने  की  प्यवस्था  कर  ली  थी  लेकिन

 एफ.आईसीसी  ने  इस  बारे  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  द्वारा

 किये  गये  कस्तविक  जिसमें  आवश्यकता  से  अधिक  रखे  गये

 कर्मचारियों  पर  रवर्ध  भी  शामिल  था  के  परिणामस्वरुप॑  1986-69  69  से

 1990-91  में  47  सयंत्रों  के  लिगे  63.55  करोड़  रुपये  की  अधिक

 राज  सहायता  दी  गई  ''

 यदि  2  वर्षो  के  दौरान  झूठे  ख्व्चे  बता  कर  63  करोड़  रुपए  की

 ज्यादा  सबसिही  ली  जा  सकती  है  तो  कितनी  सबसिड्दी  का  घोटाला

 हुआ  इसका  अनुमान  लगाया  जा  सकता  पर  जहां  पर  हजारों

 हजार  करोड़  रुपए  की  घोटाले  हो  रहे  वहां  पर  63  करोड़  रुपए  के

 घोटाले  की  चर्चा  का  क्या  असर  इस  बातको  मै  समझता

 एक  और  बात  की  तरफ  मैं  सदन  का  घ्यान  दिलाना

 चाहता  800  करोड़  रुपए  की  लागत  से  लेट  एटीज  1969  में

 पश्चिमी  बंगाल  हल्दिया  में  स्वाद  का  कारखाना  बन  कर  तैयार

 लेकिन  मिस  मेचिग  आफ  मशीन्स  के  कारण  यहां  पर  स्वाद  का  उत्पादन

 शुरू  नहीं  हो  इससे  पहले  ही  1986  में  कर्मचारियों  और

 अधिकारियों  की  भर्ती  कर  ली  गई  ।  इसके  काद  विदेशों  से  विशेषश

 आते  अपनी  रिपोट  देते  जिस  पर  करोड़  रुपया  खर्च  होता

 अंत  में  भारत  के  विशेषशों  की  एक  समिति  ने  भी  रिपोर्ट  दी
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 कि  यह  काररामा  नहीं  चल  सकता  ओर  इसको  बंद  कर  दिया  जाना
 लेकिन  मामला  बी  आई  एफ  आर  में  होने  से  कारस्वाना  बद

 नहीं  किया  जा  रहा  और  800  करोड़  की  लागत  के  इस  कारस्काने  से
 उत्पादन  नहीं  हो  रहा  कर्मचारियों  ,  अधिकारियों  को  बराबर

 प्रमोशन  आदि  मिल  रहे  जिस  पर  16  करोड़  वार्षिक  व्यय  हो
 रहा  हैं  इस  तरह  से  धन  की  बरबथादी  हो  रही

 ऐसे  मामलों  में  सरकार  को  तत्काल  निर्णय  लेना  तभी  देश
 के  धन  को  बचाया  जा  अभी  एक  सदस्य  कष्ट  रहे  थे  कि
 किस  तरह  से  किसानों  के  लिए  लाभ  की  बात  की  जा  रही  प्रधान
 मंत्री  जी  ने  किस  तरह  से  प्रोविजन  किया  लेक्रिन  मे  असलियत
 बताना  चाहता  हूं  इस  देश  में  अभी  70  प्रतिशत  किसान  रहते  हें  उनके
 नाम  पर  बैंको  में  3।  प्रतिशत  रुपया  जमा  रहता  जो  उनको  ऋण  के
 रूप  में  मिलना  लेकिन  उनको  केवल  15  प्रतिशत  कर्ज  ही
 दिया  जाता  इसी  तरह  से  देश  में  जितनी  बिजली  का  उत्पादन  होता

 उसमें  से  केवल  18  प्रतिशत  ही  उनको  दी  जाती  70  प्रतिशत
 उद्योगों  को  दी  जाती

 विल  मंत्री  महोदय  किसानों  के  लिए  और  कृषि  उपज  के  लिए
 धनराशि  कम  करते  चले  जा  रहे  उसका  में  एक  उदाहरण  देना
 चाहता  कृषि  उत्पादन  18  करोड़  360  टन  पर  रुक  सा  गया

 कृषि  उत्पाद  स्वदेशी  क्षमता  पूंजीनिवेश  के  अभाष  में  कम  हो  गई  हें
 वित्तीय  सुधार  कार्यक्रम  से  इस  क्षेत्र  को  संस्थागत  ऋण  की  उपलब्ध
 वित्तीय  सुधारों  के  माम  पर  घटा  दी  गई  इसके  साथ  ही  कृषि  के  लिए
 राजकीय  अनुदान  में  भी  कमी  हुई  हैं  वर्षा  गत  वर्षो  से  बहुत
 अच्छी  इसके  कारण  कृषि  का  उत्पादन  ठीक  होता  कल्पना

 कीजिए  कि  किसी  वर्ष  बरसात  कम  हो  गई  ,  अकाल  पड़ा  उस  समय
 कितने  स्वतरनाक  परिणाम  कृषि  की  उपेक्षा  करने

 इस  बार  एक  मुद्दा  और  खड़ा  हो  गया  वह  है  खाद
 आपने  इस  पर  सब्सिही  कम  कर  दी  है  जिसकी  वजह  से  हीएपी  रवाट
 और  मंहंगी  हो  गई  ।  अब  किसान  डीएपीकी  जगह  फास्फेट  की  जगह

 युरिया  का  इस्तेमाल  करने  लग  गये  वैज्ञानिक  कृषि  उत्पादन  के

 लिए  रासानियक  खाद  में  फास्फेट  व  पोटाश  का  अनुपात
 4:2:  होना  1991  में  यही  अनुपात  लेकिन  बाद  में  डीएपी
 से  नियंत्रण  हटा  दिया  इससे  हीएपी  मंहगी  हो  गई  अनुपात  ०.

 5,  3.02  फास्फेट  और  |  पोटाश  हो  कृषि  योग्य  भूमि  इसके
 कारण  सराब  हो  रही  भविष्य  में  यूरिया  का  इस्तेमाल  करने  से  वेश
 की  भूमि  की  उर्पवरा  शक्ति  समाप्त  हो  जायेगी  और  देश  पर  काले  बादल
 मंडराने  |

 यहा  सारा  पूजी  निवेश  उद्योगों  पर  होता  कृषि  में  कोई  निवेश
 नहीं  होता  न  तो  सार्बजनिक  तौर  पर  हो  रहा  है  और  निजी  पूंजी
 निवेश  तो  नहीं  के  बराबर  हो  रहा  क्योकि  कृषि  में  पूंजी  निवेश

 करने  से  पूंजी  पर  लाभ  ही  नहीं  मिलता  वित्त  मंत्री  ढ्वात  आर्थिक
 सर्वेक्षण  में  दी  गई  सूचनाओं  के  अनुसार  1980-81  से  कवि  क्षेत्र  में

 पूंजी  निवेश  में  कोई  बढ़ोतरी  नहीं  1961  में  कृषि  में  4636  करोड़
 का  पूंजी  निवेश  था  जो  1992-93  से  (60-81  की  कीमतों  के

 4617  करोड़  ही  भारत  के  स्थानीय  कुल  पूंजी  निवेश

 का  18  प्रतिशत  से  घटकर  आर्थिक  सुपघारों  में  यह  केवल  9  प्रतिशत  रह

 जा
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 देश  की  70  प्रतिशत  जनता  के  लिए  केवल  9  प्रतिशत  पूंजी
 निवेश  हों  उसे  आर्थिक  सुधारों  की  सभा  किन  परिभाषाओं  से  दी  जा

 सकती  गरीबी  उन्मूलन  व  ग्रानीण  विकास  के  जो  कार्यक्रम  चलाये

 रहे  है  थे  अकाल  राहत  के  कार्यो  की  तर्ज  पर  है  और  इन  कार्यक्रमों

 से  किसी  प्रकार  की  आश्मनिर्भरता  का  निर्माण  करना  अंसभव

 अभी  दो  दिम  पहले  विल  मंत्री  महोदय  से  कई  चीजों  पर  छूट
 गौरतलब  है  कि  चालू  साल  के  बज़ट  में  बिल  मंत्रालय  मे

 एयर  कंहीशमेर  और  दौगर  उपभोक्ता  सामानों  पर  उत्पाद  शुल्क  और

 कुछ  अन्य  उत्पादों  पर  सीमा  शुल्क  की  ढरें  काफी  घटाई  इनका
 मकसद  औद्योगिक  विकास  और  उपभोक्ताओं  को  राहत  देना  बताया

 गया  1793-94  और  1994-95  के  दौरान  शुल्क  में  दी  गई
 रियायतें  उपभोक्ताओं  तक  नहीं  पहुंच  पाई  बहुत  से  उद्योगपतियों
 और  व्यापारियां  ने यह  कह  कर  उन  रियायतों  का  अधिकतर  अंश  खुद
 हजम  कर  लिया  कि  वे  ये  रियायतें  उपभोक्‍्साओं  तक  पहुंचाने  के  लिए
 बाघ्य  नहीं  है  इसलिए  में  वित्त  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता
 कि  जिन  उपभोक्ता  चीजो  पर  छूट  दी  जा  रही  हैं  उसका  लाभ  उपभोक्ता
 तक  पहुंचे  इसके  लिए  वे  सरष्त  कदम

 जिस  तरह  से  बेलगाम  होकर  बढ़  रही  उसको
 रोकने  के  लिए  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  भारतीय  जनता  पार्टी  ने

 प्रस्ताव  किया  हैं  कि  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  निर्धारित
 करने  के  लिए  एक  आयोग  बनाया  जाए  और  उसकी  सिफारिश  के  बिना
 और  संसद  में  विद्यार  के  बिना  कोई  मूल्यवृष्धि  नही  की  भारतीय
 जनता  पार्टी  के  बजट  में  कहा  गया  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  को  अधि
 क  मजबूत  बनाने  और  विदेशी  कर्जे  से  मुक्ति  दिलाने  के  लिये  राष्ट्रीय
 कर्ज  मुक्ति  कोश  का  गठन  किया  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  शेयरों  की
 बिक्री  से  जो  रकम  उसका  उपयोग  केन्द्र  सरकार  के  बजट  के  घाटे
 को  कम  करमे  के  लिए  बल्कि  विदेशी  कर्जा  उतारने  के  लिए
 किया  जाना  चाहिए  तभी  देश  की  समस्याएं  हल  हो  सकती

 अत  में  मै एक  और  सुझाव  देना  चाहता  मध्य  प्रदेश
 में  नर्मदा  नदी  पर  नर्भदा  सागर  बाध  बनाया  जा  रहा  हे  जिसका  माम
 अब  इहिता  लाशर  बांध  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  पास  संसाधनों  की
 कनी  196!)  नें  यह  बांध  बनाने  का  काम  आरम्भ  हुआ  और  आप

 15  वर्ष  के  ब्राद  भी  उस  बांध  पर  नाममात्र  का  काम  हुआ  हैं  ।  मध्य
 प्रदेश  सरकार  केन्क्र  सरकार  से  चाहती  है  कि  नर्मदा  सागर  परियोजना

 को  राष्ट्रीय  परियोजना  के  रुप  में  माना  जाए  और  जिस  तरह  गुजरात
 में  नर्मदा  पर  सरवार  सरोवर  परियोजबा  चल  रही  है  और  उसमें  केन्द्र
 सरकार  को  सहयोग  देता  उसी  प्रकार  नर्मदा  सागर  परियोजना  के
 लिए  भी  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  अधिक  से  अधिक  आर्थिक  सहयोग
 तभी  वह  निर्माण  कार्य  जल्दी  पूरा  हो सकता  हे  और  प्रदेश  की  जनता
 को  उसका  फायदा  पे  सकता

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  नर्मदा  सागर  परियोजना  का  पूरा
 स्वर्च  राज्य  सरकार  को  देना  पडता

 श्री  रामेभ्वर  पाटीवार  :  जी  यदि  उसे  भी  राष्ट्रीय  परियोजना

 घोषित  किया  जाए  जैसे  सरदार  सरोवर  को  घोषित  किया  सो  उसे  भी

 केन्द्र  द्वारा  आर्थिक  सहायता

 वित्त  1995  -  जारी  264

 मै  एक  सुझाव  और  देना  आहता  पिछले  दिनों  राष्ट्रीय  संहयोग

 के  नाम  पर  मध्य  प्रदेश  में  किसानों  ने  नर्मदा  और  दूसरी  नदियों  पर
 लिफ्ट  इरीगेशन  के  लिए  बैंकों  से  लाखों  रुपए  का  कर्ज  लेकर  योजनाएं

 शुरु  की  और  उन्होंने  अपने  व्यक्तिगत  खर्च  और  मेहनत  से  सिधित

 भूमि  का  क्षेत्र  बढाया  और  कृषि  उत्पादन  बढाने  में  सहयोग  चूंकि
 उन्होंने  बैकों  से  कर्ज  लिया  बेंक  की  ब्याज  दर  अधिक  होने  के
 कारण  उम  पर  कर्ज  का  बोझ  बढ़ता  गया  और  दो  लाख  रुपए  का  कर्ज

 पांध  लास्थ  रुपए  हो  एक  लासब  रुपए  का  कर्ज  तीन  लाख  रुपए
 हो  तलीम-चार  गुना  कर्ज  राशि  बढ़  गई  और  किसान  वह  कर्ज

 राशि  चुकाने  में  असफल  हो  गया  हैं  उसकी  माली  हालत  इतनी  र्वराब
 हो  चुकी  हे  कि  वह  कर्ज  चुकाने  के  नाम  पर  अगर  सारी  जमीन  और

 पाइपलाइन  भी  बेच  दे  तो  भी  वष्  कर्ज  नहीं  चुका  सकता  वह
 स्कीम  अनफीजीबल  बेकों  के  अधिकारियों  ने  उनके  लिये  स्कीम

 सहयोग  दिया  और  अनफीजीबैल  स्कीम  को  भी  फीजीबिल  कह
 विया  और  कर्ज  दे  किसान  को  यह  इतना  मंहगा  पड़ा  कि  खेती
 लाभकारी  सिद्ध  नहीं  हुई  इसलिये  वे  घाटे  में  जा  रहे  हैं  रिजर्व  बेक
 आफ  इंडिया  के  माध्यम  से  केन्द्र  सरकार  उनको  ब्याज  की  राशि  माफ
 करे  और  मूल  राशि  मे  जितना  अनुदान  दिया  जा  सकता  अनुदान
 देने  की  कोशिश  करे  तभी  उसका  लाभ  किसानो  को  मिल  सकता

 उपाध्यक्ष  मैं  अन्य  कई  मुद्दों  पर  चर्चा  करना  चाह  रहा

 परन्तु  समय  कम  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  उसके  लिए
 में  आपका  आभार  प्रकट  करता  हूं  मेने  जो  बाते  कही  उन्ही  सब  बातों
 के  कारण  में  इस  बिल  का  समर्थन  करने  में  असमर्थ

 मुमताज  अंसारी  :  में  विस  1995  का  विरोध

 करता  वित्त  विधेयक  में  ऐसे  अनेक  उपबन्ध  हे  जो  हमारे  विचार

 और  नीतियों  के  विरुद्द

 जहां  तक  प्रत्यक्ष  कर  का  सम्बन्ध  हमने  वित्त  मंत्री  से  अनेक
 बार  अमुरोध  किया  कि  प्रत्यभ  कर  की  अधिकतन  सीमा  40,000  रपये

 से  बढ़ाकर  50,000  रुपये  की  जानी  लेकिन  विल  मंत्री  ने
 अपने  बजट  भाषण  में  छूट  की  सीमा  40,000  रपये  की  घोषणा  की

 में  बिल  मंत्री  स ेएक  बार  फिर  अनुरोध  करना  याहूंगा  कि  यह  सीमा

 40,000  रुपयें  से  बढ़ाकर  50,000  रुपये  की  जानी  चाहिएं  क्योकि  इससे
 निवेश  में  बहुत  राहत  मिलेगी  और  यह  देश  के  औद्योगिक  वातावरण  के
 लिये  भी  सहायक  इससे  देश  में  सौहर्द  का  कातावरण  उत्पन्न

 इससे  अनेक  व्यकसायों  को  कर  क्षेत्र  के  अन्सर्गत  लाया  जा
 सरकार  को  कर  अपंक्चन  को  रोकने  के  लिये  उपाय  करने

 देश  में  5,900  करोड़  रुपये  का  कर  अपर्वेचन  होता  हैं  अत
 वित्त  मंत्री  को  इस  सम्बन्ध  में  सभी  त्रुटियों  को  दूर  कर  आयकर  अपंवचन

 को  रोकना  वित्त  मंत्री  द्वारा  स्टेडड  कटौती  का  जो  सुझाव  दिया

 गया  है  उसकी  दर  कम  हे  उसे  बढ़ाया  जाना  प्रत्यक्ष  करों  के

 बारे  में  ये  मेरे  सुझाव  हैं  ।

 वित्त  मंत्री  द्वारा  प्रस्तावित  अप्रत्यक्ष  करों  के  बारे  में  में  यह  कच्नाना

 चाहूगा  कि  आयात  माल  और  सेवाओं  में  सीमा  शुल्क  में  बहुत  कमी  कीं
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 गई  है  ओर  यह  बहुत  आश्चर्य  की  बात  हे  कि  वह  माल  और  सेवाएं
 ओर  सब  वस्तुएं  जिनका  विदेशों  से आयात  किया  जा  रहा  है  वे  पूंजीगत
 माल  की  श्रेणी  में  नहीं  ये  उपभोक्ता  वस्तुएं  आज  हमारा
 देश  संकट  में  हमारे  उद्योग  कठिनाई  में  हमारे  उत्पादन  में
 गिरावट  आ  रही  हमारी  जनता  की  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़  रहा  लेकिन  वित्त  मंत्री  ने  विदशों  से आयात  की  जाने  वाली  टूथ
 साबुन  और  अन्य  उपभोक्ता  की  वस्तुओं  पर  सीमा  शुल्क  में  कमी

 कर  इन  सभी  वस्तुओं  के  आयात  के  ह्वार  खोल  दिये  बह  प्रत्येक
 इन  बस्तुओं  पर  सीमा  शुल्क  में  कमी  करते  रहे  और  इस  वर्ष  भी
 उन्होंने  इन  वस्तुओं  पर  सीमा  शुल्क  में  कमी  की  हैं  अतः  विल  मंत्री  ने
 विदेशियों  और  उन  व्यक्तियों  के  जो  विलासिता  की  क्सतुएं  जेसे

 साबुन  दूथ  पेस्ट  ओर  उपभोक्ता  की  अनेक  वस्तुएं
 आयात  करने  में  रुचि  रखते  जिनका  देश  में  ही  आसानी  से  उत्पादन
 किया  जा  सकता  आयात  के  द्वार  रोल  दिये

 ये  सब  वित्तीय  उपाय  स्वदेशी  आन्दोलन  के  सिह्ठान्तों  के  विरुद्द
 हम  अपने  देश  में  निर्भर  अर्थव्यवस्था  चाहते  हें  और  हम  अपनी
 अर्थव्यवस्था  को  बहुत  सुद्दद  बनाना  चाहते  लेकिन  ये  उपाय  सभी
 आत्म  निर्भरता  के  उसूलों  और  सिद्वान्तों  के  विरुद्व  इन  सब  उपायों
 के  कारण  वेश  में  बेरोजगारी  में  वृद्धि  उपभेक्ता  की  अनेक  वस्तुओं
 का  आयात  किया  जायेगा  और  उत्पादन  करने  वाले  अनेक  एकक  बन्द
 हो  इस  विषय  पर  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  विचार  नहीं  किया

 मुझे  यह  नहीं  पता  कि  वित्त  मंत्री  की  इन  कसतुओं  पर  सीमा  शुल्क  में
 कमी  करने  की  क्या  मजबूरी  में  एक  बार  पुनः  अनुरोध  करता  हूं
 कि  सीमा  शुल्क  में  इतनी  अधिक  कमी  न  की  जाये  कि  हमारे  सब
 उद्योग  बन्द  हो  गये  और  देश  में  भारी  बेरोजगारी  उत्पन्न  हो

 इसी  प्रकार  वित्त  मंत्री  ने कुछ  वस्तुओं  जैसे  टेलीविजन
 ओर  अन्य  जो  विलासिता  की  वस्तुए  समझी  जाती  पर

 रियायत  की  अनुमति  दी  हे  ओर  आवश्यक  वस्तुओं  पर  रियायत  देने
 की  घोषणा  नहीं  की  विलासिता  की  जिन  वस्तुओं  पर  वित्त
 मंत्री  ने  छूट  दी  वह  अनावश्यक  हे  ओर  वह  छूट  नहीं  दी  जानी

 गाहिये  इसके  विपरीत  विस  मंत्री  को  विलासिता  की  वस्तुओं  पर
 भारी  शुल्क  लगा  कर  कर  लगाने  के  वित्तीय  सिद्धान्सों  पर  विचार  का

 पालन  मन  कर  जीवन  के  लिये  आवश्यक  वस्सुओं  पर  कर  लगाने  का
 प्रयास  कर  रहे  वह  विलासिता  की  वस्तुओं  को  सब  रियायतें  देने
 की  कोशिश  कर  रहे  मैं  यह  समझ  नहीं  पर  रहा  हूं  कि  वित्त  मंत्री
 करा  किस  प्रकार  के  उपाय  किये  जा  रहे  किस  प्रकार  की  अर्थव्यषस्था
 तैयार  की  जा  रही  किस  प्रकार  कि  सुविधाएं  दी  जा  रही  और
 इन  विज्लीय  उपायों  से  जनता  के  किन  वर्गों  को  लाभ  यह

 विरोधाभास  की  स्थिति  है  और  हम  अर्थशास्त्र  के  विद्यार्थी  होते  हुए
 भी  इन  सब  बातों  को  समझनें  में  असमर्थ  हैं  इसी  प्रकार  वित्त  मंत्री
 द्वारा  प्रयोग  में  आने  वाली  क्सतुओं  पर  दी  गई  छूट  देश  की  आय

 जनता  तथा  उपभोक्ताओं  तक  नहीं  पहुंच  रही  उपभोक्ता
 ही  सब  करों  का  भुगतान  करते  लेकिन  देश  के  उपभोक्ताओं  ,
 सामान्य  लोगों  और  जनता  को  इस  राहत  का  लाभ  नहीं  मिल  रहा  हैं

 विभिन्न  वस्तुओं  पर  थित्त  मंत्री  ढरा  लगाये  गये  कर  साधारण  लोगों

 पर  अन्तरित  कर  दिये  जायेंगे  और  अन्ततः  उपभोक्ताओं  को  ही  करों

 का  भुगतान  करना  हस  प्रकार  की  चाल  ओर  धोर्वा
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 जो  अधिकांश  उत्पादकों  ह्वारा  उपभेक्ताओं  के  विरुद्ठ  अपनाई
 जाती  को  रोकने  के  लिये  वित्त  मंत्री  ढारा  उपाय  करने
 उन्हें  इस  बात  की  ओर  भी  ध्यान  देना  चाहिये  कि  इस  बात  को  कैसे
 रोका  जा  सकता  हे  ओर  इस  समबन्ध  में  क्‍या  कार्य  वाही  की  जानी

 इसी  प्रकार  हम  प्रतिदिन  यह  सुनते  रहते  हैं  कि  मुद्रास्फीति
 की  दर  घट  रही  है  ओर  यह  एक  अंश  तक  रह  गई  है  ओर  यह  दो
 अंको  तक  कभी  नहीं  मुझे  यह  समझा  में  नहीं  आता  कि

 मुद्रा  की  दर  मापने  का  क्‍या  तरीका  क्‍या  इसकी  माप
 थोक  सुूध्रकांक  अथवा  फुटकर  सूचकांक  अथवा  श्रम  सूथकांक  अथवा
 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  आधार  पर  की  जाती  जब  हम  देश
 के  किसी  भी  भाग  में  जाते  तो  दुरदराज  के  क्षेत्रों  में  जाते  हें  और
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जाते  हैं  तो  देखते  है  कि  मूल्यों  में  प्रतिविन  वृद्धि  हो
 रही  प्रतिदिन  प्रयोग  में  आने  वाली  वस्तुओं  ओर  माल  तथा  सेकाओं
 के  मूल्यों  में  लेजी  से  वृद्धि  हो  रही  मुद्रास्फीति  की  दर  मापने  के
 लिये  कोई  तरीका  महीं  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किये  जा  रहें

 वित्त  मंत्री  ढ्वरा  लिये  गये  कदमों  की  प्रशसा  और  सरहाना  की  जा
 रही  हम  भी  कभी  कभी  उनकी  प्रशंसा  करते  जब  समायारो
 में  पढ़ते  है  कि  मुद्रास्फीति  की  दर  को  एक  अंक  तक  सीमित  रस्वा
 गया  हमे  इस  बात  की  कोई  चिन्ता  नहीं  हे  कि  मुद्रास्फीति  की
 माप  साप्साहिक  आधार  अथवा  मासिक  आधार  पर  की  जाती  है  अथवा

 महीने  के  आधार  पर  लेकिन  हम  इस  बात  में  रुचि  रखते  हे  कि
 ये  सब  राहत  और  यदि  मुद्रास्फीति  की  दर  में  वास्तव  में  कभी
 आ  रही  है  और  यदि  सूचकांक  में  गिरावट  की  प्रकृति  है  तो  इनका
 लाभ  समाज  के  निम्नतम  वर्ग  को  अवश्य  पहुंचना  चाहिये  क्योकि
 यही  वे  लोग  हैं  जिन्हे  लाभ  अवश्य  मिलने  यह  भी
 विरोधाभास  की  स्थिति  हे  और  में  विल  मंत्री  से  अनुरोध  कश्गा  कि

 इस  बारे  में  विचार  किया  जाना  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि

 मुद्रास्फीति  के  मापने  का  क्‍या  सार्यिकीय  तकमीक  हम  यह
 जानान  चाहेंगे  कि  उपभोक्ता  से  सम्बद्ध  औसत  मूल्य  केसे  तैयार  किया
 जाता  उनका  समायोजन  केसे  ,  किया  जाता  सूचकांक  में  माल
 और  सेवाओं  को  सम्मिलित  किया  जाता  कुछ  महीने  पूर्ष  प्रश्नकाल
 में  भी  यह  मामला  उठाया  गया  विल  मन्नी  मे  प्रश्न  के  उत्तर  में
 बताया  था  कि  हम  इन  सब  प्राधिकरणों  से  सम्पर्क  में  नहीं  हैं  क्योंकि
 ये  सब  बातें  सार्यिकीय  विभाग  द्वारा  तैयार  की  जाती  हो  सकता
 है  इनकी  संगणना  सांस्व्यिकीय  विभाग  हारा  की  जाती  हो  लेकिन
 इसका  आर्िरी  परिणाम  आप  के  पास  आता  है  और  आपको  सब
 ओर  से  प्रशंसा  मिलती  है  यहां  तक  कि  पार्टी  की  सम्बद्धता  को

 छोड़कर  भी  लोग  आपकी  सराहना  करते  आपको  यह  अवश्य
 देखना  चाहिये  कि  वास्तव  में  मुद्राम्फीति  का  समायोजना  और  संगणना
 की  जाये  ओर  समाज  के  निम्नतम  वर्ग  को  इसका  लाभ

 वास्तविक  लाभ  देश  में  सब  ओर  बाजार  में  दिखायी

 जहां  तक  प्रधान  मंत्री  की  गेजगार  योजना  का  सम्बन्ध  है  सता

 पक्ष  के  हमारे  सहयोगी  इस  बारे  में  बड़े  बे  टावे  प्रस्‍्लुत  करते  रहे  हैं  और

 यह  कहते  रहे  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  ने  टेश  के  युवकों  के  लिये  अनेक
 कार्यक्रमों  ,  अनेक  अनेक  नीनियो  की  घोषणा  की  ओर
 अनेक  वायदे  किये  हम  भी  उनकी  प्रशला  यदि  ऐसा  होता  ।
 यदि  बेरोजगार  प्रति  युवक  को  एक-एक  लास्व  रुपये  ठिये  होते  जिससे
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 वह  अपना  व्यापार  आरम्भ  कर  लेकिन  इसका  लाभ  वास्तविक

 लाभार्थियों  और  वेश  के  युवकों  को  पहुंचने  वाला  नहीं  अतः  मेरा

 विन  मंत्री  से  अनुरोध  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  भी  ध्यान  दिया  जाना

 प्रधान  मंत्री  यदि  कोई  वायदा  करते  है  तो  यह  बायदा  पूर्णतया
 सय  होना  चाहिये  क्‍योंकि  प्रधान  मंत्री  ह्वारा  किया  गया  वायदा  ऐसा

 वायदा  है  जिस  पर  देश  के  लोग  अवश्य  विश्वांस  करेंगे  ।  अतः  प्रधान

 मंत्री  की  रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  एक  लाख  रुपये  देने  की  योजना

 को  वास्तविकता  में  आवश्यक  लाभ  जाना  चाहिये  ताकि  इस  योजना
 फा  लाभ  जनता  तथा  अन्ततः  लाभार्थी  उठा

 जहां  तक  बिहार  में  बैंकिंग  प्रणाली  का  सम्बन्ध  वह  बहुत
 खराब  स्थिति  में  है  क्योंकि  वहां  अभिषार्थ  जमा  अनुपात  32.70  प्रतिशत

 बिहार  में  मुश्किल  से  30  प्रतिशत  निषेश  किया  जाता  है  जबकि
 वही  मात्रा  में  धनराशि  गरीब  किसामों  और  विभिन्‍म  श्रेणी  के  लोगों  से

 एकत्र  की  जा  रही  हैं  वेश  के  विभिन्न  नगरों  में  निवेश  किया  जा  रहा

 बिहार  में  निवेश  नहीं  किया  जा  रहा  रांची  श्री  चोध
 री  का  यह  निर्वाचम  क्षेत्र  ने  बोकारो  इस्पात  राऊरकेला
 इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  में  बहुत  सहयोग  दिया  वहां  निर्मित
 अनेक  मशीनों  का  निर्यात  विदेशों  को  किया  जाता  लेकिन  आज
 उसकी  दशा  बहुत  खराब  और  वह  समाप्त  बिहर
 में  एक  महत्वपूर्ण  कारखाना  हैं  ।  इसे  मातृ-उद्योग  के  रुप  में  जाना  जा
 सकता  हैं  इसने  देश  में  अनेक  संयंत्रो  की  स्थापना  में  सहयोग  दिया  हैं  ।
 यह  विदेशों  और  विकासशील  देशों  को  अनेक  मशीनों  के  मिर्यात  करता

 अब  वह  समाप्त  हो  रहा  लोग  इलाके  चिल्ला  रहे  लोग  ध
 रना  और  विरोध  कर  रहे  वे  दिल्‍ली  भी  आये  और  उन्होंने  यहां  रैलियां
 की  ।  लेकिन  वित्त  मंत्री  द्वारा  उनकी  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  विया

 इसी  प्रकार  जहा  तक  प्राथमिकता  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  रिजर्व
 बैक  आफ  इंडिया  और  बित  मंत्री  ने  घोषणा  की  थी  कि  अन्य  निवेशों
 की  तुलना  में  प्राथमिकता  क्षेत्र  के  विल  पोषण  को  प्राथमिकता  दी

 वे  कहते  हे  कि  लघु  उघोग  बेरोजागार
 छोटे  परिषष्वन  खालिकों  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  लेकिन  उमकी  ओर
 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  उम्हें  प्राथमिकता  नहीं  मिल  रही
 यह  कहा  गया  था  कि  कुल  निषेश  का  40  प्रतिशत  इन  श्रेणियों  में
 किया  1769-70  में  जब  बैंको  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया
 था  लब  शायद  यही  नार्गदर्शी  सिद्दान्स  लेकिन  इसे  भी  प्राथमिकता
 नहीं  दी  जा  रही  मैं  विस  मंत्री  से  अनुरोध  कदंगा  कि  प्राथमिकता
 क्षेत्र  को  प्राथमिकता  दिये  जाने  पर  ध्यान  विया  जाना  चाहिये  और  कम
 से  कम  अन्य  प्रकार  कौ  निषेशों  की  तुलना  में  प्राथमिकता  क्षेत्र  में  वित्त
 पोषण  को  महत्व  दिया  जाना

 राज  सहायता  में  कटौती  कर  दी  गई  बिजली  और
 उर्वरक  आदि  पर  राज  सहायता  नहीं  दी  जा  रही  में  माननीय  मंत्री  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  राज  सहायता  अवश्य  दी  जानी  याहिये  क्योकि

 यह  वास्तव  में  गरीब  गरीब  व्यक्ति  और  वास्तव  में  गरीब  भारतीय

 हैं  जो  इन  बातों  के  लिये  चिल्ला  रहे  इस  देश  की  वर्तमान  आवश्यकता
 अतः  बिजली  पर  राजसहायता  अबषश्य  वृद्धि  की  जानी  जैसा

 कि  लोगों  की  मांग  उवर्धक  पर  राज  सहायता  में  वृद्धि  की  जानी
 राज  सहायता  के  बारें  में  एक  कटौती  प्रस्ताव  दिया  गया
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 यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  हुआ  और  उस  पर  विधार  नहीं  क्रिया  मे

 इस  बात  पर  बल  दूंगा  कि  स्वाद्यान्न  राज  सहायता  में  वृद्ि  की  जाती

 यह  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  और  अर्थव्यवस्था  का  महत्वपूर्ण  अंग  हैं

 यह  देश  का  महत्वपूर्ण  आधारभूत  द़ाद्या  ह ेजब  तक  माननीय  मंत्री  इन
 सब  आधारभूत  सुविधाओं  पर  ध्यान  नहीं  तब  तक  देश  का  विकास

 नहीं  हो  जो  भी  राज  सहायता  वित्त  मंत्री  म ेकम  की  हे

 उसे  बढ़ाया  जाना

 बही  संख्या  में  सदस्यों  ने  बैंकिंग  प्रणाली  का  उल्लेख  किया
 बैंकिंग  प्रणाली  को  सुद्द  बनाया  जाना  चाहिये  तथा  इस  में  सुधार  किया

 जाना  यह  देश  की  अर्थव्यवस्था  की  रीढ़  बैंकिग  प्रणाली  में

 अनेक  अनियमितताएं  इसमें  अनेक  धोरवा  दुर्षिनियोग  ,  जालसाजी
 हो  रही  है  और  लोगो  द्वारा  हजारों  करोड़  रुपयों  का  दुर्विनियोग  और
 धोखा  घीही  की  जा  रही

 मेरा  वित्त  मंत्री  से यह  अनुरोध  है  कि  बेंकिग  प्रणाली  में  सुदृढ़ता
 और  सुधार  लाया  जाये  तथा  इसे  बनाया  जाये  पारदर्शित  और  प्राधिकरण
 और  वित्त  मंत्री  को  देश  के  लोगो  के  प्रति  जिम्मेवार  ठहराया

 श्री  कृष्ण  स्वामी  :  विस  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत
 वित्त  विधेषक  का  में  समर्थन  करता  में  विस  विधेयक  में  प्रस्तुत
 अधिकाशं  प्रस्तावों  का  स्वागत  करता  इसमें  उत्पादन

 शुल्क  में  भारी  कमी  की  गई  ताकि  थरेलू  उत्पादन  लागत  में  कभी
 आये  और  औद्योगिक  उत्पादन  में  वृद्ठि  हो

 विस  मंत्री  की  वित्त  विधेयक  में  उन  उद्यमियों  को  पांच  वर्ष  का

 अवकाश  देने  का  प्रस्ताव  है  जिन्होंने  आधारभूत  सुविधाएं  बनाये  ररी  हैं
 उन्हें  चला  रहे  जैसे  नई  पुलों  ,  विमान  पसनों  और  बन्दरगाहों

 आदि  की  निर्माण  ये  सब  बहुत  आवश्यक  लेकिन  तमिलनाइ  में

 कुछ  हवाई  अड्डों  का  निर्माण  किया  गया  है  लेकिन  उनका  प्रयोग  नहीं

 किया  जा  रहा  हवाई  अड्डों  के  निर्माण  के  लिये  धनराशि  का

 आंबटन  किया  जाता  धनराशि  आबंटन  करने  से  पूर्व  उन्हे  उसकी

 अर्थक्षमता  अवश्य  देखनी  करोड़ों  रपये  आबंटित  कर  कुछ  हवाई

 अझइझें  का  निर्माण  किया  जाता  हैं  लेकिन  वे  बिल्कुल  उपयोगी  नहीं  होते

 लमिलनाडु  में  तीन  हवाई  अड्डहों  का  निर्माण  किया  गया  उनका
 अब  उपयोग  नहीं  किया  जाता

 में  विस  मंत्री  के  विद्यार  के  लिये  कुछ  सुझाव  दूंगा  आशा  है  वह
 उत्तर  देते  सनय  इनके  बारे  मे  बतायेंगे  ।  रुपये  की  कीमत  में  कमी  होमे
 और  मुज्रा  स्फीति  के  कारण  रुपये  की  कीमत  धास्शव  में  कम  हो  गई

 अतः  यह  न्यायोधित  है  कि  आयकर  की  छूट  सीमा  को  बढ़ाकर
 50,000  शुपये  कर  विया  जाना  चाहिये  ताकि  वेशन  भोगियों  निम्न  वर्ग  ,
 मध्यन  वर्ग  क्रे  लोगों  को  राहत  मिल  सके  जो  मुद्रास्फीति  के  कारण
 सबसे  अधिक  प्रभावित  हुए

 में  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करुंगा  कि  छापे  डालने  वाले  स्थोनबीन

 करने  वाले  और  माल  बद्यगद  करने  वाले  तंत्र  को  मजबूत  करे  ताकि
 आयकर  वंधन  करने  वालों  लोगो  को  पकड़ा  जा  कर  क्सूली
 करने  काले  तंत्र  को  प्रभावी  होना
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 तमिलनाद  में  स्वास्थ्य  सचिव  के  घर  पर  छापा  मारा  गया  था  और
 वहा  से  एक  करोड़  रुपये  का  माल  बरामद  किया  गया  था  और  उन्हे
 निलम्बित  कर  दिया  गया  कुछ  समय  मुझे  अब  पता  लगा
 उनकी  पुनः  नियुक्ति  कर  दी  गई  हैं  लोगो  को  शंका  है  कि  ऐसा  क्‍यों
 किया  यह  सब  समाधार  पत्रों  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  कि
 उनके  घर  पर  छापा  मारा.गया  वहां  कुछ  अपराध  सिद्ठ  करने  वाले
 दस्तावेज  ,  कुछ  अमरीकी  कुछ  भारतीय  करेंसी  नोट  जिनकी
 कीमत  एक  करोड़  रुपये  बरानद  हुए  थें  उस  व्यक्ति  को  फिर  से

 नियुक्त  क्‍यों  किया  जनता  द्वारा  यह  प्रश्न  उठाया  जा  रहा
 अतः  में  वि  मंत्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  बारे  में  जांच  करें
 लोग  जानते  हैं  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  बहुत  कार्यकुशल  बहुत  ईमानदार
 है  और  अपने  कर्सव्य  के  प्रति  बहुत  कर्तव्य  निष्ठ  हैं  लेकिन  लोगो  को

 उस  व्यक्ति  कि  बहाल  किये  जाने  पर  शंका  उत्पन्न  होती  उसके
 घर  से  भरी  मात्रा  में  धन  बरागद  हुआ  वह  आयकर  विभाग  के  पास
 हैं  ऐसे  मामले  में  मंत्रालय  को  पहल  करनी  इन  मामलों  में
 उन्हें  बहुत  सख्ती  से  कार्य  लेना

 इसके  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  विभिन्न  साधनों  से

 एकत्र  करों  का  उचित  उपयोग  किया  जाना  च्याहियें  इनका  उपयोग  देश
 की  खुशहाली  ,  सामाजिक  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  के

 लिये  किया  जाना  उस  संबन्ध  में  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा
 कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  शोषण  व्यापारियों  और  कालाबाजारियों  द्वारा  किया
 जाता  हैं  उ्श्कों  के  लिये  दी  जाने  वाली  राज  सहयता  अपर्याप्त  है  और
 किसानों  को  खेती  सम्बन्धी  अपनी  आवश्यकताओं  के  लिये  उचित  मूल्यों
 पर  उर्वरकों  की  रवरीद  करने  में  कठिनाई  हो  रही  किसानों  का

 जीवन  यहां  तक  कि  छोटे  पान  वालों  की  तुलना  में

 बहुत  गिरा  हुआ  एक  पान  वाला  अपनी  लड़की  की  शादी  10
 अथवा  20  सोवरिन  वेकर  कर  सकता  हे  जबकि  तमिलनाह  में  एक
 किसान  20  एक  भूमि  होने  पर  भी  अपनी  लकी  की  शादी  5

 सौवरिन  वेकर  भी  करने  में  असमर्थ  किसानों  की  यह  दशा

 अतः  मैं  विस  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  पहलू  पर  भी

 विचार  करें  किसानो  को  राज  सहायता  दी  जानी  चाहियें  ताकि  उन्हें

 लाभ  मिल  सकें  स्वतन्त्रता  के  48  वर्ष  बाद  भी  किसानों  की  दशा  सबसे
 *  खराब  अतः  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  किसानों  को  दी

 जाने  वाली  राजसहायता  में  वृद्ठि  की  जानी

 मे  में  स्थापित  की  जा  रही  ग्रामीण  आधारभूत  संरचना

 विकास  सम्बन्धी  नई  योजना  का  निधि  स्वागत  करता  लेकिन  प्रत्येक

 ग्रामीण  योजना  क्रियान्वयन  बहुत  महतवपूर्ण  होता  है  क्योकि  धनराशि

 लाभार्थियों  लक  नहीं  पहुंच  पाती  ।  इन  परियोजनाओं  की  निगरानी  के

 लिये  केन्द्र  और  राज्य  स्तर  पर  एजेंसिया  स्थापित  की  जानी  याहियें  मुझे
 पता  है  कि  जकहर  रोजगार  योजना  और  अन्य  ग्रामीण  विकास  योजनाओं

 को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  हैं  हम  धनराशि  दे  रहे  हैं  केन्द्र  सरकार

 गांवों  में  कार्यक्रमोंकी  क्रियान्विति  के  लिये  धनराशि  दे  रही  हैं  लेकिन

 हमे  यह  अवश्य  देखना  चाहिये  कि  क्या  योजनाओं  पर  उचित  रुप  से

 निगरानी  रखी  जा  रही  हे  अथवा  नहीं  क्योकि  इसमें  अनेक  अन्य  बातें

 शामिल  होती  हे  में  जानता  हूं  हमारे  राज्य  में  क्या  चल  रहा  हैं  आप

 धनराशि  देते  केन्द  सरकार  80  प्रतिशत  धनराशि  देती  हैं  और  20

 प्रतिशत  धनराशि  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  जाती  लेकिन  इन  परियोजनाओं
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 की  क्रियान्विति  की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  पर  हैं  जब  इनकी  क्रियान्विति
 की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों  पर  हें  जब  इनकी  क्रियान्विति  होती  तो
 अनेक  त्रुटियां  रह  जाती  उदाहरण  के  तोर  पर  सरक  बनाने  के  लिये
 दो  लास्  रुपये  की  राशि  दी  जाती  इसमे  से  80,000  रुपया  भी

 सहक  बनाने  पर  खर्च  नहीं  होतां  हमारे  राजय  में  यह  स्थिति  अतः
 इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाये  कि  धनराशि  की  उचित  रूप  से  व्यय
 किया  जा  रहा  हैं  उसके  लिये  एक  एजेंसी  की  व्यक्स्था  की  जानी
 चाहियें  ।  गांकों  के  कुछ  जिम्मेवार  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  यह  देखने  के
 लिये  की  जानी  चाहिये  कि  ग्रामीण  कल्याण  केन्द्रों  में  योजनाओं  की  -
 क्रियान्विति  उचिव  रुप  से  की  जा  रही  है  अथवा  नहीं  ग्रामों  के  स्वास्थ्य
 कार्यक्रमों  के  मामले  में  भी  उपेक्षा  की  गई  हें  नगरों  की  तुलना  में  गांवो
 में  मृत्यु  दर  की  ओसत  बहुत  अधिक  हे  सभी  गांवो  में  स्वास्थ्य  के
 केन्द्रों  का  निर्माण  किया  जाना  चाहिये  ताकि  कम  से  कम  उन्हे  उयित

 सुविधाएं  प्राप्त  हो  सके  और  उनके  स्वास्थ्य  में  सुधार  हो

 इसी  जल  भी  संसाधन  का  खोल  इसका  भी  विद्युत
 और  प्राकृतिक  गेस  की  तरह  उचिल  उपयोग  किया  जाना  इस
 बारे  में  में  प्रतिवर्ष  संसद्‌  में  उल्लेरव  करता  दक्षिण  राज्यों  में  नदियों
 को  जोड़ने  का  प्रस्ताव  काफी  समय  से  लम्बित  पड़ा  जहां  ,  तक

 तमिलनाडु  का  सम्बध  वहां  कोई  अन्य  साधन  नहीं  हम  केवल
 वर्षा  के  पानी  पर  निर्भर  करते  यदि  वर्षा  नहीं  होती  तो  फसल  नष्ट
 हो  जाती  लोगो  को  बहुत  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़
 रहा  हमें  इस  जात  की  जानकी  किसान  एक  विशेष  वर्ष  में

 मूंगफली  अथक  इसी  प्रकार  की  स्वेती  करते  हैं  और  यदि  वर्षा  नहीं
 होती  तो  वह  सब  कुंछ  स्थो  देता  यदि  ऐसा  दो  अभवा  तीन  वर्ष
 लगातार  होता  हे  तो  उस  पर  ऋण  का  भारी  भार  हो  जाता  है  यह
 स्थिति  हैं  हमे  इन  नदियों  को  शीध  जोहना  इसके  लिये
 जो  भी  धनराशि  आवश्यक  हम  उसकी  व्यवस्था  कर  सकते
 पांध  वर्षो  तक  कोई  और  विकास  की  आवश्यकता  नहीं  यह  मेरा

 सुझाव

 वहां  स्कूल  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  ,  टेलीफोन  और  अन्य  बातों
 की  आवश्यकता  नहीं  आप  सब  काम  पांच  वर्षों  के  लिये  रोके
 और  धनराशि  का  उपभेग  नदियों  को  जोड़ने  के  लिये  करें  क्योकि

 तमिलनाडू  में  लोग  पेयजल  की  कमी  के  कारण  बुरी  तरह  प्रभावित
 मैं  विस  मंत्री  का  घ्यान  कुछ  धनराशि  आबंटित  करने  के  लिये  आकर्षित
 करना  याहूंगा  ताकि  कम  से  कम  प्रस्तावों  को  यह  देस्वने  के  लिये
 बनाये  रखा  जाये  कि  क्‍या  ऐसा  सम्भव  है  अथवा  मैं  वित्त  मंत्री  से

 अनुरोध  करुंंगा  कि  वह  इस  बारे  में  घ्यान

 जहां  तक  तमिलनादु  का  सम्बन्ध  वर्ष  1967  से  वहां  कोई  बहे

 उद्योग  नहीं  कामराज  के  कार्यकाल  में  इटेमम्ल  कोच  फैक्टरी  ,  मनाली
 हेवी  क्िकत्स  बीईएल  आदि  जेसे  अनेक  बड़े  उद्योग

 स्थापित  किये  गये  तमिलनाडु  में  गत  28  वर्षों  से  किसी  भी  भारी  उद्योग
 की  स्थापना  नहीं  की  गई  अत्तः  में  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि
 वे  भागे  उद्योग  स्थापित  करने  सम्बधी  इस  पहलू  पर  ध्यान  तमिलनाडु  में
 मेरे  जिले  में  व्रिस्वन्नामलाई  साम्बूकारयार  में  कोई  लघ्यु  यह्म  तक  कि

 कुटीर  उद्योग  भी  नहीं  है  मेरा  क्सि  मंत्री  से  यू  अनुरोध  हे  कि  वह  मेरे

 जिले  में  कुछ  उद्योग  स्थापित  करने  पर  ध्यान  दें  क्योंकि  तमिलनाए  में  यह
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 ही  केवल॑  एक  ऐसा  जिला  है  जिसमे  लघु  अथवा  कुटीर  उद्योग  नहीं

 अतः  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  मेरे  जिले  में  एक  उद्योग  और  तमिलनाह  में

 एक  भारी  उच्चोग  स्थापित  करने  पर  ध्यान  अब  भारी  उद्योग  स्थाफ्ति

 करने  के  लिये  ऋण  की  स्वीकृति  मिल  गई  कुछ  परियोजना  स्थापित
 करने  के  अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  हैं  और  ऋण  की  स्वीकृति  प्राप्त  कर

 लेते  इसके  बाद  वे  अपने  उद्योग  को  रुग्ण  घोषित  कर  देते  हैं  क्योंकि

 .  वे  अपनी  धनराशि  कहीं  और  लगा  देते  हैं  वे  सरकार  और  सार्वजनिक
 संस्थानों  को  धोरवा  देते  ऐसे  मामलों  में  उन्हें  आपराधिक  कानून  के
 अन्सर्गत  सजा  दी  जानी  यदि  कोई  व्यक्ति  5  रुपये  का  गिलास  चुरा
 लेता  हैं  तो  उसे  जेल  भेज  दिया  जाता  है  जबकि  ये  लोग  सैकड़ें  करोड़  रुपये
 की  चोरी  कर  रहे  इन्हे  जेल  भेजा  जाना  वित्त  मंत्री  को  इस

 पहलु  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  क्योकि  वह  केवल  एक  ऐसे  व्यक्ति
 जो  यह  कर  सकते  जनता  आप  पर  विश्वास  करती  आपका  आदर
 करती  देश  के  प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  के  योग्य  निर्देशन  में  देश
 उचित  दिशा  में  जा  रहा  हैं  व ेजनता  का  जीवन  स्तर  सुधारने  के  लिये  यथा
 सम्भव  प्रयास  कर  रहे  वित्त  मंत्री  दारा  प्रस्तुत  प्रस्तावों  का  में  समर्थन
 करता

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  स्वतन्त्रता  के  बाद  से  ही  एक
 के  बाद  एक  वित्त  मंत्री  ने  यह  आश्वासन  दिया  कि  कर  प्रणाली  को

 युक्निसंगत  बनाया  इसमें  सुधार  किया  जायेगा  ओर  इसे  सरल
 बनाये  में  वित्त  मंत्री  का  बहुत  आदर  करता  लेकिन  वह
 राजनीतिक  धारा  में  बह  गये  उन्होनें  कर  ढांचे  को  सरल  बनाने  के
 भरसक  प्रयास  किये  अब  उनका  कार्यकाल  समाप्त  होने  वाला
 आज  की  स्थिति  के  अनुसार  इस  दिशा  में  कोई  विशेष  प्रगति  नहीं  की
 गई  कुछ  विकास  हुआ  लेकिल  उतना  नहीं  जितना  मुझे  उनके
 वित्त  मंत्री  के  कार्यकाल  में  अपेक्षित

 में  उनका  कार्य  सरल  बनाने  के  लिये  इस  बारे  में  कुछ  उपयोगी

 सुझाव  देना  इस  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  है  कि
 एकरुपता  में  एकता  मेरा  विश्वास  हे  कि  वित्र  मंत्री  समान  कर
 संहिता  की  व्यवस्था  करेंगे  ताकि  एक  खास  हिन्दू  अविभक्त
 परिवार  को  दी  जा  रही  सुविधाएं  और  रियागते  बन्द  हो  मेरे  विधार  से
 यह  बहुत  भेदभावपूर्ण  यह  संविधान  में  निहित  समानता  के  सिद्टांत
 के  विरष्न  यह  बहुत  बही  भाही  हे  जिसे  इस  कर  के  जंगल  से
 सिकाला  जाना  यह  बहुत  बही  बाधा  है  जिसे  उन्हें  कर  प्रणाली
 क्षेत्र  से  मिकालना

 यह  बात  पूर्णतया  स्पष्ट  होनी  चाहिये  कि  सभी  प्रत्यक्ष
 अथवा  देश  में  होने  वाली  अथवा  विदशो  से  होने  किसी
 भी  स्त्रोत  से  चाहे  शेयर  बाजार  से  होगा  सभी  आय
 को  जोड़ा  जाये  और  उस  पर  कर  लगाया  जायें  किसी  भी  आप  को

 कराधान  से  मुक्त  न  रस्वा

 सभी  नागरिकों  पर  समान  रुप  से  कर  लगाया  जाना
 उनकी  विश्व  के  किसी  भी  भाग  में  होने  वाली  आय  पर  कर  लगाया

 जाना  चाहिये  क्योकि  हमारे  देश  के  अधिकांश  लोगों  को  विदेशों  से

 आय  होती  हैं  सब  नागरिकों  की  कुल  आय  पर  कर  लगाना

 एक  अन्य  बात  जो  में  कहना  चाहूंगा  वह  यह  कि  छूट  की

 अथवा  कटोत्ती  की  सीमा  अथवा  विभिन्‍न  वित्तीय  सीमाओं  मे
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 प्रतिवर्ष  मनमाने  ढंग  से  परिवर्तन  किया  जाता  इसके  लिये  कोई
 तरीका  निकाला  जाना  हमे  1951  को  प्रारम्भिक  बिन्दू  के  रूप

 में  मानना  प्रतिवर्ष  मुद्रास्फीति  सूचकांक  की  यह  सीमा  स्वायत्त
 हो  किसी  को  भी  शिकायत  नहीं  कोई  भी  इसे  मनमानी
 नहीं  यह  एक  और  अन्य  सामान्य  सिद्धान्त  हो  सकता  है  इसे
 उनके  विदधारार्थ  प्रस्तुत  करना

 अग्रिन  कर  प्रणाली  की  भी  व्यवस्था  इसकी  व्यवस्था  ऐसे
 समय  पर  की  गई  है  जब  हमे  विलीय  संकटों  का  साममा  करना  पड़
 रहा  मुझ्ते  काफी  समय  से  इससे  कोई  लाभ  प्राप्त  होता  दिरवाई
 नहीं  दिया  सरकार  को  कुछ  अग्निन  राशि  मिलेगी  जो  उसे  आरम्भ  में
 अथवा  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  प्राप्त  मैं  यह  कहूंगा  कि  इससे
 ईमानदार  करदाता  अनावश्यक  रुप  से  परेशान  होगा  उसे  अग्रिम  कर
 के  भुगतान  का  रिकार्ड  रखना  मेरे  विचार  से  कम्पनियों  के
 अतिरिक्त  दूसरे  मामलों  में  अग्रिम  भुगतान  की  इस  प्रणाली  को  समाप्त
 कर  दिया  जाना  चाषियें  इस  प्रक्रिया  को  केवल  उन  लोगों  के  लिये
 जारी  रखा  जाना  चाहिये  जो  बहुत  अधिक  कर  देते  हैं  लेकिन  जो
 सामान्य  करदाता  को  इस  प्रक्रिया  से  मुक्त  रखा  जाना  चाहिये
 इससे  उसे  अनावश्यक  कठिनाई  होती  हे  जिसे  दूर  किया  जा  सकता

 इस  प्रणाली  से  वित्त  मंत्री  को  और  अधिक  धनराशि  भी  प्राप्त
 नहीं  होती  और  जो  भी  राशि  की  हानि  इस  वर्ष  होती  वह  आगामी
 वर्ष  में  प्राप्त  की  जा  सकती  हैं  ।

 हमारी  कर  प्रणाली  में  पारदर्शितता  का  अभाव  इससे  जनता
 के  गनकोष  के  साथ  ओर  प्रणाली  के  साथ्‌  धोस्वा  धही  की  जा
 सकती  म॑  इसके  लिये  सामाजिक  नियंत्रण  प्रणाली  पर  विचार  करने
 का  सुझाव  देना  कर  अदायगी  के  ऐसे  व्यक्तियों  जिनके
 विरुद्व  बैंकों  ने  धोव्वा  धही  अथवा  बकाया  राशि  क्री  वसूली  के  मामले
 दर्ज  किये  के  नामों  की  सूची  प्रकाशित  की  जानी  चाहिये  इससे
 ऐसे  लोगों  पर  सामाजिक  दबाव  मुझे  पता  हैं  कि  इस  प्रणाली  का
 पालन  पश्चिम  में  कुछ  देशों  द्वारा  किया  जा  रहा  फ्रांस
 में  स्थानीय  नागरिक  कार्यालय  ऐसे  लोगों  की  सूची  प्रकाशित  करता  है
 जो  कर  भुगतान  न  करने  फे  दोषी  हैं  और  इसके  बाद  उन  पर  करों
 का  भुगतान  करने  के  लिये  जनता  द्वारा  जोर  डाला  जाता  मेरे
 विचार  से  पारदर्शित  और  सामाजिक  नियंत्रण  से  आश्चर्यजनक  सफलता
 मिल  सकती  है  मेरे  विचार  से  माननीम  मंत्री  को  इसे  अजमाना

 अब  में  उत्पाद  शुल्क  के  बारे  में  कुछ  कहना  यह  सच्च  हे
 कि  इसका  भार  उपभोक्‍ता  पर  ही  पहता  हे  और  वित्त  मंत्री
 इसको  रोकने  की  पूरी  इच्छा  के  इसे  नहीं  रोक  पाये  मेरे
 विचार  से  आम  उपभोक्ता  बने  एक  मद  को  कच्ची  सामग्री  सूची  से
 तेयार  उत्पादों  की  सूची  में  शामिल  किया  जाना  चाहिये  और  यह  पूर्णतया
 कर  )  यदि  यह  सम्भव  में  केवल  जन  साधारण
 के  लिये  कह  रहा  मोटे  किस्म  का  जिसकी
 सामान्य  व्यक्ति  को  कमीज  पाजामा  ओर  साही  के  लिये  आवश्यकता
 होती  ओर  अधिक  कुछ  में  केवल  यह  एक
 उदाहरण  दे  रहा  हूं  लेकिन  इस  प्रकार  के  विभिन्‍न  उत्पादों  के  बारे  में
 कर  ढांचें  की  जांच  की  जा  सकती  यदि  आय  उपभोक्ता
 सम्बन्धी  मद  हे  तो  वे  पूर्णतया  कर  मुक्त  होने  चाहियें  यदि  आप  इस

 सामान्य  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लेते  हैं  तो  मुझे  बहुत  खुशी
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  सभा  की  यह  राय  है  कि  हम  एक
 घंटा  देर  तक  बैठे  ताकि  और  अधिक  सदस्य  चर्चा  में  भाग  ले  सके
 क्या  सभा  इस  बात  से  सहमत

 कुछ  माननीय  सवस्य  :

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  सभा  की  बेठक  एक  घंटे  के  लिये

 बढ़ाई  जाती

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीम  :  कुछ  आम  जनता  के  उपभोग  की

 बस्तुएं  अखबारी  कागज  और  कागज  एक  विकासशील  देश  के
 लिये  आवश्यक  मद  यदि  ऐसी  आवश्यक  वस्तु  की  कमी  होती  है

 और  घरेलू  उत्पादन  से  मांग  की  पूर्ति  नही  की  जा  सकती  हे  तो  ऐसे
 मामले  में  सिद्धान्त  के  तौर  पर  संसद  में  प्रश्न  उठाये  बिना  कोई  शोर
 मयाये  कोई  आन्दोलन  किये  उक्त  मद  को  शीघ्र  कर

 मुक्त  किया  जाना  मंत्री  महोदय  के  दिमाग  में  इस  समय  जो

 विचार  हे  वह  उत्पादन  के  लिये  आवश्यक  ओद्योगिक  कच्ची  सामग्री
 का  है  और  इसके  पुनः  निर्यात  का

 देश  में  बही  मात्रा  में  काला  धन  हैं  वास्तव  में  सरकार  ने  इस
 बारे  में  प्रयास  करने  छोड़  दिये  वह  इस  बात  का  अनुमान  भी  नहीं
 लगाती  कि  देश  में  कितना  काला  धन  प्रचलन  में  कुछ  लोगो
 का  मत  हे  कि  यह  सामानान्तर  अर्थव्यवस्था  के  समान  मुझे  नहीं

 में  अर्थशास्त्री  नहीं  मेरे  विचार  से  राजनीतिक  प्रणाली  ही

 देश  में  भष्टाचार  का  साधन  अतः  यदि  वित्त  मंत्री  इस  मामले  में

 ईमानदार  ओर  गम्भीर  है  तो  उन्हें  सरकार  पर  जोर  डालना  चाष्टिये

 कि  एक  ऐसा  कानून  बनाया  जाये  जिसके  अन्तर्गत  सभी  सरकारी

 कर्मचारियों  ओर  जो  ऐसे  व्यक्तियों  को  जन-जीवन  से  सम्बधित

 सार्वजनिक  जीवन  में  आने  से  पहले  अपनी  अस्तियों  का  हिसाब

 किताब  जनता  के  सामने  रखें  विधान  मंडल  में  चुने  जाने  से  पूर्वयह
 अनिवार्य  आवश्यकता  होनी  चाहिये  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  साधन  भी  हो

 संकते  हैं  लेकिन  भ्रष्टाचार  हमारी  नसनस  में  बस  गया  है  और  शायद

 इसे  समाप्त  करना  सम्भव  नहीं  मुझे  पता  हे  कि  वित्त  मंत्री  जो  एक

 रुपया  परियोजना  में  निवेश  करते  है  उसमें  से  केवल  10  पेसे  अथवा

 20  पैसे  जनता  तक  पहुंचते  कही  न  कहीं  इस  बारे  में  त्रुटि
 मेरे  विधार  से  इंस्पेक्टर  राज  वास्तविक  रूप  से  सम्भव  नहीं  है  क्योकि

 इंस्पेक्टर  राज  से  लूट  के  बंटवारे  में  और  भागीदार  हो  जायेंगे  ।  वित्त

 मंत्री  को  इस  के  कुछ  उपाय  खोजने  भष्टाचार  हमारी  अर्थव्यवस्था

 को  लगभग  समाप्त  प्रायः  करता  जा  रहा

 आयकर  छूट  के  लिये  एक  मिश्चित  सहमत  पड्कति  होनी

 जैसा  कि  उन्होंने  पहले  ही  घोषणा  की  हे  कि  सामाजिक  आधारभूत
 संरचना  में  ऐसा  निवेश  किया  जाना  चाहियें  में  इस  सम्बन्ध  में  आवास

 समस्या  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  जो  आज  देश  की  मुख्य  समस्या

 नागरिक  आबास  मंत्री  इस  समय  सभा  में  उपस्थित  वह  जानती  हैं

 कि  हमारे  देश  में  आवास  की  मांग  और  पूर्ति  में  100  मिलियन  मकानों

 का  अन्तर  100  मिलियन  मकानों  के  लिये  हमारे  पास  संसाधनों  की

 बहुत  कमी  यदि  माननीय  मंत्री  यह  कहें  कि  एक  मकान  के  निर्माण

 पर  निवेश  की  गई  राशि  पर  कर  नहीं  जैसा  कि  मार्सिल्लिस  के

 प्रसिद्ध  मेयर  ने  जो  बाद  में  फ्रास  प्रेजीडेट  ने  किया  था  इस  प्रकार
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 की  कोई  व्यवस्था  करने  से  काला  धन  बाहर  आयेगा  ओर  इसका  उपयोग
 सामाजिक  उत्पादन  और  उपयोगी  कार्य  में  किया  जा  सकेगा  उच्च
 शिक्षा  अथवा  विभेषण  विकित्सक  उपयार  पर  खर्च  हुई  राशि  का  एक
 निश्चित  चाहे  कह  50  प्रतिशत  ही  पर  छूट  की  अमुनति
 दी  जानी  चाहियें  लेकिन  शिक्षा  पर  हुए  सामान्य  रवर्च  और  चिकित्सा
 सहायता  पर  हुए  सामान्य  लाभ  पर  यह  छूट  नहीं  दी  जानी

 मेरा  तीसरा  मुद्दा  उद्योग  रहितਂ  जिले  में  निवेश  के  बारे  में
 जैसा  कि  अभी  मान्य  सदस्य  ने  अपने  जिले  में  लघु  उद्योग  स्थापित
 करने  की  बात  कहीं  शब्द  बहुत  अस्पष्ट  मेरा  अनुरोध  है
 कि  इसे  म्पष्ट  किया  जाना  चाहिये  और  इसे  रहिलਂ  जिले  के
 स्‍तर  लक  लाया  जाना  चाहिये  और  रियायतें  केवल  उन
 अविकसित  राज्यों  पिछड़े  राज्यों  पिछड़े  क्षेत्र  में  नहीं  ,  बल्कि  पिछडें
 जिलों  में  उपलब्ध  होनी  तभी  राहत  उन  भागों  तक  पहुय्नेगी
 जिनको  इसकी  आवश्यकता  हैं

 सामान्य  सिद्धात  के  अनुसार  निर्यात  से  होने  वाले  लाभ  पर  25
 प्रतिशत  इटूट  दी  जानी  चाहिये  ताकि  निर्यात  को  प्रोत्साहन  मिल
 संम्थाओं  को  दान  ढिये  निर्यात  को  प्रोत्साहन  मिल  संस्थाओं  को

 दान  दिये  जाने  पर  छूट  दी  जानी  कोई  पंजीकरण  अथवा  इस
 जैसी  प्रणाली  नहीं  होनी  एक  निश्चित  प्रतिशत  छूट  जैसे  50
 प्रतिशत  छूट  उस  मान्यता  प्राप्त  लथा  संगठित  सस्था  को  दिये  जाने
 वाले  दान  पर  ही  मिल  जानी  चाहिये

 अन्नतਂ  में  यह  कहंगा  कि  कम्पनियों  द्वारा  राजनीति  पार्टियों  को
 दान  दिये  जाने  बाले  सब  अशंदान  का  एक  साधारण  पूल  बनाया  जाना

 और  उसका  वितरण  सब  पार्टियों  को  एक  निश्चित  अनुपात  में
 जो  भी  सहमति  राजनीतिक  विन  पोषण  के  लिये  दी  जानी
 हम  अलाभकारी  ओर  वंचित  प्राकृतिक

 मानवनिर्मिल  आपदाओं  जैसे  अल्यायार  और  जनसंहार  के  शिकार

 और  बेरोजगारों  को  सुविधाएं  प्रदान  करते  ये  सुविधाएं  प्रत्येक  राज्य
 में  भिन्‍न  भिन्‍म  वित्त  मंत्री  इन  सब  समूह  को  राहत  देने  के  लिये

 एक  राष्ट्रीय  प्रणाली  को  राहत  देने  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  प्रणाली  क्यो
 नहीं  तैयार  करसे  जैसे  कि  वृद्धों  के  सम्बन्ध  में  किया  विकलांगो
 और  बेरोजगारों  के  मामले  में  उन्हें  प्रत्येक  राज्य  को  यह  बता  देना
 चाहिये  कि  केम्द्र  ढ्वारा  दिये  गये  प्रति  रुपये  पर  राज्य  को  भी  एक  रुपया
 लगाना  राज्य  और  केम्द्र  का  यह  सयुक्स  कार्य  होना
 समस्त  देश  में  सहायता  की  दर  समान  होनी

 जहां  सक  ऋण  का  प्रश्न  मामनीय  मंत्री  को  इस  बारे  में  पूर्ण
 जानकारी  मुझे  आंकड़े  हेने  की  आवश्यकता  इस  सम्बन्ध  में
 विभिन्‍न  राज्यों  ओर  यहां  लक  कि  राज्यों  के  भीतर  एक  जिलों  से  दूसरे
 जिलें  में  विसमता  इस  ओर  च्यान  दिलाया  गया  है  कि  ब्याज  की

 विभेदक  दरों  सम्बन्धी  प्रणाली  का  लाभ  जनता  को  प्राप्त  महीं  हो  रहा

 माननीय  मंत्री  के  पास  उन  जिलो  की  सूची  है  जहां  अल्पसरूयकों
 की  संमख्च्या  अधिक  इन  जिलो  की  जनसंरूपा  देश  की  कुल  जनसंस्व्या
 की  35  प्रतिशत  ऐसा  क्‍यों  इन  जिलों  की  कुल  संख्य्या  में

 अल्पसंख्यकों  की  प्रतिशत  शेष  जिलो  की  कुल  सम्ध्या  में  अल्पसंर्यकों
 की  प्रतिशतत्ष  के  आधार  पर  किया  गया  कुल  जनसंस्ध्या  के
 आधार  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंकुछ  ऐसे  पिछड़े  वर्ग  हे  जिन्हें  शहरी
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 क्षेत्रों  में  प्राप्त  होने  वाले  ऋण  और  सुविधाओं  की  तुलना  में  देय  ऋण

 प्राप्त  नहीं  हो  रहे  इस  और  घ्यान  दिया  जाना

 हमें  राष्ट्रीय  व्यय  ढांचे  पर  नजर  रस्वनी  में  इस  पर  कर
 लगाने  की  बात  नहीं  कर  रहा  लेकिन  निश्चित  रुप  से  व्यय  पर

 नियंत्रण  होना  में  इस  विवाद  में  नहीं  पहुंगा  कि  राष्ट्रीय  व्यय

 अथवा  रक्षा  व्यय  की  तुलना  में  सामाजिक  व्यय  में  वद्गि  की  जानी

 में  आशा  करता  हूँ  कि  एक  दिन  ऐसा  आयेगा  जब  उपमहाद्वीप
 मे  शान्नि  क्षेत्र  की  स्थापना  कर  सकेंगे  और  हमारा  रक्षा  व्यय  ही
 कम  हो  जायेगा  और  हम  इस  प्रकार  अपने  धन  का  देश  के  सामाजिक
 ओर  विकास  कार्यो  के  लिये  उपयोग  कर

 नीति  निर्मागओं  को  इस  बात  की  ओर  अवश्य  ध्यान  देना  याहिये
 कि  हमारा  राष्ट्रीय  व्यय  केसे  ओर  कहां  हो  रहा  क्‍या  यह  व्यय
 सामाजिक  प्रयोजनों  के  लिये  हो  रहा  क्‍या  इसका  व्यय  ख्वपत  पर
 राज  सहायता  दने  मात्र  के  लिये  किया  जा  रहा  क्या  इसका  व्यय
 गैर  के  लिये  किया  जा  रहा  तभी  हमें  स्थिति  का  बोध

 मेरा  विश्वास  है  कि  वर्तमान  बजट  के  अन्तर्गत  सामाजिक  व्यय
 में  कमी  आई  शिक्षा  परिव्यय  में  कमी  आई  मुझे  आशा  है  कि
 विन  मंत्री  इस  बारे  में  स्थिति  की  जानकारी

 वित्तीय  प्राधिकरण  का  विकेन्द्रीकण  किया  जाना
 वित्तीय  मंत्री  को  अनावश्यक  मिसल  कार्य  से  बचाना  चाहता

 एक  बार  जब  आप  किसी  मंत्रालय  को  एक  निश्वित  प्रयोजन  के
 लिये  बजट  के  अनुसार  राशि  का  आबंटन  कर  देते  हैं  और  एक  बार
 संसद  उसे  स्वीकृति  दे  देती  हे  तो  मुझे  विश्वास  हे  कि  उन्हें  इसका
 अपनी  आवश्यकतानुसार  पूरा  करने  की  स्वतन्त्रता  प्राप्त  हो  जाती

 में  नहीं  समझता  कि  वह  फिर  ओर  किसी  व्यय  के  लिये  आपके
 पास  कोई  ऐसी  पद्धति  तैयार  की  जानी  चाहिये  जिससे  फाइलों
 को  इधर  उधर  भेजे  जाने  में  कम  समय  लगे  जिससे  परियोजना  अथवा
 योजना  की  क्रियान्विति  में  भी  कम  समय  लगे  मेरा  विघार  है  कि
 केन्द्रीय  योजनाएं  और  केन्द्र  द्वारा  प्रायेजित  योजनाओं  की  प्रकृति  को
 समाप्त  किया  जाना  यदि  कोई  योजना  पूर्णतया  अथवा  आशिक
 रुप  से  राज्य  सरकार  अथवा  उसके  माध्यम  से  क्रियान्वित  की  जानी  हो
 और  केन्द्र  द्वारा  वित्त  पोष्चित  की  जा  रही  तो  केन्द्र  को  सहायता
 बन्द  कर  देनी  उसे  सिर्फ  धनराशि  उपलब्ध  करानी  याहियें  आज

 कुछ  राज्यों  को  बही  धनराशि  प्राप्त  हो  रही  हे  और  कुछ  राज्यों  की
 उपेक्षा  हो  रही  यह  उचित  नहीं  इससे  केवल  देश  में  असमानता
 में  वृद्धि  हो  रही  है  और  विस्फोटक  स्थिति  उत्पन्न  हो  रही  विभिन्‍न

 ”
 राज्यों  को  उनको  देय  अनुपात  में  धनराशि  उपलब्ध  नहीं  हो  रही
 इसका  एक  मात्र  उत्तर  यह  है  कि  केन्द्रीय  योजनाओं  के  लिये  प्राप्त

 धनराशि  और  केन्द्र  द्वारा  प्रयोजित  योजनाओं  के  लिये  प्राप्त  धनराशि
 का  वितरण  होना  इनका  वितरण  समान  रूप  से  होना

 इनका  वितरण  समान  रूप  से  होना  चाहिये  और  राज्य  को  इसका  उपभोग
 करने  की  स्वतन्त्रता  होनी  लेकिन  उन्हें  यह  अवश्य  बता  दिया

 जाना  चाश्यि  कि  केन्द्र  द्वारा  निर्धारित  सामाम्य  सामाजिक  प्राथमिकताओं

 के  अत्तिरेक्त  और  किसी  पर  धनराशि  व्यय  नहीं  कर  सकते  मैं  उदारीकरण

 और  विश्वव्यापी  नीति  के  प्रभाव  के  बारे  में  विवाद  में  नहीं  पहना
 लेकिन  में  उन्हें  इस  बारे  में  चेतावनी  देमा  चाहता  हूँ  कि  सरकार  विश्व
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 से  ऐसी  संस्कृति  का  आयात  कर  रही  हे  जो  इस  देश  का  विभाजन  कर

 रही  हे  ओर  समाज  में  मतभेद  पैदा  कर  रही  हम  दो  संस्कृतियां  पैदा
 कर  रहे  मैने  मेक्सिको  के  बारे  में  एक  पुस्तक  पढ़ी  अब  वह
 ऋण  जाल  में  फंस  गया  ब्राजील  में  भी  ऐसा  ही  समाज॑बिदों
 का  यह  कहना  हे  कि  विकास  और  उदारीकरण  की  प्रक्रिया  के  माध्यम
 से  हमने  वास्तव  में  दो  संस्कृतियाँ  उत्पन्न  कर  दी  है  और  राष्ट्र  को

 दो  राष्ट्रों  में  विभाजित  कर  दिया  है  लोगों  को  विभाजित  कर
 दिया  अब  वे  एक  निर्धारित  स्थान  पर  मिलते  साथ-साथ  पीते
 नहीं  हे  तथा  आम  राज्य  के  आम  नागरिकों  की  तरष्  एक  दूसरे  को
 प्रभावित  नहीं  इसे  दूर  किया  जाना  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है
 कि  वित्त  मंत्री  इस  चुनोती  को  महसूस  उपभोक्ता
 उपभोक्ता  सुविधाओं  ,  विदेशी  फैशन  और  ब्रांडो  आदि  का  अवश्य  प्रतिरोध
 करना

 हमारा  देश  बहुत  गरीब  समाज  भी  इन  संबको  अपनाने  के
 मामले  में  विभाजित  अतः  में  उन्हें  सतर्क  करना  चाहता  हूं  कि  वह

 इस  ओर  अवश्य  ध्यान  दें  कि  चाहे  कह  आस्तियों  का  मामला  चाहे
 वह  व्यक्तिगत  आय  का  मामला  हो  चाहे  वह  व्यय  ढांये  का  मामला
 उच्चतम  और  निम्नतम  वर्ग  के  बीच  के  अन्तर  को  निश्चित  रुप  से
 कम  किया  जाना  कम  से  कम  इस  अन्तर  को  बदने  नहीं  देना

 6.14

 गृह  कार्य  सम्बधी  समिति

 अटठारहवां  प्रतिवेवन

 श्री  धर्मपाल  सिंह  मलिक  :  में  दण्ड  विधि  संशोधन
 1995  के  सम्बन्ध  में  गृह  कार्य  सम्बन्धी  समिति  के  अट्ठारहवें

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  सभा  पटल  पर
 रखता

 6.14  1/2

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 पचासवां  प्रतिवेबन

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसवीय  कार्य  मंत्रायल  में
 राज्य  मंत्री  :  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति  का  पद्मासवां
 प्रतिबदेन  प्रस्तुत  करता

 6.15  मए  पए

 वित्त  1995  -  जारी

 श्री  अकबर  पाशा  :  मैं  क्ति  विधेयक  का  समर्थन
 करता  इस  वर्ष  का  जेसे  चार  वर्ष  पूर्व  बजट  वित्त  मंत्री
 मनमोहन  सिंह  प्रस्तुत  किये  लोक  प्रिय  बजट  हम  सबने  उसका
 स्वागत  केवल  विपक्ष  मे  इसे  प्रधान  बजट  बताया
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 इसका  यह  अर्थ  हुआ  कि  वह  भी  वास्तव  में  इसका  समर्थन  करता
 केवल  फर्क  यह  कि  वह  ये  कहते  हैं  कि  यह  एक  प्रधान

 बजट  वे  अप्रत्यक्ष  रुप  से  बजट  की  सराहना  कर  रहे  यह

 ओधोगितः  निवेश  को  बढ़ाने  बाला  तथा  उदारीकरण  और  विश्वव्यापारीकरण

 पर  विशेष  बल  देने  वाला  अच्छा  बजट  अर्थव्यवस्था  की  विकास
 दर  जो  1991-92  में  एक  प्रतिशत  थी  1994-95  में  बढ़कर  5.37

 प्रतिशत  पहुंच  गई  यह  एक  बहुत  बही  उपल्थ्धि  हे  इसी  प्रकार

 स्वाद्यान्न  का  उत्पादन  जो  1991-92  में  108  मिलियन  टन  था  बढ़कर
 185  मिलियन  टन  हो  गया  मेरे  कुछ  मित्रों  का  कहना  हे  कि

 चीन  हमारे  से  अधिक  स्वाद्यान्नों  का  उत्पादन  कर  रहा  लेकिन  में

 उन्हे  यह  बताना  चाहूंगा  कि  हम  1947  में  स्वतन्त्र  हु  उस  समय

 पाकिस्तान  और  बंगलादेश  को  मिलाकर  हमारी  जनसंरू्या  400  मिलियन

 थे  हम  रंगून  सिंगापुर  और  अन्य  देशों  से  स्वाद्यान्न  का  आयात  कर  रहे

 अब  भारत  की  जनसंरूया  900  मिलियन  हम  न  केवल  खाघ्यान्नों

 के  मामले  में  आत्म  निर्भर  हैं  बल्कि  हम  स्वाद्यान्नों  का  निर्यात  करने

 की  स्थिति  में  आ  गये  हमारा  विदेशी  ऋण  8  बिलियन  शलर  प्रति

 वर्ष  की  ठर  से  बढ़  रहा  अब  यह  एक  बिलियन  डालर  से  कम

 हमारा  विदेशी  मुद्रा  का  भंडार  एक  बिलियन  डालर  से  बढकर  20

 बिलियन  डालर  हो  गया  ये  सब  हमारी  उपलब्धियां  हमारे  वित्त

 मंत्री  की  और  भी  अनेक  उपलब्धियां  ये  सब  तथ्य  विपओरों  को

 आहत  करते
 '

 मैं  श्री  जसवन्त  सिंह  का  भाषण  सुन  रहा  उन्होनें  कहा  था  कि

 जब  भी  वित्त  मंत्री  बजट  प्रस्तुत  करते  हैं  वे  अपनी  उपलब्धियों  का  ही

 उल्लेख  करते  वह  ऐसा  क्यों  नहीं  कर  सकते  ये  उपलब्धियां  और

 इनका  उल्लेस्व  किया  जाना  में  वास्तव  में  प्रधान  मंत्री  से कह  रहा

 था  कि  हमारे  प्रधार  में  कमी  हम  लोगों  से  वह  नहीं  कहते  जो  हम

 कर  रहे  हैं  श्री  जसवन्त  सिंह  ने  वित्त  मंत्री  ढ्वारा  बजट  भाषण  के  अन्त  में

 उर्दू  की  जो  कुछ  पक्तियां  उस  पर  भी  आपत्ति  की  मुप्ले
 वास्तव  में  यह  पता  नहीं  कि  क्या  उन्हें  उर्दू  भाषा  से  आपत्ति  हे  अथवा

 उन्हें  विस  मंत्री  के  ढ्वारा  उए  की  कुछ  पक्तियां  अपने  भाषण  में  शामिल

 कर  उसे  रोचक  बनाने  पर  आपतलि  यह  ऐसा  विषय  है  जिसकी  कोई

 नीति  अथवा  सिद्वान्त  नहीं  तब  उन्हें  ऐसी  मामूली  सी  बात  की  आपत्ति

 नहीं  करनी  उन्हें  आपनि  करने  के  लिये  कोई  बडी  बात  नहीं

 मिली  वह  इस  छोटी  सी  बात  पर  आपत्ति  कर  हहे  मेरे  विधार  से

 विपक्ष  के  पास  आपत्ति  अथवा  विरोध  करने  के  लिये  और  कोई  बात  नहीं

 हैं  जब  वर्तमान  परिस्थितियों  में  देश  प्रगति  कर  रहा  है  और  देश  का

 विकास  हो  रहा  इस  बारे  में  कोई  शक  नहीं  समस्त  विश्व  हमारी

 ओर  ईर्ष्य  और  प्रश्नंसा  की  दृष्टि  से  देख  रहा

 इस  बजट  में  अनेक  रियायतें  दी  गई  हैं  ये  रियायतें  प्रत्यक्ष

 आम  उपभोक्ता  वस्तुओं  पर  उत्पादन  शुल्क  में  कमी  कर  दी  गई

 अभी  श्री  सयेद  शाहाबुद्दीन  कह  रहे  थे  कि  इसे  पुर्णतया  समाप्त  किया

 जाना  लेकिन  उन्होंने  केवल  इसमें  कमी  की  वर्तमान  बजट

 के  अनुसार  सिर्फ  सिगरेट  ओर  सीमेन्ट  को  छोड़कर  अनेक  वस्तुओं  के

 दाम  कम  हो
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 मुद्रा  स्फीति  की  दर  1991  में  17  प्रतिशत  थी  वह  अब  घट  कर
 एक  अंक  पर  आ  गई  कुछ  सटस्यों  को  इसकी  गणना  पर  आपनि

 इसकी  गणना  थोक  मूल्यों  के  आधार  पर  की  जाती  है  अथवा

 फुटकर  मूल्यों  के आधार  पर  ओर  इसी  प्रकार  की  अन्य  तथ्य  यह
 है  कि  कुछ  समय  के  लिये  हमारी  मुद्रा  स्फीति  वो  अंको  तक  पहुच  गई
 थी  लेकिन  अब  यह  फिर  एक  अंक  पर  आ  गई  है  अर्थात्‌  4.9

 वित्त  मंत्री  के  पास  गांव  के  गरीबों  ओर  आम  गरीबों  के  कत्याण  के
 लिये  प्रेरणा  वेने  काली  अनेक  नई  योजनाएं  इनमें  गष्ट्रीय  मैघ्याश्न

 भोजन  गरीबों  के  लिये  न्यूतम  75  रु  मासिक  की  पेशन  योजना
 गांव  गरीबों  के  लिये  एक  मिलियन  राज  सहायता  प्राप्त  घरो  की  योजना

 और  ग्रामीण  समाज  बीमा  योजना  शामिल  वे  उसे  केवल  अमीगे  का
 '  बजट  कहते  इस  बात  की  आलोचना  हमारी  पार्टी  के  एक  सदम्य  ने

 भी  एक  अनौपचारिक  बेठक  में  केन्द्रीय  कक्ष  में  की  लेकिन  में  यह
 कहता  हूँ  कि  इससे  केवल  गरीबों  को  लाभ  होगा  जब  हम  कोई  उद्योग

 आरम्भ  करते  हैं  तो  उसे  जमने  में  लगभग  दो  वर्ष  लग  जाते  हैं  ओर  दो
 वर्ष  और  उसके  और  विस्तार  में  लग  जाते  फिर  उसके  परिणाम  मिलमे
 आरम्भ  होते  इसी  प्रकार  विन  मंत्री  द्वारा  प्रस्यृत  आर्श्वयजनक  योजनाओं
 और  कार्यक्रमों  से  गरीबों  को  लाभ  पहचनें  में  कुछ  समय

 वर्ष  1795-96  में  उर्वरक  पर  राजसहायता  देने  के  लिये  मूल

 बजट  प्रावधान  4000  रुपये  के  स्थान  पर  5000  रपये  का  प्रावधान
 किया  गया  मैं  इस  समय  उद्योग  से  सम्बधित  दो  बातों  की  ओर  वित्त
 मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चमड़ा  उद्योग  चमड़े  के  तेयार
 माल  पर  5  प्रतिशत  निर्यात  शुल्क  समाप्त  करने  के  लिये  विल  मंत्री  की

 अभारी  गत  वर्ष  के  बजट  के  बाद  भी  मैंने  इस  बारे  में  उल्लेस्व

 किया  लेकिन  दुर्भाग्यवश्  उन्होंने  5  प्रतिशत  निर्यास  शुल्क  समाप्त
 कर  ठिया  लेकिन  इस  वर्ष  उसे  समाप्त  कर  दिया  गया  लेकिन
 यह  खुशी  केवल  कुछ  समय  के  लिये  सीमित  रही  क्योंकि  निर्यात  शुल्क
 समाप्त  कर  उन्होंने  5  प्रतिशत  विकास  शुल्क  लागू  कर  अत
 छोटे  चमहा  उद्यमियों  को  कोई  लाभ  नहीं  इसमें  कोई  सुधार  नहीं

 विश  मंत्री  मनमोहन  सिंह  )  :  मैंने  कोई  शुल्क  नहीं  लगाया
 मैने  कोई  विकास  शुल्क  नहीं  लगाया

 श्री  अकबर  पाशा  :  यह  हमारी  एसोसिएशन  में  परिचालित
 किया  गया

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  यह  अलग  बाल  हे  यह  वित्त  विधेयक  का
 अंग  नहीं  मुझे  इस  बारे  मे  कुछ  जानकारी  नहीं

 बी  अकबर  पाशा  :  इससे  यमडा  उद्यमियों  को  दुस्व  हो  रहा

 जिसे  वह  लाभ  समझते  थे  उसे  उन्होंने  स्वो  दिया  मेरा  यह  मुझ्नाव
 है  कि  छोटे  उद्यमियों  से  वित्त  विकास  निधि  के  लिये  तेयार  चमरे  के

 निर्मात  पर  पांच  प्रतिशत  के  बजाये  एक  या  दो  प्रतिशत  शुल्क  लिया
 जाना  पांच  प्रतिशल  विकास  झुल्क  बहुत  अधिक

 में  राज्य  व्यापार  निगम  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  पह्ले

 राज्य  व्यापार  ईस्ट  इंडिया  सेमी  टेन्नड  लेदर  के  निर्यात  पर  एक
 प्रतिशत  शुल्क  लेता  इस  धनराशि  का  उपभोग  सेवा  केन्द्रों  मे
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 उत्पादन  के  लिये  किया  जाता  मुझे  यह  कहते  हुए  दुरव  होता  है

 कि  ये  सब  सेवा  केन्द्र  आज  असफल  रहे

 अतः  भेरा  सुझाव  है  कि  प्रस्तावित  पांच  प्रतिशत  शुल्क  को  घटाकर

 एक  प्रतिशत  किया  जाना  मेरा  अन्य  सुझाव  यह  है  कि  इस

 प्रकिया  से  प्राप्त  होने  वाली  धनराशि  का  उपयोग  मलनिसा  उपचार  संयंत्रो

 के  रस्वरखाव  पर  किया  जाना  चाष्टिये  क्योकि  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  यह

 बहुत  आवश्यक  हैं  मुझे  पता  लगा  हे  कि  पंच  प्रतिशत  विकास  निधि

 धर्म  निर्यात  परिषद्‌  को  दी  जा  रही  मुझे  नहीं  पता  कि  वह  इस

 राशि  का  केसे  उपयोग  मेरा  विचार  है  कि  पर्यावरण  को  अवश्य

 शुद्ब  बनाये  रा  जाये  और  उक्त  धनराशि  का  उपयोग  मलनिसा  उपचार

 संयत्र  के  रस्वरखाव  पर  किया

 में  एक  और  सुझाव  वित्त  मंत्री  के  घ्यान  में  लाना  चाहता  चर्म

 उद्यमियों  की  ओर  से  मेरा  अनुरोध  हे  कि  मांस  तन्‍्तु  क्रेबायो

 शाहबलूत  सार  जेसे  संकाट  सार  पर  पुनः  लगाया  गया  शुल्क  वापिस

 लिया  जाना  1994-95  के  बजट  में  घरेलू  मांस  तन्तु  सार  पर

 भी  उत्पादन  शुल्क  15  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  20  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 चमड़ा  निर्यात  परिषद्‌  मद्रास  ने  1995-96  के  केन्द्रीय  बजट  के

 लिये  बजट  पूर्व  ज्ञापन  सरकार  को  दिया  था  जिसमें  छूट  को  पुनः  तुरन्त
 दिये  जाने  का  अनुरोध  किया  गया  वित्त  मंत्री  ने इस  ओर  ध्यान

 नहीं  चर्मसार  का  उपयोग  लघु  उद्योग  द्वारा  किया  जाता

 केवल  छोटे  चर्मकार  इसका  उपयोग  करते  1793-94  के  कंन्द्रीय

 बजट  में  भी  आयात  शुल्क  65  प्रतिशत  से  घटाकर  20  प्रतिशन  कर

 दिया  गया  था  जिससे  छोटे  चर्मकारी  को  राहत  मिल  इसको
 करते  सरकार  ने  इस  तथ्य  को  अनुमति  किया  कि  देश  में  चर्म

 उद्योग  के  लिये  आवश्यक  कुल  मांस  तन्‍्तु  सार  में  से  देश  में  केवल  25

 प्रतिशत  मांस  तन्‍्तु  सार  उपलब्ध  है  मांस  तन्तु  तार  के  घेरेलू  निर्माताओं

 को  संरक्षण  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  हे  देश  में  मांस  तन्‍तु
 सार  के  केवल  दो  ही  उत्पादक-टांन  इंडिया  लिमिटेड

 और  अन्बू  बांटल  एक्स्ट्रेक्ट  प्राइवेट  मद्रास  ही  वे कुल  आवश्यकता

 का  25  प्रतिशत  ही  उत्पादन  करते  घटाये  गये  शुल्क  को  पुनः
 इसलिये  लागू  किया  गया  क्योंकि  इन  दोनों  कम्पनियों  ने  विल  मंत्री  पर

 जोर  मेरा  अनुरोध  है  कि  छोटे  चर्मकारों  के  हित  में  इसे  घटाकर

 1993-94  के  स्‍तर  तक  ले  आया  जाना  चहियें  अर्थात्‌  20

 उद्योग  की  ओर  से  इन  सुझावों  के  साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त

 करना  चाहता  में  टैनर  मद्रास  का  प्रेजीडेन्ट  रहा

 इस  मामले  को  उठाने  और  चअर्मकारों  के  विद्यारों  को  वित्त  मंत्री  तक

 पहुंचाने  के  लिये  मुझे  अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहे  यह  सोभाग्य

 की  बात  है  कि  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  और  वित्त  राज्य  मंत्री  दोनों  ही  सभा

 में  उपस्थित  मेरा  अनुरोध  हे  कि  मेरे  सुझावों  पर  ध्यान  दें  और  छोटे

 चर्मकारों  को  आवश्यक  सहायता  उपलब्ध

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  इससे  आपके  विषय  का  महत्व  सिद्ध  होता

 श्री  अकबर  पाशा  :  इसके  साथ  में  चर्चा  में  भाग  लेने  की

 अनुमति  के  लिये  धन्यवाद  देता
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 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  उपाध्यक्ष  इतनी  देर  में  बारी

 आयी  है  इसलिये  अब  बोलने  की  तबीयत  नहीं  हो  रही  है  फिर  भी  जहा

 हमारे  मित्र  शाहाबुद्दीन  साहब  ने  अपनी  बात  का  अंत  में  वही  से

 शुरु  कर  रहा  में  देनिक  स्टेट्ससेन  के  कल  के  अंक  के  सम्पादकीय

 में  जो  हस्ताक्षरित  ले  आया  उससे  उद्धृत  करना  चाहता  क्योकि

 उससे  हमारी  संस्कृति  पर  असर  पड़  रहा  उस  लेख  में  कुछ  बातें  ऐसी
 कही  गयी  मे  उसकी  एक-दो  पंक्तिया  पढ़  देता  हूं  और  वि  मंत्री

 जी  की  सहलियत  के  लिये  उस  अखबार  को  दे  भी  देता  इस  लेख
 के  लेर्वक  रविन्द्र  कुमार  ने  लिखा  है  कि  स्टेट्समेन  के  संवाददाता

 की  नियुक्ति  के  लिये  साक्षात्कार  लेने  वे  बम्बई  गये

 उन्होने  कष्ठा  हे  कि  से  कम  से  कम  एक  अभ्यार्थी  की

 स्टेट्समेंन  के  प्रसताव  में  रुचि  नहीं  इसके  विपरीत  वह  हमें  वित्तीय
 संवाददाता  होने  के  नाते  प्रतिमाह  धनराशि  देने  को  लैयार  यह
 आश्यर्य  की  बात  थी  ओर  इसने  हमें  स्पष्ट  प्रश्न  पूछने  पर  मजबूर

 इसका  शीर्षक  उन्होने  दिया  है
 -  टू  दा  मार्किट  टू  बाई

 ए  फूयू

 अगले  वाक्य  में  उन्होंने  लिखा  है  कि  जब  असख्बार  की  तरफ  से

 संवादाताओं  की  बुलाहट  की  गई  -  एक  हजार  -  और  वे  खुद  जा  रहे

 वेसे  व्यलिगत  अनुभव  से  जो  उन्होंने  एक्संप्रेशन  दिया  उसके

 अनुसार  जो  वहां  कन्सलटेंट  हमारे  यहां  उदरीकरण  की  नीति  के

 कारण  जो  आजकल  पेदा  हो  रहे  हैं  उसने  कहा  कि  हमारे  यहाँ  आज

 हजार  दे  रहे  हैं  -  बम्बई  के  ताज  होटल  में  ये  बातें  हो  रही  भोतन

 भात  इससे  अलग  होगा  मगर  संवाददाता  ने  कहा  कि  एक  हजार

 दे  रहे  मैं  कहूंगा  कि  यह  कोई  प्रिय  चीज  महीं  यूं  तो  अखबारों
 के  संबाददताओं  को  हम  कुछ  अपने  जीवन  के  अमुभव  से  जानते

 थोड़ा  बहुत  किया  जाता  रहा  है  लेकिन  अब  इतने  बड़े  पैमाने  पर  हो  रहा
 फिर  स्टेट्समैंन  देश  के  प्रमुख  अखबारों  में  से  एक  शायद  वे

 इसके  सम्पादक  मण्डल  के  आदमी  लगते  हैं  क्‍योंकि  नियुक्ति  के  लिये
 साक्षात्कार  करने  के  लिये  वे  स्वयं  गये  उनके  पूरे  लेख  से  मेने  दो
 कलें  आपको  सुना  दी  में  विस्तार  में  जाना  नहीं  लेकिन  दर्द
 से  उन्होंने  जो  कुछ  लिखा  वह  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा

 प्रसिद्ध  ताज  महल  होटल  की  लांबी  सोनागढ्ी  और  जीबी  रोड
 झलक  दे  रही

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  हमारे  मित्र  चित्त  बसु  साहब  ज्यादा  जानते
 होंगे

 कि
 कलकत्ता  में  सोनागाछी  नाम  की  जगह  हे  जो  वैश्याओं  के

 मोहल्ले  के  रूप  में  जानी  पत्रकार  ने  बड़े  ही  दर्द  के  साथ  इस
 लेख  में  लिखा  हे  और  संयोग  से  कल  की  ही  बात  )
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 श्री  चित्त  बसु  :  उनकी  मेरे  बारे  में  गलत  राय  हैं  मुझे
 यह  पता  है  कि  कलकत्ता  में  सोनागाधी  नामक  एक  स्थान  लेकिन

 मुझे  इससे  आगे  जानने  की  आवश्यकता

 श्री  भोगेन्त्र  झा  :  मे  वही  कह  रहा  जो  उन्हीं  के  उसके
 विस्तार  में  में  नही

 आज  ही  में  कलकत्ता  से  आया  एक  नई  कम्पनी  विमान  की

 शुरु  हुई  यद्यपि  मेरा  टिकट  यहां  से  कम्फर्म्द  और
 उधर  जाने  पर  सबसे  पहले  मैं  वहां  पहले  कहा  गया  कि  इकोनोमी
 में  जाइये  ,  फिर  कहा  कि  एक्जीक्यूटिव  में  जाईये  एक्जीकयूटिव
 की  ही  में  अपने  पैसों  स ेकभी  ऐसा  सोच  भी  नहीं  सकता  ,

 उसके  बाद  मालूम  हुआ  कि  आज  जो  विमान  जा  रहा  उसमें

 जगह  कम  इसलिये  44  लोगों  के  लिये  मोदी  लुफ्त  से  जाने  की

 व्यवस्था  कर  दी  गयी  मेरे  टिकट  का  पेसा  तो  नहीं  दिया  गया  मगर

 उसे  रद्द  नकद  देकर  ,  चैक  मे  यहां  आज  ही  आया  वह

 इंडियन  एयरलाइन्स  की  रेगुलर  फ्लाइट  उसकी  उड़ान  को  आज  रद्द
 कर  दिया  गया  और  44  यात्रियों  को  मोवी  लुफ  में  तबदील  कर  दिया

 7  मई  को  भी  ऐसी  ही  बात  मेरे  साथ  हुई  ,  जब  जम्मू  जाने  के

 लिये  कलकतला  होकर  मुझे  जाना  पड़ा  इंडियन  एयरलाइंस  ने  कहा

 कि  आज  उड़ान  रद्द  हो  गयी  है  इसलिये  सहारा  इंडिया  के  जरिये  फिर  से

 टिकट  लेकर  मुझे  जम्मू  आना  एक  दिन  पटना  में  भी  ऐसा  ही

 हुआ  जब  मुझे  कहा  गया  कि  आज  की  नियमित  उड़ान  रद्द  है  और

 सहारा  इंडिया  से  टिकट  लेकर  पटना  से

 उपाध्यक्ष  तीन  दिन  इस  मई  महीने  में  गुजरे  में  चिन्तित

 विमान  का  अनुभव  नहीं  मुझे  तो  बस  का  अनुभव  जब

 एक  सड़क  पर  राजकीय  निगम  की  और  प्राईबेट  बस  चलती  तो

 निगम  की  बस  वाला  जानबुल्कर  बस  को  लेट  चलाता  है  और  आगे

 प्रावेट  बस  जाती  कंडक्टर  टिकिट  देने  में  किसी  तरह  से  देर  कर

 या  सवारियों  ने  जब  ज्यादा  कहा  या  झगड़ा  किया  ,  तो  वह  बस

 में  सो  इस  प्रकार  से  हमेशा  बस  मुनाफे  में

 आज  देश  की  विमान  के  मामले  में  भी  यही  स्थिति  आज  प्राईवेट

 विमानों  मे  राजकीय  विमानों  के  निगम  को  खतरा  पैदा  कर  दिया

 आज  स्थिति  यह  हो  गई  हे  कि  हर  माल  मिलेगा  छः  आने  वाली

 कहावत  चरितार्थ  हो  रही  पत्रकारिता  से  लेकर  जीवन  के  ह  क्षेत्र

 में  भयंकर  खतस  पेदा  हो  गया  मे  समझता  हूं  कि  इस  चीज  पर

 वित्त  मंत्री  जी  गम्भीरता  से  बहुत  बढिया  चीज  को  गंवाने  जा

 रहे  पहले  से  भी  गंवाते  आये  हैं  और  अब  फिर  गंवा  ने  जा  रहे  हैं

 और  ऐसी  श्रीज  की  आशा  में  गंवाने  जा  रहे  हे  जो  खुद  टिकाऊ  नहीं

 है  और  बहुत  स्वतरमाक
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 उपाध्यक्ष  कुल  नीति  का  सारांश  कहां  पर  आता  हम  फूट
 दे  रहे  हैं  चुगी  पर  ताकि  जो  माल  बाहर  से  हमारे  वेश  में  आए  वह  सस्ता
 पड़े  और  करों  में  वृद्धि  कर  रहे  हे  कहां  पर  आबकारी  जो  हम  हम
 यहां  पैदा  करते  है  उस  पर  कर  लगा  रहे  कुछ  में  छूट  दी  लेकिन
 आबकारी  की  चीजों  पर  कर  लगा  कर  वामों  में  बुद्धि  कर  ताकि
 हमारा  माल  महेगा  पड़े  और  चुंगी  में  दूट  दे  रहे  हे  ताकि  बाहर  का  माल
 सस्ता  इसीलिए  मेंने  ईस्ट  इंडिया  कम्पना  का  जिक़  किया  था  और
 कहा  था  कि  इंग्लेड  ओर  फ्रांस  ने  भी  जब  उनके  उद्योग  और  व्यापार
 को  संकट  उत्पन्न  हो  गया  तब  उनकी  सुरक्षा  की  आज  तो
 हम  खुले  आम  देख  रहे  है  अमरीका  ने  जापान  के  माल  पर  युंगी  बढ़ा

 चूंकि  अमरीका  में  जापानी  कारें  लोकप्रिय  इसलिए  अमरीका  ने
 विश्व  ष्यापार  संगठन  के  नाम  पर  ऐसा  हमे  कहा  गया  था  कि
 हम  संसार  के  इस  संगठन  में  शामिल  हो  रहे  हैं  और  हम  एक  परिवार  में

 जो  इंकल  का  मसौदा  जो  गैट  अब  उसने  विश्व  व्यापार
 संगठन  का  रूप  ले  लिया  उस  पर  हमने  भी  हस्ताक्षर  कर  दिए
 इस  संगठन  के  नाम  पर  अमरीका  ने  जापानी  कारों  पर  अपने  देश  में
 बिना  किसी  को  एक  तानशाह  की  हेसियत  से  चुंगी  बढ़ा
 जापान  को  दडित  करने  के  लिए  ज्यादा  चुंगी  अपने  यहां  लाद  दी
 जिससे  अमरीकी  बाजार  में  जापानी  कारे  महंगी  हो  जाएंगी  और  उनकी
 बिक्री  पर  असर  अब  स्वयं  सोच  लीजिए  कि  उस  संगठन  का
 क्या  हस्त्र  भारत  अभी  तक  वित्त  के  मामलें  में  तो  अधिक
 शक्तिशाली  देश  नहीं  बन  पाया  लेकिन  भारत  ने  उस  पर  हस्ताक्षर
 कर  दिए  इसलिए  में  चाहूंगा  कि  विश्व  व्यापार  संगठन  के  एक
 सदस्य  वेश  के  नाते  जब  कल  वित्त  मंत्री  अपना  जबाब  यहां  तो  कम
 से  कम  और  कुछ  तो  इस  अन्याय  के  स्विलाफ  आवाज  उठाएंगे
 कि  भारत  अमरीका  के  इस  कार्य  को  जापान  के  प्रति  अन्यायपूर्ण
 मानता  हालांकि  जापान  के  पूंजीपति  मुझे  कोई  बड़े  प्रिय  नहीं  ये

 भी  उसी  लुटेके  सबके  के  मे  ग्याहूंगा  कि  वित्त  मंत्री  यहां  से  कहें
 कि  भारत  अमरीका  के  इस  कार्य  को  अन्याय  समझ  रहा

 विस  मंत्री  मनमोहन  :  इसका  बिल  विधेयक  से
 कोई  सम्बन्ध  नहीं

 श्री  योगन्द्र  झा  :  यह  मोलिक  सवाल  यूरोपीय  यूनियन  भी

 इस  पर  विरोध  प्रकट  कर  रही  हमारा  देश  भी  विश्व  व्यापार  संगठन

 का  एक  सदस्य  जब  जापान  का  यह  हाल  तो  हमारा  क्‍या  हाल

 हमें  तो  वे  मामूली  रेडमेड  गारमेंट  पर  तंग  करते  रहते  बहुत
 बड़ी  थीम  तो  हम  अभी  नहीं  कर  ऐसी  हालात  में  जो  एक  नया

 रवत्तरा  पैदा  हो  गया  है  कि  आयात  के  लिए  निर्यात  और  निर्यात  के  लिए

 आयात  हो  और  कच्चे  माल  का  भी  निर्यात  यह  ठीक  नहीं

 अभी  हमारे  मित्र  अकबर  पाशा  मे  कहा  था  कि  कच्चे  चमड़े  का

 निर्यात  करने  के  लिए  अभ्रक  का  निर्यात  होता  बिहार  में  ही  दोनों
 चीजे  ज्यादा  पैदा  होती  हैं  कच्चा  लोहा  हम  गोषा  के  रास्ते  जापान  को
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 निर्यात  करते  क्या  हम  यह  नहीं  कर  सकते  कि  हम  सिर्फ  नैयार

 माल  ही  निर्यात  कच्चा  माल  बिलकुल  मिर्यात  नहीं  विदेशी

 मुद्रा  कमाने  के  लिए  हम  नेयार  माल  का  निर्यात  कर  सकते  लेकिन

 कच्चे  माल  का  निर्यात  क्यों  हम  दुनिया  के  वाजार  में  तेयार  माल

 इस  प्रकार  से  जो  मने  मिसालें  दी  मैं  चाहता  हूं  कि  उन  पर
 आप  सोचेंगे  ओर  कढ़ाई  से  रोक

 उपाध्यक्ष  में  अब  विदेशी  मुद्रा  के  मामले  में  कहना  चाहता

 हूं  कि  तीन-यार  साल  पहले  हमारे  देश  में  इस  मामले  में  बदइतजामी

 हुई  इस  बान  को  इकार  कर  के  गलत  बात  में  नहीं  न
 मेरी  ऐसी  आदत

 लेकिन  केवल  विदेशी  मुद्रा  जमा  कर  ली  तो  बाकी  सदस्य  जानने

 हों  या  न  हो  लेकिन  वित्त  मंत्री  मानते  होंगे  कि  जब  हम  गुलाम  थे

 और  में  आजादी  मिलने  वाली  उस  समय  भी  विदेशी  मुद्रा  के

 मामले  में  इंग्लेड  हमारा  कर्जदार  मालिक  देश  इंग्लैंड  गुलाम  देश

 भारत  का  कर्जस्वोर  स्ट्रूलिंग  बैलेंस

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  ऐसा  दूसरे  विश्व  युद्ध  के  दौरान  हुआ
 क्योंकि  उस  समय  असमान्य  स्थिति  विद्यमान

 श्री  भोगेन्त्र  झा  :  में  दूसरे  विज्व  यद्ध  को  बात  कर  रहा
 अ्रगर  पौंड  पर  हो  तो  विदेशी  मुद्रा  का  कर्ज  पंਂ  के  रूप  में  होना  चाहिए

 क्योंकि  उस  समय  डालर  की  बडी  हैसियत  नहीं  हम  महाजन  थे
 और  इंग्लेड  हमारा  कर्जर्बोर  वही  हमारे  विकास  का  सबसे  बडा
 आधार  नहीं  हे  आरेर  न  ही  मापदण्ड  हो  सकता  इसलिए  मैंने  उसकी
 मिसाल  दी

 उपाध्यक्ष  ca  बश  चीज  जमिस  पर  ज्यादा  सदस्य  बोलले
 मिथला  विश्वविद्यालय  की  परिचर्चा  में  में  वहां  पर  शिक्षक  भी  बोले
 और  प्रोफेसर  भी  बोले  कि  मह्गाई  में  कमी  हो  रही  है  लेकिन  बाजार  में
 कीमतो  में  कर्मी  नहीं  आ  रही  यह  चाहत  मामूली  सी  बात  आज
 भी  हमारे  कट्ट  मित्रो  ने  कष्ट  ह  कि  महंगाई  बढोनरी  हो  रही  है  लेकिन
 रफ्तार  ज्यादा  है  था  कम  ”  बाजार  में  सास्नाप्न  कहां  से  आमत्तौर
 से  बाजार  तो  हमेशा  मत्गा  हटाना  ही  भा  आप  दस  बात  को
 कहेंगे  कि  मुद्रा  पर  हम  किलना  वजन  100  मन  देंगे  या  40  मन

 गणित  क  हिसान्र  से  वह  रफ़्तार  मे  रहेगा  लॉकन  अपभोकताओं  के
 लिए  वह  फर्क  नहीं  लाता  इस  सरकार  का  आख्िरी  साल  बीत  रहा

 चुनाव  में  शामक  दल  ने  वायदा  किया  था  कि  100  दिनों  के  बाद
 हम  बाजार  को  पीछे  ले  जायेंगे  ,  सगाई  को  पीछे  हटायेगे  ।  क्‍या  वह

 कभी  पीछे  वह  जहा  थी  वहीं  रही  इन  पाच  साल  में  क्‍या

 वृद्धि  हुई  मैं  चाहूंगा  कि
 कल  विन  म्री  जी  अपने  सीधेपन  और

 स्वरापन  का  सबूत  देकर  यह  उहे  कि  शासक  दल  ने  वह  वचन  भंग

 जो  वायदा  चुनाव  के  समय  किया  गया  वह  भंग  हुआ  हे

 और  आज  त्तक  वह  सभव  नरी  ?।  क्‍या  आज  इस  वित्तीय  नीति
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 को  इस  बजट  और  वित्त  विधेयक  को  लेकर  वित्त  मंत्री  जी  हमे
 कहेंगे  कि  कम  से  कम  आज  मुल्य  जहां  वे  वही  में  उन्हें

 घटाने  की  बात  नहीं  करता  हं  ओर  न  ही  आशा  करता  हूं  लेकिन  कम
 से  कम  जो  उपभोक्‍ता  सामान  आज  उनकी  कीमत  इस  मई  महीने
 में  जा  वही  रहे  या  इस  साल  वित्तीय  वर्ष  के  अंत  तक  वही

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  दुनिया  में  कौन  सा  मुल्क  ऐसा  हे  जहां

 महंगाई  नहीं

 श्री  भोगेनव्र  झा  :  दुनिया  में  हे  ओर  आज  क्या  हो

 «  हमें  आजाद  देश  से  गुलाम  बना  दिया  इसलिए  तो  में

 चेलायनों  ट  रहा  हूं  कि  आप  उस  रास्ते  पर  मत  आप  मीर  जाफर

 और  एडीसन  के  रास्ते  पर  मत  आज  यह  एहीसन  रोग  पूरी

 दुनिया  में  हो  गया  इसलिए  में  कह  रहा  हूं  कि  स्वाभिगान  भी  कोई
 भ्रीज  देश  भक्ति  भी  कोई  चीज  आप  बुरों  की  मिसाल  मत

 एशीसन  ने  हमारे  साथ  क्रायोजनिक  इंजन  का  करार  रद्द  कर

 दिया  वहां  के  लोग  अभी  तक  इसके  लिए  उनकी  निन्‍्दा  करते

 इसलिए  आप  बुरों  की  मिसाल  मन  आज  इन  46  सानों  में

 एक  चीज  की  कीमत  एक  प्रतिशन  तक  नहीं  आप  तो  ज़्याटा

 जानते  हे  कि  संसार  मे  यह  बात  थी  इसलिए  जहां  तक  कीमन  का

 मामला  में  चाहंगा  कि  इस  महीने  में  विल  मंत्री  जी  को  कोई

 दिक्कत  नहीं  होगी  जयकि  मुझे  समझाने  में  दिक्कत  हो  सकती

 किसानों  के  लिए  हम  मूल्य  को  लाभकर  कहते  हें  कि  उसको  सम्ना

 तब  कहीं  से  कोई  आना  हे  और  कहता  है  कि  टो  स्पये  किलो  देमे

 आप  अपने  खजाने  से  पेसा  कोई  दूसरा  निकलेगा  तो  वह  एक
 रूपये  कह  अगर  अप  नोट  छापेंगे  तो  मुद्रा  स्फीति  इसलिए
 मेरी  राय  हे  कि  एक  ममय  की  मूल्य  नीति  आप  रखें  जिससे  वास्तविक

 उपभोक्ता  प्राईमरी  प्रोड्यूसर  को-मैं  बीच  के  मुनाफारवीर  की  बात

 नहीं  कर  रहा  हूं  वास्तविक  कृषि  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य  जो

 हमारे  वास्तविक  उत्पादक  हो  और  जो  मूल्य  वास्तविक  उपभोक्ता  को

 देना  उन  दोनों  में  कोई  समय  नीति  तय  कर  आप  20

 प्रतिशल  25  प्रतिशत  या  30  प्रतिशत  कर  लेकिन  वह  इससे

 ज़्यादा  न  होने  पाय  ताकि  उपभोक्ताओं  के  हित  की  रक्षा

 कृषि  के  लिए  बीज  जो  भी  औजार

 उपदान  उनको  आम  निश्चित  मूल्य  पर  दें  ताकि  मुद्रा  स्फीति  को

 बढ़ाने  में  कृपि  क्षेत्र  आपके  लिए  और  भी  मुसीबत  न  बन  एक
 समेकित  मूल  नीनि  को  रस्वकर  सहायक  सामान  को  जन  विनरण  प्रणाली

 के  जरिए  देकर  मूल्य  पर  नियंत्रण  करने  में  आप  सफल  हो  सकते

 उस  प्रणाली  का  ढांचा  आपके  यहां  मौजूद  लोगों  की  मनोवृति  अभी

 मौजूद  इसलिए  विश्व  व्यापार  संगठन  के  हुकुम  को  लागू  करने  में

 आपको  कठिनाई  हो  रहा  #।  में  चाहगा  कि  एक  समेकित  मूल्य  नीति

 को  रखें  और  बेकों  पर  नियंत्रण  बैंक  मुलाफास्वोरों  को  आसानी  से

 ऋण  दे  देता  छोटे  उल्पादकों  को  नहीं  सामान  ज़्यादा

 पैसा  उत्तमा  ही  रहेगा  तो  महंगाई  में  कमी  आएगी  लेकिन  बैंक  के  पेसें

 से  देश  के  बड़े  व्यापारी  माल  स्वरीदकर  गोदाम  में  बन्द

 कर  देते  उपभोक्ता  गोदाम  में  बन्ट  नहीं  बाहर  रह  जाता
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 तब  एडम  नार्शल  और  केन्स  का  अर्थशास्त्र  चालू  हो  जाता
 है  कि  बाजार  में  माल  कम  है  उपभोक्ता  ज़्यादा  है  इसलिए  कीमत

 बढ़ती  है  और  बढ़ी  कीमतों  पर  थे  लिगुमे  वाम  पर  लूट  लेते
 वास्तविक  उत्पादन  करने  थाला  किसान  खुशहाल  नहीं  वास्तविक
 उपभोक्ता  खुशहाल  नहीं  हो  पाता  लेकिन  जो  छुछः  नहीं  बह
 सारे  पेसे  को  लेकर  नालाणाल  हो  जाता  मुद्रा  स्फीति  बढ़ती  है  हलारा
 बजट  घाटे  नें  रहता  देश  के  करोड़ो  लोगों  के  परिचार  का  बजट
 चघाटे  में  रहता  हमारे  घर  में  हमारी  ही  वियासिलाई  में  आग  लग  रही

 इस  पर  आप  रोक  बैंकों  का  पैसा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए
 दिया  उत्पाद  कारखाने  में  हमे  एतराज  मही  छोटे
 उद्योगों  को  विया  गृह  उद्योगों  को  विया  गृह  उद्योगों  को

 बढ़ाने  के  लिए  यदि  आप  बैंको  को  नहीं  रोकेगे  तो  वे  आपके

 उद्देश्य  को  जिस  उद्देश्य  के  लिए  हमने  राष्ट्रीयदररण  करवाया  था  विफल
 कर  यदि  मुझसे  पूछा  जाए  कि  चौथी  लोक  सभा  में  सबसे  बहा
 काम  कौन  सा  हुआ  तो  मैं  कहूंगा  कि  बेक  राष्ट्रीयकरण  का  हुआ  था
 जिसमें  प्रधानमंत्री  इंदिरा  गांधी  कांग्रेस  से निकाली  गई  अब  वह

 विफल  होता  लग  रहा  उत्पादन  के  काम  में  बैकों  को  बीमारी  लग
 जाती  वे  रूपया  दे  नहीं  देना  नही  चाहते  ।  इसलिए  मैं  आग्रह

 जहां  तक  देश  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  का  मामला  मैंने

 पहले  भी  कहा  और  आज  भी  जोर  दूंगा  वह  90  करोड़  का  देश

 हमारे  पास  180  करोड़  हाथ  हे  जो  सबसे  बड़ी  शक्ति  विद्युत  पर
 ज्यादा  छोटे  औजार  अपने  बजट  वित्त  बिधेषक  में

 आपने  आंख  ओर  कान  के  लिए  औजारों  को  मंगाने  पर  छूट  दी

 ,  हम  उन  औजारों  को  बनाने  वाले  यंत्रों  को  क्‍यों  नही  नंगाते  ?

 हृदय  का  वाल्व  अमरीका  से  मंगाना  कुछ  उत्पादन  यहां  शुरू

 हुआ  में  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  मूल  चीज  जो  हमारे  पास

 नही  यह
 री

 हो  कि  मंगाकर  केवल
 आयात

 ओर  आयात  भें  फंसे  रह  ,  #

 इसी  प्रसंग  में  इंडियन  पेटैम्ट  एक्ट  को  आप  खत्म  करने  में  लगे

 हुए  यह  ठीक  है  कि  वह  विश्व  व्यापार  संगठन  से  टकरता  हे

 लेकिन  हमारे  इंडियन  पेटैस्ट  एक्स  1973  में  पारित  हुआ  उस  सभय

 भी  में  लोक  सभा  में  मेरा  आग्रह  होगा  कि  आप  पेटैम्टिग  पर  रोक

 लगाकर  बिशान  की  वृद्धि  पर  रोक  लगा  रहे  विकासशील  वेशों  पर

 विशेष  रोक  लगा  रहे  कृपा  करके  यह  आवाज  उठाएं  कि  हम  अभी

 यह  मही  है  कि  इनाम  के  नाम  पर  कोई  अंतिम  शब्द  आ  गया

 है  कि  इसमें  कोई  परिवर्तन  मही  इस  लड़ाई  को  और  आगे

 बढ़ाए  और  औजारों  के  बदले  मूल  यंत्र  को  मंगाने  में  सहायक

 विस  मंत्री  जी  ने  कुछ  सुझाव  दिए  हैं  राष्ट्रीय  उद्योग  खत्म  हो

 रहा  कुछ  लोगों  ने  हटिया  का  जिक़  किया  है  जिसमें  प्रति  वर्ष  एक

 बोकारों  पैदा  करने  की  क्षमता  उसमें  काम  करने  वाले

 मजदूरों  से  भी  आप  त्याग  करने  को  कम  से  कम  मैं  कष्  रहा

 में  इस  पक्ष  में  नहीं  हूं  कि  कारस्वाना  खत्म  हो  वह  सारा  हमे

 रचजाने  से  दीजिए  और  कारखाना  बन्द  क्योंकि  में  मजदूर  के  लिए

 सारी  जिंदगी  जान  देता  रहा  हूं  तो  मुझे  यह  कहने  में  शर्म  लगती

 लेकिन  वह  कारखाना  लाभप्रद  उसको  बहुत  साल  तक  देक्ष  में

 आईर  नही  मिल  रहा  था  और  विदेश  से  माल  आता  वह  काररवाना

 बीमार  पड़ा
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसपर  चिल  बसु  भी  बोलने  वाले

 मी  भोगेणा  झा  ।  एक  तो  अपने  रात  में  समय  हिया  बीच  में
 नहीं  दिया  इसलिए  हमको  थोड़ा  ला  लगय  इसलिए  नेरा  जोर
 नहीं  आप  काल  भौ  दे  देते  तो  कोई  बात  नहीं

 इसलिए  मेरा  कथन  में  भोर्य  की  बात  नहीं  कष्ट  रहा  बेकार
 आदनी  को  कान  यह  भी  मैं  मही  कह  रहा  हूं  लेकिन  मिम
 लोगों  की  जबानी  बेकार  जा  रही  हे  और  देश  को  फायदा  नही  हो  रहा

 उनका  उनकी  उनकी  योम्पता  का  इस्तेमाल  वेश  के

 लिए  कीजिए  और  उनको  नाक्कूल  तकमीकी  जो  धर  में  इस्तेमाल

 विद्युत  जरुरी  अब  पुराने  फाषड़े  ओर  हल  ले  नये  बच्चे  काम
 करना  नहीं  चाहे  आप  उन्हे  स्वेत  मजदूर  चाहे  वह  जो  भी

 इसीलिए  मेरा  आग्रह  है  कि  जो  भी  सीमांनत  किसाम  जो  भी
 रेत  मजदूर  हमारी  सरकारी  परिभाषा  में  एक  एकड़  जमीन  से  कम
 बाले  सभी  खेत  नजूदर  जो  भी  युषक  स्वमियोजित  उत्पादक  कामों
 के  लिए  इच्छुक  बहुत  से  किस्मों  के  निर्यात  के  लिए  भी  और

 अपने  यहां  के  लिए  उसमें  आप  जरा  हिम्मत  उसमे  थोड़ा
 पैसा  जो  पेसा  सामान  पैदा  उससे  मुद्रास्फीति  नही
 वह  एक  के  बाले  में  तीन  ले  में  विल  मंत्री  जी
 उत्पादन  के  रूप  में  अपनी  पूरी  अर्थज्षास्त्रीय  समभ  को  देश  की  वित्तीय

 मीति  में  लगाकर  चले  ओर  उसमे  बेक  को  ऐ  बहुत  की  मवढगार  साध
 न  के  छूप  मे  बैक  का  यह  उद्देश्य  भी

 जो  हमारे  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  वह  संकट  में  पड़े  हुए  एक

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  बैक  संगठन  का  सुझाव  इसपर  आप  क्या  कर  रहे

 मे  झाहूंगा  कि  इस  चीज  को  भी  कल  आप  स्पष्ट  करें  कि  आपकी

 इसपर  कया  नीति  मै  नहीं  आहता  हूं  कि  वह  बेक  भी  देश  पर  बोहझा

 बन  मो  कर्मचारी  मेरे  पास  मैंने  कहा  कि  आप  इसको
 लाभकारी  बतूलने  में  लेकिन  पता  मही  कल  हममें  से

 कोन  कह  देंगे  कि  20  हमार  तक  हम  अगली  बार  माफ  कर
 मैं  नही  मैं  केषल  बिन्दुओं  को  छूता  जा  रहा  हूं  मैं

 तर्क  में  ज्यावा  नहीं  जा  रहा

 उसी  में  भेरा  आग्रह  होगा  कि  जिसको  लोग  ऋण  देते  उसमें

 की  जिम्मेदारी  होनी  बैंक  प्रबन्धक  लास्ा  प्रवन्धक

 की  जिम्मेदारी होनी  चाहिए  कि  हमने  गरीबी  कौ  रेस्था  के  चाहे

 प्रधान  मंत्री  एक्र  लाख  हृपये  योजना  के  लिए  बह  स्कीम

 फायन  है  या  में  आग्रह  करुंगा  कि  तीम  लाल  के  दस  साल

 के  बाव  हम  हस्ताक्षेप  आप  दो  मधुबनी  दश्भंगा  में

 कर  दें  कि  पिछले  पांच  या  साल  का  पैसा  गया  उसमें

 बैंक  ने  भी  ब्लाक  ने  भी  स्वाया  और  जिसको
 मिला

 वह  भी

 रवा  रहा  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  जौ  बीज  तथा  वह  किसान

 नहीं  है  और  हमारी  जनतंत्र  की  कायरता  के  चलते  हम  लोग  ज़्यादा  ,
 कहने  से  हरते  हे  कि  एक  किसाम  भी  स्वाता  गरीब  भी  खाता

 मजदूर  भी  सकता  इसलिए  कम  सें  कम  यह  नहीं  करेंगे  तो

 आप  कितना  भी  पैसा  वह  उत्पादन  में  नहीं

 इसीलिए  मेरा  आग्रह  ठीन  साल  पहले  एक  बार  मेंने  सदन  में

 कागजात  रखे  यहां  से  विल  मंत्री  जी  ने  जांच  करवाई  रिजर्व
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 बैक  की  जांच  में  भी  वह  सही  18,000  हरिजन  16  आना

 भूमिहीन  उनको  एक  भी  पैसा  विये  बगेर  निशान  लेकर  बिहार  के  पूरे
 बेक  वाले  सवा  नधुषमी  जिले  के  श्बजीली  में  स्टेट  बैंक  छहर  गांव

 के  हरिजन  अड़े  रहे  और  मुकदमा  अब  चला  आज  वह  थाली

 बेचकर  गवाही  दे  रहे  है  और  उधर  से  वसूली  का  नोटिस  आ  रहा

 वह  मेरे  पास  आते  है  कि  क्या  मेने  कहा  कि  इसमें  बैंक  की

 गलती  वह  स्वर्चा  वष्ां  तब  जो  मैनेजर  उसकी  प्रोन्नति  हुई
 है  और  एक  बूढही  जो  गवाही  देने  आई  उसको  उसने  पांच  हजार

 रुपया  उस  बुढिया  ने  अपनी  भाषा  में  अदालत  में  कह  दिया  कि

 हमको  पांच  हजार  रुपया  दिया  कोर्ट  ने  उसको  रिकार्ड  करना

 शुरू  किया  थोड़ा  रिकाई  भी  किया  मैंने  पढ़ा  वह  बुढ़िया  कोर्ट

 से  निकली  तो  वह  पांच  हजारा  रूपया  छीन  भी  लिया  कि  तुमने  वहा

 कह  क्यों  वह  बैक  का  अफसर  अभी  भी  मैं  जानता  नही

 मैंने  उसका  चेष्ठरा  नहीं  देखा  न  उसने  मुझसे  कहने  की  हिम्मन
 की  मैं  चाहूंगा  कि  उसपर  कुछ  प्रशासनिक  कार्रवाई  तो  चूंकि
 वह  हाकिम  बना  हुआ  लह  रहा  भ्रष्ट  करने  की  कोशिश  कर  रहा

 अगल-बगल  लोगों  को  कह  रहा  है  और  जिनका  पैसा  रवा
 वह  अब  गवाही  के  नाम  पर  कचहरी  में  अपना  रवर्चा  करके  दौड़  रहे

 यह  कुछ  अपवाद  का  मामला  आप  अपवादी  को  मेरा
 आग्रह  है  कि  आप  वित्तीय  मामलों  में  उदार

 राजस्थान  नहर  का  काम  अभी  भी  थोड़ा  बाकी  उसे  क्‍यों
 नहीं  जल्दी  पूरा  किया  जाता  यहां  नर्मदा  की  भी  बात  उसमे
 आप  पूरी  शक्ति  लगा  पेसे  नाम  पर  देरी  नहीं  होनी
 अगर  10  वर्ष  का  काम  दो  साल  में  पूरा  कर  लेंगे  तो  वह  पूरे  देश  के

 लिये  लाभकारक  टिहरी  का  भी  मामला  हिमालय  से  बहने  .
 वाली  नदियां  करनाली  नदी  कोसी  प्रोजेक्ट  का  मामला  इससे

 विद्युत  ओर  पनबिजली  के  मामले  में  हमारा  देश  घनी  हो  देश
 की  काया  पलट  हो  जिनको  पिछड़ापन  अच्छा  लगता
 जनतंत्र  को  चलते  वे  चिल्लाते  रहेंगे  लेकिन  में  चाहुंगा  कि  पैसे  के
 मामले  में  देरी  न  की  क्योकि  र्वर्चा  बढ़ता  जाता

 पश्थिमी  कोसी  नहर  30  वर्ष  पहले  शुरू  हुई  भारत-मेपाल
 नहर  नेपाल  का  काम  पूरा  हो  गया  तीन  साल  पहले  20  करोड
 का  प्रावधान  किया  गया  लेकिन  एक  करोड़  भी  खर्चा  नहीं  हुआ

 हमारे  मित्र  शाहाबुहीन  जी  यहां  नहीं  में  उनसे  पूछना  चाहता  हूं
 कि  अगर  केन्द्र  सपौसर  नहीं  करेगा  तो  क्‍या  बिहार  के  मुख्य
 मंत्री  जी  ने  लिख  कर  दे  दिया  हे  कि  जब  तक  केन्द्र  सपोंसर  नहीं
 करेगा  तब  तक  हमसे  कुछ  नहीं  इससे  देश  का  बहुत  बड़ा
 नुकसान  हो  रहा  केन्द्र  में  चाहे  किसी  भी  दल  कौ  सरकार
 उसको  इस  तरफ  ध्यान  देना

 आज  हर  झहर  और  गांव  में  गेर  कानूनी  सूदरोरी  चल  रही  हे
 अभी  मनी  लेडिंग  ऐक्ट  का  खुला  उल्लंघन  हो  रहा  दिल्‍ली
 कलकत्ता  जयपुर  सारे  भारत  के  गांकों  भें  माहकरी  सूदरकोरी  चल

 रही  वह  सालाना  हफ्तावारी  और  रोजाना  सूदरवोरी  आग

 इसको  रोकने  का  कोई  उपाय  जो  मेहनत  करने  वाले  उन्हे

 पूरा  हक  मिलना  लासों  बिहार  के  लोग  पंजाब  और  हरियाणा

 मजबूरी  करने  आते  उनकी  तीन  चोथाई  कमाई  सूदरबोरी  में  चली  ..
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 जाती  या  तो  आप  कानून  ही  रचत्म  कर  जिस  की  जो
 मर्जी  आये  वह  सूद  या  फिर  सूदस्वोरी  को  पूरी  तरह  खत्म  करवा

 बहुत  साल  पहले  जब  जुल्म  बढ़े  तो  एक  पैगम्बर  को  पेदा  होना

 पड़ा  उन्होंने  कहा  था  कि  अगर  कोई  एक  पैसा  भी  सूद  खाकर
 प्रांध  बार  नमाज  पढ़ता  है  तो  मुसलमाम  नहीं  हो  आम  वित्त
 का  पैगाम  आज  कानून  का  खुले  आम  उल्लंधन  हो  रहा

 सूदसोर  बिना  मेहनत  किये  लोगों  को  लूट  रहे  है।"आजे  इस  समय  देश
 में  संकट  एक  राम  प्रीत  पंडित  किताब  के  चक्की
 वाले  पंडित  आप  एक  ऐसा  पम्पिग  निकाले  जो
 बिना  बिजली  और  हीजल  के  चले  जिससे  किसानों  फायदा

 '

 राज्य  सरकार  से  ऐसे  पम्पिंग  सेट  की  में  आश्या  रखता  हूं  क्योकि
 उनका  पैसा  दूसरे  कामों  में  चला  जाता  हैं  इसलिएਂ  भेराਂ  आग्रह  है  कि
 विस  मंत्री  जी  इसमें  कुछ  साहस  इतना  ही  मुझे  कहना

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  मेरा  अनुरोध  हे  कि  प्रत्येक  राजनीतिक  दल
 को  चर्चा  के  लिये  समय  आबोटेत  कर  दिया  आप  यह
 बात  ध्यान  में

 मेरा  विचार  है  कि  हम  कुछ  और  समय  कुछ  ओर  मान्य
 सदस्य  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहते  हम  आधा  घंटा  और  बेठें  क्योंकि
 कल  समय  कम  होगा  ओर  यह  बहुत  कठिन  श्री  चित्र  बसु
 अपना  भाषण  अब  आरम्भ

 7.00  मए  पए

 श्री  चित्त  बसु  :  में  विधेयक  का  विरोध  करता  मुझे
 आशा  है  वह  मेरे  विरोध  का  कारण  भी  समझते  सरकार  को

 स्थिति  की  वास्तविकता  से  अब  सबक  लेना  चाहिये  और  स्थिति  की

 समीक्षा  करनी  चाहिये  और  निश्चित  निष्कर्थ  निकालना  विस

 मंत्री  ने  यह  दावा  किया  हे  कि  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  उनकी  नई
 आर्थिक  जीति  के  परिणामस्वरूप  हुए  यह  काल्पनिक  हैं  ओर

 इसकी  जांच  आवश्यक

 में  विधेयक  का  मुख्यतया  इस  लिये  विरोध  करता  हूं  क्योंकि
 विधेयक  में  निहित  प्रस्ताव  नई  आर्थिक  नीति  के  सिद्धान्तों  पर  आधारित

 जब  तक  हम  वास्तव  में  नई  आर्थिक  नीतियों  के  नकारात्मक
 और  सकारात्मक  परिणामों  का  मूल्यांकन  नहीं  कर  लेते  तब  तक  वह

 राष्ट्रीय  प्रगति  ओर  समृद्धि  की  हमारी  आर्थिक  नीति  का  मुख्य  आधार
 नहीं  बन

 भारतीय  दरिद्रता  की  तस्वीर  बहुत  ही  दिल  दहलाने  वाली  और

 हृदय  विदारक  व्यवहारिक  आर्थिक  अनुसंधान  की  राष्ट्रीय  परिषद्‌  के

 अनुसार  मुश्किल  से  दो  से  तीन  प्रतिशत  लोगों  की  वार्षिक  आय  78,000
 रूप्ये  ओर  पी  ने  भारतीय  जीवन  की  इस  गम्भीर  गरीबी  की

 समस्‍या  की  ओर  ध्यान  नही  दिया  हैं  आप  यह  दावा  करते  हैं  कि  देश
 की  अर्थव्यक्स्था  में  सुधार  हुआ  है  लेकिन  कोई  भी  यह  बात  स्वीकार
 नहीं
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 उपाध्यक्ष  मुझे  यू  पी  फे  मानवीय  विकास
 1994  से  उदृत  करने  की  अनुगत्ति  दी  इसमे  कहा  गया  है  कि

 जनसरूया  की  एक  तिहाई  से  अधिक  ग्रामीण  गरीब  जनता
 इसके  लिये  कीमत  अदा  कर  रही  लेकिन  उन्हें  अभी  तक  कोई
 लाभ  प्राप्त  नहीं  हुआ

 उनका  कथन  है  कि  देश  की  जनसंख्या  के  30  प्रतिशत  लोग

 सुधार  के  लिये  कीमत  अदा  कर  रहे  हैं  लेकिन  उन्हें  अभी  तक  कोई
 लाभ  प्राप्त  नहीं  हुए  मैं  बाजार  से  कोई  चीज  खरीदता  में
 उसकी  कीमत  अदा  करता  हूं  लेकिन  मुझे  उससे  वापिस  कुछ  नहीं

 यही  नई  आर्थिक  नीति  का  जादू  नेशनल  सैम्पल
 1992  में  कहा  गया  है  1790-92  के  दौरान  निम्नतम  30
 प्रतिशत  ग्रामीण  जन  संख्या  की  र्वपत  का  हिस्सा  16  प्रतिशत  से  15.6
 प्रतिशत  था  और  निम्नतम  शहरी  गरीब  जनसंस्वया  की  र्वपत  का  हिस्सा
 13.4  प्रतिशत  से  से  घटकर  13.77  हो  गया  शहरी  ओर  ग्रामीण
 दोनों  ही  क्षेत्रों  में  मध्यवर्गीय  जन  सर्या  की  स्वपत  में  कमी
 केवल  उच्चतम  30  प्रति  जनसंरूया  को  ही  लाभ  हुआਂ  ..

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  यह  स्थिति  1770-92  की  संकट  के
 इन  वर्षो  में  आप  क्‍या  अपेक्षित  करते

 भ्री  चित्त  बसु  :  अतः  आप  मेरी  बात  स्वीकार  कर  रहे  हे  कि
 आम  जनता  के  जीवन  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  आया  ...  )

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  आप  आकड़ो  का  दृरूपयोग  कर  रहे
 यह  1991-92  के  इससे  अधिक  क्या  हो  सकता

 श्री  इन्द्रजीत  :  वित्त  मंत्री  कहते  हैं  आप  आंकड़ों
 का  दुरूपयोग  कर  रहे

 श्री  चित्त  बसु  :  में  यह  कष्ट  रहा  हूं  कि
 >  अनुसार  अधिकांश  लोगों  की  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  आया

 यही  मेरे  कहने  का  अभिप्राय  है  ..  )

 oot)

 यह  तो  1992  का  1791  का  जो  पोजीशन  था  उससे  बेहतर
 तो  नहीं

 श्री  मममोहन  सिंह  :  हमने  सब  कुछ  आर्थिक  सर्वेक्षण  प्रतिवेषन

 में  दिया  आप  अध्ययन  नहीं

 श्री  चित्त  बसु  :  आपकी  पहले  नीति  कुछ  भी  अब  क्या

 श्री  मनमोहम  सिंह  :  हमने  सब  कुछ  आर्थिक  सर्वेक्षण  प्रतिवेदन

 मे  दे  दिया

 श्री  चित्त  बसु  :  क्या  आप  इत  बात  का  दाक  करते  हैं  कि

 अधिकांश  आम  आदमी  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ  मैं  इसे  स्वीकार
 नहीं  कर  +
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 श्री  मनमोहन  सिंह  :  क्यो  आप  उन  आंकक्े  को  चुलोती
 बि

 श्री  इन्त्रजीत  :  उन्होंने  कहा  कि  आप  आकड़ो  को  अपने  नरीके

 )

 श्री  चित्त  बसु  :  उन्हीं  आंकड़ों  को  तोड़-मरोह  कर
 पेश  किया  गया  है  और  वह  बात  को  न्यायोधचित  ठहराने  का  कर
 रहे  यदि  शेष  है  तो  एक  समिति  का  गठन  किया  अाना
 एक  ऐसी  सत्या  का  गठन  किया  जाये  जो  मेरी  चुमौती  की  जांच  करे
 कि  क्‍या  की  अधधि  के  दौरान  देश  के  निम्नतम  वर्ग  की
 आर्थिक  स्थिति  में  कोई  सुधार  हुआ  इस  बारे  में  विशेष  अध्ययन
 किया  जानाਂ  और  अध्ययन  के  परिणान  के  आधार  पर  यह
 बताया  जाना  चाहिये  कि  ऐसी  हुआ  जब  तक  ऐसा  कोई  अध्ययन
 नहीं  किया  मेरे  विचार  से  सभा  सरकार  के  इस  दाये  को  स्वीकार
 नहीं  कर

 श्री  इन्द्रजीत  :  में  आशा  करता  हूं  कि  आप  अन्य  संसदीय
 समिति  की  मांग  नहीं  कर  हहें

 श्री  थित्त  बसु  :  मेरे  विचार  से  आपका  प्रस्ताव  हे  क्योंकि  आपको

 संयुक्त  संसदीय  समिति  के  परिणाम  की  जानकारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  विषय  पर

 श्री  चित्त  बसु  :  मेरे  कहने  का  मुस्वय  अभिप्राय  यह  है  कि  नई

 आर्थिक  नीति  के  लागू  किये  जाने  से  अधिकांग  आम  आदमी  की
 स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  समाज  के  गरीब  वर्ग  वी  स्थिति  में
 इससे  कोई  परिवर्तन  नहीं  आया

 मेरे  पास  इस  बारे  में  अन्य  तथ्य  भी  1791-92  में  प्रतिष्यक्ति
 खाद्यान्न  की  उपलब्धता  510.1  ग्राम  थी  जो  1994-95  में  चटकर

 465.6  ग्राम  रह  यह  भी  आपके  ही  आंकड़े  लगातार  अच्छी
 वर्षा  के  परिणामस्वरूप  रकाद्याम्न  के  उत्पादन  में  प्रशंसनीय  पृद्धि  हुई
 वर्ष  1990-91  में  प्रति  व्यक्सि  कपड़े  की  उपलब्धता  24.1  मीटर  थी
 जो  1992-93  में  घटकर  23.7  मीटर  रह  गई  जहां  लक  समाज
 के  निमनतन  व्यक्तियों  की  खपत  का  सम्बन्ध  उन  में  सुधार  के
 क्या  संकेत  में  बिल  मंत्री  के  इस  सुझाव  को  स्वीकार  करता  हूं  कि

 इस  बारे  में  औपचारिक  अध्ययन  किया  जाना  मैं  ऐसे  अध्यवम
 की  मांग  करता

 मुझे  कुछ  और  आकर  प्रस्तुत  करने  वर्ष  1990-91  में  गरीबी
 की  रेस्वा  से  नीचे  रहने  वाली  जनसंख्या  35  प्रतिशत  थी  जो  1992-93
 में  बढ़कर  40.69  प्रतिशल  हो  इससे  यह  बोध  होता  है  कि  ग्रामीण
 भारत  में  गरीबों  की  संख्या  में  50  मिलियन  की  वृद्धि  गहरी
 जनसंर््या  37  प्रतिशत  से  बढ़कर  37.74  प्रतिमभत  हो  यू

 (1991)  में  अनुमान  लगाया  था  कि  भारत  में  गरीबी  की  रेस्वा  से

 नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  सरव्या  40  मिलियन  अत
 आज  उनकी  वास्तविक  संस्वथ्या  कितनी  इस  सम्बन्ध  में  तनिक  भी

 उन्नति  नहीं  हुई  सरकार  का  यह  दावा  कि  नई  आर्थिक  नीति  से

 भारतीय  अर्थ  व्यक्स्था  में  सुधार  हुआ  यह  भारतीय  जीवन  की  सध्याई

 का  प्रतिबिम्ब  नहीं  विशेषकर  जहां  तक  समाज  के  निम्नतम  वर्ग
 का  सम्बन्ध  चाहे  सरकार  के  इस  बारे  में  वावे  कुछ  भी  क्यों  न
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 सरकार  का  यह  भी  दाषा  हे  कि  उसने  कुछ  क्षेत्रों  ने  बजट  में

 आबंटन  में  कुछ  वृद्धि  की  जहां  तक  ग्रानीण  विकास  का  सम्बन्ध

 औसत  10  प्रतिशत  की  बृद्धि  की  गई  लेकिन  मुद्रा  स्फीति
 की  ढर  में  कितनी  वृद्धि  हुई  कुछ  समय  पहले  यह  स्वीकार  किया

 गया  था  कि  मुद्रा  स्फीति  की  दर  )  प्रतिशत  थी  और  अब  आप  वावा

 करते  हे  कि  इसमे  कुछ  कमी  आई  यदि  में  यह  भी  स्वीकार  कर

 लूं  कि  मुद्रा  स्फीति  की  दर  8.5  प्रतिशत  अथवा  6,6  प्रतिशत  हे  तथ
 भी  आधंटस  चग्णय  कुल  निषेश  के  अनुसार  यह  10  प्रतिशत  नहीं

 यह  इससे  कम  यदि  बजट  आइधंटम  में  कुछ  वृद्धि  हुई  है  तो

 वह  बहुत  मामूली  स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  को  मामले  में  भी

 यह  दी  गई  बृद्धि  केबल  3.05  प्रतिशत  चूंकि  मुठ्रा  स्फीति  की
 दर  8.6  प्रतिशत  यह  भी  मकरात्मक  वृद्धि  जहां  लक  गहिलाओं

 और  बच्चों  का  सम्बन्ध  मुद्रा  स्फीति  में  भारी  वृद्धि  के  बावजूद  इन
 क्षेत्रों  में  वास्तवधिक  निवेश  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  अनुसूचित
 और  अनुसूचित  जनजाति  के  मामले  में  सरकार  हमेशा  घड़ियाली  आंसू
 बहाती  रही  वर्ष  1794-95  में  अनुसूचित  और  अनुसूचित  जनजाति
 के  लोगों  की  स्थिति  में  सुधार  के  लिये  275  करोड़  रुपये  दिये  गये  थे
 लेकिम  उस  वर्ष  उकस  राशि  घटाकर  273  करोड  रुपये  कर  दी  गई

 इसका  क्‍या  मतलब  समाज  कल्याण  क्षेत्र  के  लिये  बजट
 में  किये  गये  आथंटन  में  वृद्धि  की  स्थिति  की  वास्तवकिता  को  देखले

 हुए  भी  बनाये  नहीं  रखा

 अब  में  सरकार  का  ध्यान  ऋण  सम्बन्धी  स्थिति  के  बारे  में  आकर्षित
 करना  मैंने  उनके  द्वारा  दिये  गये  आंकड़े  भी  एकत्र  किये
 14  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  हमारे  ऊपर  5,41,800  करोड़
 रुपये  का  ऋण  मेंगे  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की
 रिपोर्ट  देख्वी  है  उसमें  कहा  गया  हे  विदेशी  ऋण  की  दर  में  9  करोड़
 रुपये  प्रति  घंटे  की  दर  से  वृद्धि  हो  रही  अब  क्या  होगा  ब्याज  के

 भुगतान  का  क्या  गत  वर्ष  यह  लगभग  44,000  करोड़  रुपये  था
 इस  वर्ष  इसमें  ओर  वृद्धि  होगी  और  आगामी  वर्ष  मे  इसमें  ओर  अधिक

 वृद्धि  हमे  ऋण  पर  ब्याज  का  भुगतान  करने  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय
 मुद्रा  कोष  अथता  बाहर  से  और  अधिक  धनराशि  लेनी  यदि  यह

 ऋण  जाल  महीं  है  तो  ओर  कया  यदि  सरकार  ऋण  लेती  है  और
 उसके  एक  भाश  को  व्याज  के  रुप  में  चुका  देती  इसका  यह  अर्थ

 हे  कि  हम  पहले  ही  कर्जवार  क्‍या  माननीय  नंत्री  धताये  कि  इस  बारे

 में  कल्सधिक  प्रपति  क्‍या  क्‍या  हम  पहले  ही  कर्ज  के  जाग  मे

 क्या  हनन  ऋण  भाल  से  कितनी  दूर  क्‍या  हम  वास्सव  में  प्राण  जाल

 को  दूर  कर  सफते

 मैंगे  पहले  सदभ्‌  भें  एक  गेर-सरकारी  विधेषक  प्रस्तुत  किया  था

 जिसमें  यह  व्यकस्था  थी  कि  ऋण  की  सीना  होमी  क्या  सरकार

 को  अपनी  इच्छा  अथवा  अपने  मूल्यंकन  के  आधार  पर  जितनी  भी

 धनराजि  का  ऋण  लेना  चाहे  ऋण  लेने  की  अनुमति  दी  जा  सकती

 उपाध्यक्ष  महोधय  :  श्री  चित्त  अभी  एक  अथवा  दो  सदस्यों

 ने  बोलना  कृपया  सन्षिष्स  मे

 श्री  चित्त  बसु  :  में  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा

 अन्ततः  में  अनुरोध  कझुंगा  कि  चूंकि  में  विदेशी  ऋणों  की

 सीसाਂ  बांधने  का  प्रावधान  किया  गया  सरकार  को  इस  बारे  में  एक
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 विधान  लामा  चाहिये  अथवा  मेरे  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये
 जिसमें  कहा  गया  हे  कि  देश  की  राष्ट्रीय  अर्थष्यक्थथा  के  ऊपर  संसद
 का  पूर्ण  नियंत्रण  में  चाहता  हूं  कि  मेरे  और  सहयोगी  भी

 अतः  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  महोबय  :

 श्री  थित्त  बसु  :  यह  मेरा  भी  हणारे  सहयोगी  भी
 अपने  बिद्यार  व्यक्त  में  एक  भारतीय  नागरिक  हूं  और  मैं  एक  वेश
 भक्त  और  मुझे  उनका  अवश्य  बचाव  करंना  मैं  विधेयक
 को  स्वीकार  कर  देश  को  बरधादी  फे  रास्ते  पर  जाने  की  अनुमति  नहीं
 दे  जैसा  कि  इस  विधेयक  से  पता  लगता  अतः  मैं  विधेयक
 का  एक  बार  फिर  विरोध  करता

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  श्री  राम  रहल

 द  .

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  हम  चार  बजे  से  बेठे  हुए
 हमारा  नाम  नहीं  आया  कालकादास  जी  ने  क्हिप  के  नाते  लिख  कर
 भेजा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  मैं  आपको  नामों  की  सूची  भेंजू  ताकि
 आप  अपने  नाम  की  जांच  सूची  में  कर

 प्रोਂ  रासा  सिंह  रावत  :

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  नाम  केवल
 किप  के  माध्यन  से  आने  यदि  पीठाध्यक्ष  आपको  सहयोग  दे  रहे

 तो  आप  उन्हे  जब  चाहे  नाम  नहीं  भेज

 प्रो०  राला  सिंह  रात  :  रंदृरी  जी  ने  भी  मेशा  नाम  ढिया

 उपाध्यक्ष  महादेथ  ;  ठीक  में  नामों  की  सुधी  आपको  भेज  रहा
 आप  इस  बे  में  अपने  व्िप  की  सहायता  से  जांध  कर  सकते

 श्री  राम  टहल  चौधरी  :  में  क्ति  विधेयक  का  विरोध
 करने  के  लिए  रबष्डा  हुआ  जब  मनमोहन  सिहजी  वित्त  मंत्री  बने  तो
 देश  के  लोगों  को  इनसे  बडी  आशांए  थी  और  उन्होने  इन  पर  विश्वास
 व्यक्त  किया  अगर  उसको  आधार  मानकर  आप  देखे  तो  पायेंगे  कि
 गांव  में  रहने  वाले  लोगों  और  गरीब  लोगों  को  कोई  फायदा  इनके  बजट
 से  नहीं  पहुंचा  किसानों  की  बात  कही  जाती  लेकिन  किसान  के
 काम  आने  वाली  दवा  आदि  थीजें  जो  उसे  काम  कीमत  पर  मिलनी

 महंगे  ढामों  पर  मिलती  जबकि  हम  उसमें  सब्सिही  देने  की
 बात  करते  किसान  के  आने  वाली  हर  चीज  के  दामों  में  वृद्धि
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 हुई  है  ओर  किसानों  को  कोई  लाभ  नहीं  हुआ  गरीबों  को  वृद्धा  पेंशन
 देने  की  बात  कही  जाती  लेकिन  बिहार  में  एक  साल  से  दृद्धाओं  को
 पेशन  नहीं  मिल  पाई  यह  सब  कुछ  देखने  पर  केसे  उम्मीद  की  जा
 सकती  हे  कि  गरीबों  के  लिए  कुछ  काम  हो  रहा

 जहां  तक  गांव  के  विकास  की  बात  हमारा  देश  कृषि  प्रधान
 देश  आप  किसी  भी  क्षेत्र  में  देखें  इन  चार  वर्षो  में  कुछ  भी  विकास
 नहीं  हुआ  में  अपने  क्षेत्र  में  स्थापित  की  बात  कहना
 आहता  नेहरूजी  ने  इसको  मदर  इंडस्ट्री  कहा  इसके  अंदर  हजायें

 इंडस्ट्री  है  और  लाखों  लोगों  की  रोजी-रोटी  जुटी  वहां  पर

 करोड़ो  रुपयों  का  घोटाला  होता  लेकिन  थोही  सी  रकम  के
 300-  400  करोड़  रूपये  के  जैसा  कि  आपकी  समिति  ने  सिफारिश
 भी  की  वह  नहीं  दी  जा  रही  इससे  वहां  की  हालत  बच्ची  दयनीय  हो
 गई  चूंकि  समय  कम  हे  इसलिए  में  उसके  विस्तार  में  नहीं  जाना

 मे  विन  मंत्रीजी  से कशगा  कि  वह  इस  फैक्टरी  को  देश
 को  इस  पर  नाज़  इसे  बयाने  के  लिए  वे  हर  सम्भव  सहयोग  दे  तो
 उसको  फायद्रा  आप  जो  भी  थोही  सी  रकत  देते  वह  बैंक  में  ही

 सूद  क॑  रुप  में  कट  जाता  इंडस्ट्री  को  नहीं  मिलता

 यह  जो  कुव्यवस्था  इसको  आप  ठीक  करें  ओर  उस  फैक्टरी
 को  बचाने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास

 पहले  तो  कही-कहीं  गांवों  में  बिजली  लगती  लेकिन  पिछले
 चार  वर्षो  में  गांव  में  विद्युतीकरण  नहीं  इससे  लोगों  का

 विश्वास  सरकार  से  हटा  जब  हम  लोग  बिजली  कार्यालय  जाते  हैं  तो

 वे  कहते  है  कि  फण्ड्ज  नहीं  रोजगार  योजना  में  आपने  जो  पैसा

 दिया  उसमे  हमे  अपने  क्षेत्र  में  घूमने  से पता  लगा  हे  कि  कुछ  काम

 हुआ  मगर  भ्रष्टाचार  इतना  अधिक  बढ़  गया  है  कि  जो  पेसा  आप

 देते  है उसका  सही  उपयोग  नहीं  हो  पाता  जो  पैसा  आप  देसे  है  उसे

 लिए  साल  में  एक  बार  समीक्षा  करवाएं  ओर  जहां  गड़बही  होती  है  उस

 पर  कही  कार्रवाई  भी  तभी  पैसा  देने  का  फायदा  बिहार  में

 आप  जो  पेला  देते  उस  पेसे  का  दूसरी  मद  में  उपयोग  किया  जाता

 है  और  जिस  काम  के  लिए  पेसा  दिया  जाता  हे  उसमें  उपयोग  नहीं

 होता  हरिजन  और  आविवासी  छात्रों  के  लिए  जो  छात्रवृति  दी  जाती

 वह  भी  छात्रों  को  नहीं  मिलती

 आजाबी  के  45  साल  बाव  भी  लोगों  को  पीने  का  पानी  उलबध्ध  नहीं

 बिजली  नहीं  गांवों  म ेआकगमन  की  सुविधा  नहीं  हमे  क्षेत्र  में

 छोटा  नागपुर  और  क्ना-्चल  क्षेत्र  को  लोग  अलग  राज्य  बनने  की  मांग  कर

 रहे  आप  वहां  से  बहुत  रॉयल्टी  ले  रहे  क्योंकि  कहां  बहुत  कारखाने  है

 और  बहुत  सी  रखने  हें  मगर  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  अभी  भी  बरसात  में  टापू
 में  रहना  पहल  आपको  सुनकर  ताज्जुब  होगा  कि  एक  सहक  सिली  से

 चाण्शैल  काया  करेन्त्र  के  लिए  30  वर्ष  से  बन  रही  उसके  बन  जाने  से

 लोगों  को  सो  किलोमीटर  का  सफर  कम  तय  करना  पह़ेगा  ओर  ईन्धन  की  भी

 बचत  उस  गाव  के  लोग  जो  छह  महिने  टापृ  में  रहते  हें  उन  की

 आवागमन  की  सुविधा  मगर  वह  सड़क  अभी  नक  नही  बन  पायी

 आप  कहते  है  कि  सथको  साक्षर  करना

 हमारें  बिहार  में  कही  स्कूल  में  छात्र  तो  भवन  नहीं  भवन

 है  तो  40-50  शिक्षको  के  स्थान  रिक्त  पड़े  हुए  ऐसी
 कृव्यकस्था

 कम  से  कम  अपने  जो  पुरानी  व्यवस्था  बनायी  उसको  तो  ठीक
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 गगर  वह  भी  दिन  पर  दिन  बिगड़ती  जा  रही  आगे  कया  होगा
 उसका  तो  भगकन  मालिक  हदिन  में  दस  धष्टे  कहां  बिजली
 नहीं  रहती  कारखाने  वहां  से  दूसरी  जगह  पलायन  कर  रहे
 इसलिए  यह  बिजली  उपलब्ध  कराने  और  गांव  में  बिकाल  के
 कार्यक्रमों  को  प्राथमिकता  देमी  उपाध्यक्ष
 आप  एकाध  निमट  का  समय  और  देले  लो  अच्छा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेने  आपकी  बात  मानी  आपको
 भी  मेरी  बात  माननी  आपको  पता  है  कि  मरी  आलोचना
 की  गई  थी

 «

 श्री  राम  टहल  चौधरी  :  ठीक  आपने  मुझ्ले  समय
 इसके  लिए  में  आपका  धन्यवाद  करता

 कुमारी  फ़रिडा  तोपनो  :  में  विधेयक  का  समर्थन
 करनी  मैं  वित्त  मंत्री  +"  विकास  प्रधान  बजट  प्रस्तुत  करने  के  लिए
 धन्यवाद  देती  इससे  वਂ  या  श्रेष्ठ  हाने  और  गरीबी  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  सामाजिक  न्याय  सम्बन्धी  उद्देश्य  सिद्ध  हुए  इससे  सरकार
 के  ये  मूल  विचार  प्रतिबम्बिल  होते  हे  कि  वर्ष  1991  की  तुलना  में
 अर्थव्यकस्था  की  स्थिति  अब  बहुत  अच्टी

 बजट  में  ग्रामीण  विकास  के  लिये  ठोस  उपाय  करने  और  गरीबों
 को  सीधे  राहत  पहुंचाने  का  प्रस्ताव

 देश  की  60  प्रतिशत  जनसंत्थ्या  गांकें  में  रहती  हे  ओर  कृषि  पर
 निर्भ  करती  पहले  हम  शहरी  क्षेत्र  ओर  ओद्योगिक  क्षेत्रों  को  ही
 महत्व  देते  रहे

 हमारा  प्रगति  और  आधुनिकीकरण  का  मापदण्ड  औद्योगिकीकरण
 देश  के  ग्रामीण  क्षेत्र  और  कृषि  क्षेत्र  की  उपेक्षा  होती  हमारी

 ग्रामीण  जनसंर्थ्या  रोमगार  की  तलाश  में  शहरों  की  ओर  जाने  लगी

 हमने  अपने  किसानों  के  लिये  समिति  सिंधाई  सुविधाओं  की  व्यपस्था
 की  हमारे  किसान  वर्षा  पर  निर्भर  करते  जब  वर्षा  नहीं  होती  मो

 समस्त  क्षेत्र  में  भागी  अकाल  पड  जाता

 यह  हमेशा  की  बात  हो  गई  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  सुन्दरगढ़  उग्रैसा

 में  80  प्रतिशत  कृषि  योग्य  भूमि  के  लिये  कृषि  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं

 समस्त  जिले  को  पेय  जल  की  भारी  कमी  का  सामना  करना  पर
 रहा  में  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  मेरे  जिले  के  लोगो  को

 युद्ध  स्तर  पर  पेय  जल  सप्लाई  किये  जाने  की  व्यवस्था  की  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  स्थिति  बड़गांव  में  एक  कृषि  अमुसंधान  क्षेत्र  स्थपित

 करने  की  व्यवस्था  की
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 उड़ीसा  में  अरबा-झोराबहल  सामुदायिक  सिचाई  परियोजना  के

 कार्यान्वयन  हेतु  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  के  नो  करोह  रुपये  की
 धनराशि  स्वीकार  करने  का  प्रस्ताव  भेजा  केन्द्र  ने  वर्ष  1794-95
 में  3.8  करोड़  रुपये  की  स्वीकृति  दी  में  कल्याण  मंत्रालय  से

 अनुरेध  करता  हूं  कि  5.42  करोड़  रूपये  की  शेष  राशि  को  शीघ्र

 स्वीकृति  दी  जाये  जिससे  परियोजना  पूरी  हो  सके  क्योंकि  इससे  7000

 एकड़  भूमि  की  सिंचाई  हो  सकेगी  और  सैकड़ो  आदिवासी  परिवारों  को

 इसका  लाभ  प्राप्त  हो

 कषि  और  ग्रामीण  विकास  के  लिये  राष्ट्री  बैंक  के  अन्सर्गत  2000

 करोड़  की  राशि  से  नई  ग्रामीण  आधारभूत  संरचना  विकास  निधि  की
 स्थापना  की  जानी  चाहिये  जिससे  चल  रही  लिचाई  परियोजनाएं  पूरी  हो

 सकें  ओर  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  पर  भूमि  सुधार  का  दूरगामी  प्रभाव

 विन  मंत्री  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  आधारभूत  संरचना  क्षेत्र
 हमारी  एक  और  भारी  कमजोरी  उहीसा  राज्य  और  विशेषकर  मेरी
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  निज  संसाधन  भारी  मात्रा  में  उपलब्ध  लेकिन
 राज्य  में  सड़क  रेलवे  विमान  सेवा  और  संचार
 सेवा  जैसी  आधारभूत  सुविधाओं  का  भारी  आभाव

 हमारी  आर्थिक  उदारीकरण  की  नीति  के  अन्तर्गत  आविवासी  क्षेत्रों
 में  उद्योग  स्थपित  करने  पर  पांच  वर्ष  तक  कर  न  लगाने  की  छूट  की
 व्यवस्था  लेकिन  उपरोकृत  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  न  होने  के
 कारण  एक  भी  ओद्योगिक  गृह  ने  मरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  उद्योग  लगाने
 की  पेशकश  नहीं  की  है  ज़बकि  अथस्क  जैसे  स्वनिज  का  वहां
 भारी  भंडार

 राष्ट्रीय  राजपथों  की  हालत  बहुत  र्वराब  बरमित्रपुर  से  बानरपाल
 जाने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  शीघ्र  मरम्मत  की  आवश्यकता  भारी
 यातायात  के  कारण  लाठीकटा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  दोहरा  करने
 की  आवश्यकता

 यद्यपि  मुझे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  प्रसिद्ध  ररकेला  इस्पात  संयंत्र
 होने  का  गर्व  है  लेकिन  इसे  अभी  तक  विमान  सेवा  से  नहीं  जोड़ा  गया
 हे  में  इस  मामले  को  बार-बार  उठा  चुका  हूं  लेकिन  मुझे  इस  मामले  में
 कोई  सफलता  प्राप्त  नहीं  जब  तक  रूरकेला  के  लिये  विमान  सेवा
 आरम्भ  नहीं  की  औद्योगिक  गृह  यहां  उद्योग  स्थापित  करने  फे
 लिए  आकर्षित  नहीं  मेरा  आपसे  अनुरोध  हे  कि  दिल्ली  से  बरास्ता

 रूरकेला  तक  विमान  सेवा  आरम्भ  की

 मेरे  क्षेत्र  में  दूरसंचार  प्रणाली  की  ओर  शीघ्र  ध्यान  दिये  जाने  की
 आवश्यकता  60  प्रतिशत  से  अधिक  टेलीफोन  ख़राब  रहते

 बी  मशीनों  को  स्थपित  करने  में  जानबूझकर  विलम्ब  किया  जा
 रहा  यढापि  एक॑  वर्ष  पूर्व  ये  मशीनें  आ  गई  सभी  पंचायत
 मस्यानयों  को  टेलीफोन  सेवा  से  नहीं  जोड़ा  गया  में  सरकार  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  ओर  शीघ्र  ध्यान

 मेरे  जिले  के  अनेक  भाग  अभी  भी  दूरदर्शन  सुधिधा  से  वचित
 मगर  ओर  बड़गांव  में  कम  शक्ति  का  ट्रासमिशन  केन्द्र  स्थपित  किया

 जाना  बोनाई  केन्द्र  शीघ्र  चालू  किया  जाना
 आदियासी  सस्कृति  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  रुरकेला  में  एक  दूरदर्शन

 स्टूदियों  स्थापित  किया  जाना
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 सामाजिक  समानता  और  गरीबी  उन्मूलन  सम्बन्धी  बजट  में  प्रस्ताव
 प्रशंसनीय  ग्रामीण  रोजगार  प्राइमरी  शिक्षा  और  प्राइमरी
 स्वास्थ्य  सम्बन्धी  कायक्रमों  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जानी
 हमारी  प्राइमरी  शिक्षा  को  उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जानी  हमारे
 गांवों  में  स्कूल  भवन  नहीं  इसके  कारण  छात्रों  की  संख्या  बढ़ने  की
 बजाये  बहुत  घट  रही  प्राइमरी  स्तर  पर  ही  शिक्षा  छोड़ने  वाले  छात्रों
 की  संर्या  बहुत  बढ़ी

 मध्याहन  भोजन  सम्बन्धी  योजना  को  लगू  करने  से  ग्रामीण  बच्चों
 की  संख्या  में  निश्चित  रुप  से  वृद्धि  लेकिन  स्कूल  भवन  न  होने
 के  कारण  शिक्षक  भी  पढ़ाने  के  प्रति  अधिक  ईमानवार  नहीं

 इस  बारे  में  किये  जामे  वाले  सब  प्रयास  व्यर्थ  मेरा  सरकार  और
 सम्मानीय  सभा  से  अनुरोध  है  कि  इस  मामले  को  राष्ट्रीय  चिन्ता  का
 मामला  समझा  जाना  आदिवासी  क्षेत्रों  में  और  अधिक  आबासीम

 सेन्ट्रल  स्कूल  और  नवोदय  विद्यालय  स्वोले  जाने  मेरा  सरकार  से

 अनुरोध  है  कि  उड़ीसा  के  सुन्दरगढ़  जिले  में  बिरमित्रपुर  में  एक  केन्द्रीय
 विद्यालय  र्वोला  जाना

 गांवों  में  प्राइमरी  चिकित्सा  के  बारे  में  काफी  काम  किया  जाना
 देश  में  और  उडीसा  में  मेरे  सुन्दरगढ़  जिले  में  शिशु  मृत्यु  दर  ओर

 महिलाओं  में  प्रसवपूर्व  ओर  प्रसव  के  बाद  मृत्यु  दर  सबसे  अधिक
 बच्चों  और  महिलाओं  को  चिकित्सा  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  में  सरकार
 से  अनुगोेध  करती  हूं  कि  मरे  निर्वाचन  क्षेत्र  सुन्दरमढ़  में  जच्चा-बच्या
 देग्वभाल  केन्द्र  स्वोला  जाना

 राष्ट्रीय  समाज  सहायता  जिसमे  65  वर्ष  से  अधिक  आयु
 वाले  व्यक्नि  को  75  रुपये  देने  की  व्यवस्था  राज्य  सरकार  द्वारा
 ईमानदारी  से  लागू  किये  जाने  से  हमारे  ग्रामीण  लोगों  को  जिनकी  ओर

 ध्यान  नहीं  दिया  काफी  लाभ  आवास  समस्या  आज  '

 देश  की  प्रमुर्थ  समस्याओं  में  से  एक  समस्या

 आज  सैकड़ो  लोगों  के  पास  कृषि  योग्य  भूमि  नहीं  रहने  के
 लिये  आवास  नहीं  हे  ओर  खाने  के  लिये  भोजन  नहीं  इंदिरा  आवास
 योजना  गरीबों  को  आवास  उपलब्ध  कराने  के  लिये  एक  बहुत  उपयोगी
 योजना  लेकिन  हमारा  पूर्व  अनुभव  यह  रहा  है  कि  इंदिरा  आवास
 योजना  के  अन्सर्गत  निर्मित  आवास  सुनसान  क्षेत्रों  में  है  जेसे  उनका
 निर्माण  अछूतों  के  लिये  किया  गया  इन  कालोनियों  के  लिए  पेय

 बिजली  आदि  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  इस  कारण
 अधिकांश  कालोनियो  अनेक  वर्षो  बाद  खाली  पड़ी  मेग  सरकार  से
 यह  अनुरोध  है  कि  इन  लोगों  को  इंदिरा  आवास  योजना  के  अन्तर्गत
 बसाने  से  पूर्व  अन्य  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जाये  जिससे  लोग  अपना
 नया  जीक्म  आरम्भ  कर

 में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  और  आकर्षित  करना  चाहती  हूं
 कि  देश  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  आज
 समाज  के  सबसे  गरीब  लोगों  में  से  आदिवासियों  की  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करने  के  लिये  सहकारी  औरे  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंको  की  स्थापना
 से  युवक  शिक्षित  बेरोजगार  अपने  पेरो  पर  खड़े  हो  मेरा  सरकार
 से  अनुरोध  है  कि  रूरकेला  के  पूर्वी  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  के  क्षेत्रीय  बैंक
 स्वोले  जाने  अनुसूचित-जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  विल
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 की  भूमिका  बड़ी  निराशाजनक  रही  और  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  वित्त  निगम  के  कार्यकारण  का  मश्थाकन
 समय  समय  पर  किया  जाना  चाहिये  और  इन  समुदायों  को  सक्ययता  देने
 के  लिये  इन्हे  प्रभावकारी  संस्थाएं  बनाया  जाना  में  बजट  प्रस्तावों
 का  समर्थन  करती

 रामकृण्ण  कुसमरिया  :  माननीय  उपाध्यक्ष
 मैं  विल  विधेयक  का  विरोध  करते  हुये  कुछ  बातों  की  तरफ  माननीय
 विल  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हमारा  वेश  कृषि
 प्रधान  देश  है  और  यहां  की  अर्थव्यवस्था  का  बहुत  बड़ा  आधार  कृषि

 परन्तु  आज  हालत  ऐसी  है  कि  फर्टिलाईजर्स  पर  सबथसिही  कम  हो

 जाने  के  कारण  जहां  उनके  रेट्स  बेतहाशा  बढ़  गये  है  वहीं  किसानों  की
 उत्पादन  लागत  भी  बढ़ती  जा  रही  है  और  किसान  का  उत्पादन  उसके

 लिये  काफी  घाटे  का  सौदा  होता  जा  रहा  यदि  इस  देश  का  किसान

 घाटे  में  रहेगा  नो  निश्चित  म्प  से  आप  भले  ही  अर्थ  व्यवस्था  के

 उदारीकरण  फे  नारे  लगाते  ग्लोबलाईजेशन  की  बाते  करते  आर्थिक

 सुधागें  की  चर्चा  करने  रहे  या  कुछ  और  बड़े  नारे  लगाये  और  लोगों  के

 बीच  जोरो  से  उनका  प्रचार  -  प्रसार  करते  रहें  लेकिन  वास्तव  में  धरातल

 पर  लोगों  की  हालत  खुशहाल  नहीं  बन  गरीबी  बढ़ी  हे  और

 बढ़ती  चली  जा  रही

 उपाध्यक्ष  अभी  जो  चित्र  आम  उपभोक्‍ता  आम  नागरिक

 का  आता  है  वह  यह  आता  हे  कि  जिसके  ऊपर  महंगाई  का  बोझ

 भुखमरी  का  बोझ  भ्रष्टायार  का  बोझ  इनसे  दबा  हुआ  यह

 जो  छूट  दी  गई  हे  यह  ऐसी  ही  हे  जैसे  भिखारी  आदमी  को  माननीय

 वित्त  मंत्री  रोटी  का  एक  टुकड़ा  देकर  अपनी  ओर  आकर्षित  कर  रहें

 यह  हालत  आज  हमारे  आम  नागरिक  की  है  ओर  हम  सुधरे  हालात

 की  बात  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  अभी  हमारे  अन्य  लोग  भी  बोल  रहे  में

 आपसे  निवेवन  कर  रहा  हूं  कि  हमारे  जो  स्वदेशी  उद्योग  हे  उनमें  लारों

 लोग  बेरोजगार  हो  रहे  लगभग  22  लाख  इकाइयों  मे  से  ५  लाख

 इकाइयां  बन्द  होने  के  कगार  पर  है  और  श्रमिकों  को  उनमें  ले  निकाला

 जा  रहा  उद्योग  बीमार  एक्सड॒ज  इयूटी  उन  पर  लगाई  जा  रही

 इससे  हमारे  घरेलू  उद्योग  बहुत  नुकसान  उठा  रहे  लेकिन  बाहर

 के  लोगों  को  छूट  देकर  के  यहां  बसाने  के

 इकाइयां  खुलवाने  के  लिए  महद  दी  जा  रही  इस  प्रकार  से

 यदि  हम  अपने  उद्योग  के  मूल  ढांधे  पर  आधात  अपनी  मूल

 संस्कृति  पर  आद्यात  तो  निश्चित  रूप  हमें  नुकसान  उठाना

 पड़ेगा  और  जो  अभी  तक  हम  आत्मनिर्भर  हमारी  वह  आत्मनिर्भर

 स्वत्म  हो

 इसी  तरह  से  माननीय  उपाध्यक्ष  हमारे  यहां  कहा  गया  हे

 सम  नहीं  कोई  दुस्व  यह  रामायण  में  कहा  गया  है  ओर

 राम-राज्य  की  जो  कल्पना  की  गई  उसमें  भी  तुलसीवास  जी  ने

 राम-राज्य  का  वर्णन  करते  हुए  कहा

 ।  1917  विल  1995  -  जारी  298

 कोई  दुर्बी  ना  ठारद  दीना  मही  कोई  अबोध  न  विद्या  हीना

 वैहिक  दैविक  भौतिक  तापा  राम  राज  मरी  काहु

 यह  परिभाषा  इस  तरह  से  यदि  हम  लोगों  को  क

 राज्य  की  सजा  देते  तो  निश्थितरुप  से  हमें  इन  सिद्धान्सो  के  आधार
 पर  चलना  लेकिन  जहां  दरिद्रता  का  सवाल  जहां  गरीबी  का
 सवाल  यह  बढ़ती  जा  रही

 उपाध्यक्ष  अभी  हमारे  लोग  चर्चा  कर  रहे  थे  कि  पीने  के  '

 पानी  की  एक-एक  बून्द  के  लिए  लोग  तरस  रहे  मरे  दमोह
 जिले  दमोह -  पम्सा  विधान  सभा  क्षेत्र  हां  पर  आझार  दिन  में  एक
 दिन  पानी  मिलता  आम  नागरिक  की  सुविधाओं  का  यह  हाल
 का  क्षेत्र  एक  आदिवासी  क्षेत्र  वहां  आज  भी  47  वर्ष  की  आजादी
 के  बाद  यह  हालत  है  कि  वर्षा  के  मोसन  में  चार  महीने  के  लिए
 आदमी  कैद  हो  जाते  वहां  से  बाहर  आने  क  लिए  कोई  साधन  नहीं

 यदि  कोई  बीमार  हो  तो  वही  उसको  मरना  पहला  आज
 यह  हालत  हमारे  देश  की  ये  भौतिक  उपलब्धियां  है  कि  अभाव  इस
 हालत  के  सुधारने  के  लिए  कोई  उपाय  नहीं  किए  गए  हमारे  यहां

 नदियां  बहुत  कोपरा  में  हसिन  केन  लेकिन

 इनके  पानी  का  सदुपयोग  नहीं  हो  रहा  योजनाएं  बनी  तालाबों  में

 80  प्रतिशत  काम  हो  गया  नाबाक्लोसर  का  काम  बाकी  रह  गया
 है  लेकिन  उसको  पूरा  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  बीसाल  से  योजना

 अधूरी  पही  उसका  रेट  बढ़ता  जा  रहा  अब  आमदनी  कहां  से
 उसमें  जो  मटीरियल  लगने  वाला  है  वह  कीमती  होता  जा  रहा

 जो  काम  पहले  दो  पैसे  में  होने  वाला  था  उसमें  अब  दस  गुनी
 लागत  लग  रही  इस  तरह  से  हम  घाटे  पर  घाटा  उठाते  जा  रहे  हैं

 और  हम  आर्थिक  सुधार  की  बात  कर  रहे

 मान्यवर  उपाध्यक्ष  इसी  तरह  से  में  आपसे  निवेदन  करना
 चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  जो  किसान  उनको  अपनी  फसलों  के  रेट

 प्राप्त  नहीं  हो  रहे  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इसमें  किसानों  को
 प्रतिनिधित्व  देकर  जो  एग्रीकल्थर  प्राइस  कभीशन  है  उनमे  उनको  बेठाकर
 उनको  लाभकारी  मूल्य  दिलाने  की  व्यवस्था  पिछले  साल  जुलाई
 में  कांग्रेस  की  एक  रेली  हुई  उसमें  लालकिले  से  माननीय  प्रधान
 मंत्री  जी  ने  एक  भाषण  दिया  था  जिसमें  उन्होंने  एक  बात  कही  थी
 कि  यह  जो  महंगाई  बढ़  रही  है  वह  इसलिए  बढ़  रही  है  कि  हमने
 किसानों  को  उनकी  फसल  का  ज्यादा  मूल्य  दिया

 उपध्यक्ष  जी  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  किसान  जो  कि  वर्षो
 से  ख्वेती  कर  रहा  उसे  आज  तक  लाभकारी  मूल्य  महीं  उल्टे
 उसकी  फसल  बरसात  व  सूरका  आदि  के  कारण  नष्ट  होती
 जाती  उनको  उसका  न  तो  कोई  मुआवजा  मिलता  है  और  न  ही

 उनकी  फसल  के  बीमा  आदि  देने  का  कोई  प्रावधान  यह  हालत

 होते  हुए  भी  प्रधानमंत्री  जी  यह  कहे  कि  हमने  उनको  लाभकारी  मूल्य
 दिया  हमने  किसानों  को  उनकी  फसल  की  ज्यादा  कीमत  दी
 इसलिए  वे  रेट्स  बढ़  रहे  रेट्स  बढ़ने  के  कारण  दूसरे  आज

 घोटले  पर  घोटाले  हो  रहे  भ्रष्टाचार  हो  रहे  हे  इसलिये  ये  रेट्स  बढ

 रहे  काला  धन  ओर  कई  प्रकार  की  समस्‍यायें  आज  आपके  समाने
 है  जिसके  कारण  यह  महंगाई  बढती  चली  जा  रही  किसान  के  ऊपर



 2५०५  वित्त  1995  -  जारी

 यह  आरोप  लगाये  जा  रहे  हें  कि  हमसे  उनको  ज़्याद  मूज्य  दिय  इस

 कारण  आज  उपभोक्ताओं  और  किसानों  के  बीच  एक  अधिश्वास  पेदा

 हो  गया  किसान  को  लोग  अन्नदाता  मानते  वह  श्रद्धा  का  पात्र
 वह  खुद  घाटे  में  रहकर  खेली  करता  है  लेकिन  इस  बयान  के  बाद

 उपभोक्ता  के  मन  में  यह  शंका  पैदा  हो  गयी  है  कि  किसान  को  ज्यावा

 मूल्य  मिल  रहा  है

 इसके  बावजूद  भी  किसान  रो  रहा  वह  अन्नवाता  जो  श्रद्धा
 का  पात्र  आज  अविश्वास  का  पात्र  बन  गया

 उपाध्यक्ष  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  इसका

 बहुत  बहुत

 श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांटये  :  मैं  वित्त  विधेयक
 1995-96  -  96  का  समर्थन  करता  प्रत्यक्ष  ओर  अप्रत्य्  करों  पर  जिसमें
 स्त्रोत  पर  कर  में  50  प्रतिशत  व्यवसायियों  ओर  तननीकी  सेवाओं
 में  पर  बजट  में  लगाये  कर  को  10  प्रतिशत  से  घटाकर  5
 प्रतिशल  करना  विज्ञापन  ठेकों  के  लिए  भुगतान  आधारभूत  योजनाओं
 के  लिये  कर  न  देने  की  छूट  को  ओर  बढ़ाया  जाना  और  जीवन  रक्षक

 दवाइयों  पर  आयात  शुल्क  में  छूट  शामिल  हे  के  लिये  वित्त  मंत्री  बधाई
 के  पात्र

 में  वित्त  मंत्री  के  मट्‌टी  तेल  के  लिए  के  ऋण  की
 "

 अनुमति  ग्लास  पार्ट्स  ब्लैक  एण्ड  व्हाइट  पिक्चर  कागज
 कागज  बोर्ड  पर  आयात  शुल्क  में  भारी  कमी  करने  के  लिए  धन्यवाद
 देता

 मुझे  विश्वास  हे  कि  इन  उपायों  से  अर्थव्यवस्था  को  प्रोत्साहन
 मिलेगा  क्‍योंकि  उक्त  रियायतें  उद्योग  और  संसद  सदस्यों  से  प्राप्त
 अधभ्योवेनदनों  की  कही  जांच  के  बाद  दी  गई  वित्त  मंत्री  द्वारा
 घोषित  विभिन्‍न  रियायतों  से  अर्थष्यक्स्था  में  उदारोकरण  और  प्रतिस्पर्धा
 को  बढ़ावा

 का  विस्तार  स्वागत  योग्य  है  और  इससे  विकास  को  बल

 मुझे  विश्वास  है  कि  शुल्क  दरों  में  कमी  का  राजस्व  पर
 अधिक  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  बल्कि  इससे  कर  ढांचे  के  सरलीकरण  ओर

 युक्ति  युक्तकरण  में  मदद  गत  वर्ष  के  अनुभव  से  हमें  आशा
 झलकती

 आधारभूत  क्षेत्र  में  निविश  करने  वाली  कम्पनियों  अब  अपना  व्यक्साय

 आरम्भ  करने  के  12  वर्ष  के  भीतर  कभी  भी  पांच  वर्ष  कर  अवकाश

 की  अवधि  का  घयन  कर  सकती  इसके  परिणामस्वरुप  सहकों  राज

 नये  हवाई  अड्डे  पत्तन  और  तीब्र  परिवहन  प्रणाली

 जैसे  आधारभूत  क्षेत्रों  मे ंनिविश  करने  वाली  कम्पनियों  को  बहुत  अधिक

 प्रोत्साहन

 वर्ष  1795-96  के  बजट  प्रस्तावों  की  मुर्य  सकारात्मक  बातें

 निम्नलिस्वित  हैं  :

 22  1995  विस  1995  -  जारी  300

 थाटा  5000  करोड़  के
 स्तर  पर  रखा  गया

 बिलीय  घाटा  सकल  घरेलू  उत्पाद  जी  ही  पी  का  5.5  प्रतिशत  रस्वा
 गया

 सीमा  शुल्य  में  भारी  कमी  और  बड़ी  संख्या  नें  निर्मित
 उत्पादों  के  लिये  उत्पाद  शुल्क  में  सीमा  शुल्क  में  सबसे  अधिक
 50  प्रतिशत  तक  छूट  दी  गई

 आयकर  छूट  की  सीमा  40,000  रुपये  तक  इसके
 परिणास्वरुप  एक  व्यक्ति  जिसकी  प्रतिवर्ष  आय  55,000  रुपये  तक
 को  कोई  कर  नहीं  देना  होगा  नौकरी  करने  कली  गहिलाओं  के  लिये
 यह  सीमा  58,000  रुपये

 केन्द्रीय  परिव्यय  70141  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  78,849

 करोड़  रुपये  कर  दिया

 रक्षा  परिष्यय  बढ़ाकर  25,000  करोड  रुपये  कर  दिया  गया

 विभिन्न  मदों  पर  उत्पादन  शुल्क  और  सीमाशुलल्‍क  मे  की

 गई  कमी  से  राजस्व  में  2400  करोड़  रुपये  की  हानि  होने  का  अनुमान
 हे  जिसकी  भरपाई  अधिक  वसूली  से  होनी  सम्भव

 उर्वरक  उद्योग  के  लिये  र्वाद्य  और  अन्य  कृषि  उत्पादन
 पर  राजसहायता  में  खाद्य  ओर  अन्य  राजसहायता  12,400  करोड़
 रुपये  तक  यालू  वर्ष  में  वित्तीय  घाटा  सकल  घरेलू  उत्पाद  पी

 का  6.7  प्रतिशत  हुआ  हे  जबकि  अनुमान  6.00  प्रतिशत  का  वर्ष
 1995-96  में  5.5  प्रतिशत  का  घाटा  हाने  का  अनुमान  यदि
 विकास  दर  बनी  रहती  तो  ऐसा  सम्भव

 बचत  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  घाटा  80  के  अन्तर्गत

 आय  छूट  का  स्तर  10,000  रुपये  से  बढ़ाकर  12,000  रुपये  कर  दिया
 गया  है  ओर  को  10,000  रुपये  से  बढ़ाकर  20,000  रुपये

 कर  दिया  गया  '

 शिक्षा  स्वास्थ्य  और  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  के  लिये  बजट
 प्रावधान  में  भारी  वृद्धि  की  गई  और  गरीबी  उन्मूलन  कार्यक्रमों  पर

 अधिक  बल  दिया  गया  केन्द्र  सरकार  को  विभिन्‍न  राहतों  के  कारण
 लगभग  1562  करोड़  रुपये  की  हानि

 उत्पाद  शुल्क  का  लाभ  प्राप्त  करने  वाले  लद्यु  उद्योगों  के  लिये

 छूट  स्तर  2  करोड़  रुपये  से  बढ़ाकर  3  करोड़  रुपया  कर  दिया  गया

 के  अम्तर्गत  एक  नई  आधारभूत  संरचना  विकास  निधि
 की  स्थापना  2,000  करोड़  की  राशि  से  करने  का  प्रस्ताव  है  जिससे
 गाग्रीण  आधारभूत  संरचना  में  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  के

 प्रोत्साहन  मिल

 भी  सहकारी  ओरे  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंको  द्वारा  ऋण  देने  के
 लिये  100  आदिवासी  जिलों  में  शारवाएं  स्वोलेगी  जिसमें  अनुसूचित  जाति
 ओर  अनुसूचित  के  लोगों  की  स्थिति  भें  सुधार  लाया  जा
 सके सका
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 खादी  और  ग्रामोद्योग  जिसे  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  के  लिये

 बहुत  महत्वपूर्ण  समझा  जाता  है  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे  आर्थिक  रुप  से
 समर्थ  उद्योगो  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिये  1000  करोड़  रुपये
 उपलब्ध  कराये  गये  हैं  ही  के  अन्‍्तर्गत  प्रौद्योगिकी
 और  आधुनिकीकरण  निधि  की  स्थापना  के  लिये  200  करोड़  रुपये  की
 व्यक्स्था  की  गई  जिससे  लघु  उद्योगों  की  नियति  क्षमता  को  मजबूत

 ,  कर  गुणवत्ता  परियोजनाओं  को  सहायता  उपलब्ध  कराई

 इंदिरा  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  गांव  के  गरीब  लोगों  को  आधषास
 के  लिये  राज  सहायता  का  लक्ष्य  दुगना  कर  10  लाख  आवास  प्रति  वर्ष
 कर  विया  गया  राष्ट्रीय  सामाजिक  योजना  के  अन्तर्गत  बृद्धों  और
 कमजोरों  के  लिये  प्रतिमाह  75  रुपये  पैंशन  की  व्यक्सथा  की  गई
 लेकिन  यह  प्रावधान  गरीबी  से  नीचे  रह  रहे  65  बर्ष  से  अधिक  आयु  के

 व्यक्तियो  के  लिये  किया  गया  उनके  लिये  पंथायतो  ह्वारा  एक  मई

 समूह  जीक्रन  बीमा  योजना  भी  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव  स्कूल
 बच्चो  के  लिये  मध्याहन  भोजन  की  योजना  भी  आरथ्भ  करने  का
 प्रस्ताव  में  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  75  रुपये  की  राशि

 को  बढ़ाकर  कम  से  कम  125  रुपये  कर  दिया  जाये  क्योंकि  यह  मामूली
 राशि  पर्याप्त  नही

 सीमित  संसाधनों  को  ध्यान  मे  रखते  हए  वित्त  मंत्री  ने  1795-96

 के  लिये  बजट  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  आश्चर्यजनक  कार्य  किया

 प्रत्येक  क्षेत्र  में  प्रभावशाली  मिगरानी  और  निधि  समवर्ती

 मूल्यांकन  किये  जाने  पर  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  हम  विकास  लक्ष्य  को

 प्राप्त  करने  में  सफल  होंगे  और  विश्वसनीय  उपलब्धियां  प्राप्त  और

 अधिक  सुदृढ़  तथापि  मैं  वित्त  मंत्री  से  कुछ  मामलों  में  चिनता

 प्रकट  करता  हूँ  और  कुछ  मुद्दों  पर  अपने  विधार  ध्यक्त  करमा  याहूंगा
 और  सरकार  से  अनुरोध  करुंगा  कि  उन  अनेक  गुण-दोष  के

 अनुसार  विचार

 निगमित  क्षेत्र  में  निराशा  व्याप्त  है  क्योंकि  अधिभार  में  कमी  नहीं

 की  गई  वेतनभोगी  वर्ग  को  बचत  ओर  निषेश  पर  प्रोत्साहन  के  रुप

 में  राहत  दी  जानी

 सामाजिक  कल्याण  योजनाओं  ओर  ग्रामीण  और  शहर  के  गरीबों

 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  आरम्भ  की  जाने  वाली  योजनाओं  के  लिये

 आबंटित  राशि  में  भारी  वृद्धि  किया  जाना  एक  स्वागत  योग्य  कदम

 यदि  योजनाओं  को  प्रभावशाली  ढंग  से  क्रियान्वित  किया  जाता  है  तो

 समाज  के  निर्धन  वर्गों  के  ओर  आर्थिक  जीवन  स्तर  में  भारी

 परिवर्तन  आ  सकता  हमारा  पिछला  अनुभव  यह  रहा  हे  कि  निर्धन

 वर्गों  के  लिये  आबंटिलत  धनराशि  उन  तक  नहीं  पहुंचती  हे  जिससे  इनका

 मुख्य  उद्देश्य  ही  असफल  हो  जाता  त्रुटियों  ओर  कनियों  को  दूर

 करने  के  लिये  निगरानी  और  समवर्ती  मूल्यांकन  अत्यन्त  आवश्यक

 उपरोक्त  योजनाओं  पर  खर्च  की  जाने  वाली  राशि  की  जिम्मेवारी

 निर्धारित  की  जानी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  पढ़ने  की

 अनुमति  नहीं  है

 श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  आंटये  :  मुझे  पता  में  केवल  दो  या
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 तीन  मिनट  यद्यपि  सामाजिक  असभागता  और  गरीबी  उम्भूलन  पर
 जोर  दिया  गया  तथापि  बिलासित  की  बस्तुओं  पर  सीना  शुल्क  और
 उल्पाद  शुल्क  में  भारी  छूट  वी  गई  है  जिससे  मुर्यतया  अमीरों  को  ही
 लाभ  ऐरिएटिड  एयर  कशहिश्ञनिग  प्रधाध
 न  आंति  पर  शुल्क  में  कमी  से  उन  लोगो  को  कोई  लाभ  मही  होगा  जो
 नरीबी  की  रेश्वा  से  मीचे  रह  रहे  बास्तथ  में  इन  वस्तुओं  और  अन्य

 बसतुएं  जैसे  शराय  आदि  पर  शुल्क  नें  वृक्षि  की  जानी  चाहिये  थी  जबकि
 उनको  छुआ  तक  नहीं  गया  इन  बततुओं  पर  शुल्क  लगाकर  बंधे
 मात्रा  में  राजस्थ  प्राप्त  किया  जा  सकता  था  और  गरीबों  के  लिये  लानाजिक
 कार्यो  के  हेतु  और  धनराशि  उपलब्ध  करायी  जा  सकती

 '
 इसके  विपरीत  सीमेम्ट  पर  शुल्क  बढ़ाने  से  गरीबों  की  आधास

 योजनाओं  पर  बिपरीत  प्रभाव  विश्तीप  मीतियों  में  राजनीतिक
 बचनवद्धता  को  उचित  महत्व  विये  जाने  की  आवश्यकता  कर्मचारी
 वर्ग  ने  यह  मजबूत  धारणा  है  कि  गत  थार  बषों  में  आधुनिकीकरण
 कार्यक्रम  के  पैकेज  के  नाध्यण  से  स्म्ण  सरकारी  उपक्नों  को  पुनः  भालू
 करने  के  लिये  कोई  प्रयास  नहीं  किये  गये  रग्ण  सरकारी  उपक्रमों
 को  चालू  करने  और  आधुनिकीकरण  के  लिये  उपलब्ध  कराई  गई
 शशि  अपर्थाप्स  है  और  कार्यक्रमों  की  क्रियाम्बिति  ब्रुटिपूर्ण  अतः  हृम्ज

 इकाइयों  विशेषकर  कपड़ा  क्षेत्र  मे ंआधुनिकीकरण  के  लिये  धनराशि  का
 आवंटन  प्राथमिकता  के  आधार  पर  किया  जाना  सार्वजनिक

 क्षेत्र  की  इकाइयों  में  हो  रहे  विनिवेश  को  केवल  इन  इकाइयों  के
 विस्तार  .  आधुनिकीकरण  आदि  के  लिये  स्वर्च़्  करना  यद्यपि
 निजीकरण  के  कुछ  विशेष  लाभ  परन्तु  सब  बुराईयों  के  लिये  यह
 उपचार  नहीं  इस  सम्बन्ध  में  मैं  भेल  का  उल्लेश्व  इसकी
 तकनीकी  दक्षता  और  विशीय  स्थिति  का  अपना  रिकार्ड  फिर  भी  इसे
 आईर  नहीं  मिल  रहे  इसका  कार्यनिष्यावन  अन्य  लार्जनिक  उपक्रमों

 की  तुलना  में  बहुत  अच्छा  रहा  जब  कभी  भी  विश्वष्यापी  टेंडर
 जारी  किये  जाते  हैं  सबसे  कम  बोली  लगाने  काले  को  टेंडर  दिया  जाता

 आज  हमारी  अनेक  विद्युत  परियोजनाएं  चल  रही  फिर  भी  भेल *
 के  लिये  धमराशि  और  आइर  की  कमी  में  मामनीय  विस  मंत्री  से

 अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  बारे  में  ध्यान

 आज  सार्वजनिक  क्तिरण  प्रणाली  में  आमूल  परिषर्तन  की  आषश्यकता
 देश  के  गरीब  और  कमजोर  वर्गों  तक  इसका  लाभ  नहीं  पहुंच  रहा
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  व्याप्त  विभिम्न  श्रुटियो  और  कनियों

 को  प्रभावशाली  ढंग  से  दूर  किया  जाना  द्याहिये  और  दोषी  अधिकारियों
 और  व्यापारियों  के  विर्द्ध  सतत  कार्यवाही  की  जानी  मेरी  यह
 राय  है  कि  सामाजिक  वितरण  प्रणाली  के  बारे  में  अनेक  बार  चर्चा  किये
 जाने  के  बावजुद  इसका  कार्यान्‍्थयन  लंतोषजनक  नहीं  सार्थजनिक

 वितरण  प्रणाली  में  परिचय  पत्र  जाये  किये  जाने  इस  प्रकार

 जाली  राशन  कार्ड  समाप्त  हो  बित्त  मंत्री  अरधव्यवस्था  को  लक्षित

 स्तर  से  भी  ऊपर  उठाने  के  लिये  कास्तव  में  प्रशलनाय  कार्य  कर  रहे
 ६

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  श्री  रासा  सिंह  रावत  अपना  भाषण  आरभ्भ
 आपका  नाम  पहली  सूची  में  मही

 ...  )...

 प्रो०  रासा  सिंह  रावल  :  मेरा  माम  पहली  सूची  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  कत  पहली  सूची  पर

 श्री  खड़्री  के  हस्ताक्षर

 '
 * *

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  में  आसन  के  प्रति  पूर्ण  सम्मान  रस्वते

 हुए  कहना  चाहता  हूं  कि  आसन  का  निर्णय  सर्वोपरि  आसन  के
 प्रति

 उपाध्यक्ष  महोबय  :

 रासा  सिंह  रावल  :  एक  व्यक्ति  बोल  गया  और  उसके  बाद

 भेरा  नाम

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  आपकी  खराब
 धारणा  नहीं  होनी  पीठासन  मे  कोई  गलती  नहीं  की  एक
 अन्य  सूची  भी  हे  जिस  पर  किसी  व्यक्ति  मे  हस्ताक्षर  नहीं  किये

 दूसरे  एक  ओर  अन्य  पत्र

 5

 प्रो०  रासा  सिंह  रावल  आसन  के  प्रति  सम्मान  रखते  हुए
 केवल  एक  व्यवस्था  भाहूंगा  कि  जिस  सूची  के  अध्दर  हो  भित्रों  का
 नाग  लिखा  हुआ  उस  में  एक  मिन्र  पाटीदार  जी  बोल  उनके
 बाद  में  मेरा  नाम  मैं  भी  मेरी  पार्टी  का  सचेतक  हूं

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  आपमे  कोई  पता  नहीं  भेजा  आप

 पूर्णतया  गलती  पर  आप  अपना  धेर्य  अनावश्यक  ही  र्थो  रहे

 इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  अब  आप  पांच  मिनट  बोल  सकते

 हैं
 ः

 +

 प्रो  रासा  सिंह  रावत  :  कालकादास  जी  के  हस्ताक्षर  सचेतक

 लिखा  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  इस  पर  उच्चित  रूप  से  हस्ताक्षर  नहीं
 कया  आपको  इसकी  जानकारी

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  इस  पर  हस्ताक्षर

 ०22  1995
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 ४:  ॥ हू  हे  ब
 हा  53 ््ि  *  ग  कट

 े
 महोबय

 :  सबक  ऊपर  आप  सब  हस्ताक्षर  कर  सकते

 यह  जरूरी  नहीं  है  कि  इस  पर  हस्ताक्षर  न

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  में  स्वयं  सचेतक  में  भी  चाहता  तो

 लिखकर  भेज  मेरे  मित्रों  ने  स्वयं  अपना  नाम  लिखकर  भेज

 उनका  नाम  ले  जो  किसी  क्िप  की  तरफ  से  लिखा  हुआ  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  कृपया  बहस  न  आप  अपना  भाषण
 समाप्त  आप  पूर्णतया  गलती  पर  आप  अपने  कार्यालय  में  जो
 रिकाई  रखते  हैं  उससे  जांध  कर  सकते  आप  कृपया  अपना  भाषण
 पांच  मिनट  में  समाप्स

 रासा  सिंह  रावत  ;  मेंसे  अपने  सामने  हाथ  से  लिखकर
 .  भेजा  पर  बोलना  नहीं

 हे  उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आप  बोलना  नहीं  श्री  धामस
 अपना  भाषण  आरम्भ

 श्री  धामस  :  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन
 करता  यह  विधेयक  बजट  में  प्रस्तुत  उन  प्रस्तावों  के  आधार  पर
 लाया  गया  हैं  जिनकी  जनता  बजट  के  रुप  में  प्रशंसा  की  गई  अत

 मुझे  बजट  की  सामान्यता  तथा  नये  वित्त  विधेयक  में  लगाये  गये
 कराधान  के  तरीके  तथा  वित्त  विधेयक  के  माध्यम  से  लाये  गये  नये
 संशोधनो  के  बारे  में  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  मेरा  सुझाव  हे  कि

 इसमे  विशेष  रूप  से  लघ्यु  औद्योगिक  क्षेत्र  के  बारे  एक  अथवा  दो

 संशोधन  अथवा  परिवर्तन  किये  मेरा  एक  संशोधन  रबड़  का  धागा

 eR  बनाने  वाले  लघु  उद्योगों  के  बारे  में  यह  लघु  उद्योग  मुख्यतया  केवल

 लघु  उद्चोग  क्षेत्र  में  है  जहां  भारत  अच्छी  किस्म  का  लचीला
 धागा  बना  रहा  लेकिन  इस  उद्योग  पर  भारी  कर  लगाने  से  लोगों

 को  बहुत  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  रबड़  का  धागा
 बनाने  वाले  उद्योग  पर  20  प्रतिशत  कर  लगया  जा  रहा  हे  जबकि
 आयात  शुल्क  में  सामान्यतया  कमी  की  गई  आयात  शुल्क  में  कमी

 किये  जाने  से  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  निर्माताओं  को  कठिनाइयों  का
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 सामना  करना  पह  रहा  है  क्योंकि  जिन  उद्योगों  को  इस  कच्ची  सामग्री
 के  रूप  में  आवश्यकता  होती  थी  वे  अब  अच्छी  शर्तों  पर  इसे  बाहर  से
 प्राप्त  कर  रहे  मेरा  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  हे  कि  उत्पाद  शुल्क
 को  20  प्रतिशत  से  धटाकर  कम  से  कम  15  प्रतिशत  किया

 मुख्य  न्यायाधीशों  का  सम्मेलन  गत  वर्ष  हुआ  था  और  इस
 प्रकार  का  एक  ओर  सम्मेलन  जुलाई  में  होने  वाला  मुझे  पता  लगा
 है  कि  इस  सम्मेलन  में  अनेक  सुझाव  दिये  गये  थे  ओर  अनेक  सुझावों
 को  क्रियान्वित  करने  पर  सहमति  हम  उच्च  नन्‍्यायलय  और  उच्चतम
 न्यायलय  .  के  न्यायाधीशों  से  यह  अपेक्षा  नहीं  करते  कि  वे  अपने  वेतन
 सम्बन्धी  मामलों  पर

 मुख्य  न्यायाधीशों  के  सम्मेलन  में  उच्चतस  न्‍्यायलय  और  उच्च

 न्‍्यायलय  के  न्यायाधीशों  को  15,000  रूपये  वेतन  देमे  का  निर्णय  लिया

 गया  विधि  मंत्री  भी  इस  बात  से  सहमत  मेरे  विचार  से  इस  बारे

 में  अन्तिम  स्वीकृति  ली  जानी  वित्त  मंत्रालय  को  भी  उस  बारे  में

 आवश्यक  स्वीकृति  देनी  चाहिये  ताकि  इसकी  क्रियाम्विति  में  अगले  सम्मेलन

 होने  तक  विलम्ब  न

 मेरे  विधार  से  राजनीतिजों  पर  भी  किसी  प्रकार  का  कर  लगाया

 जाना  में  यह  नहीं  कहता  कि  सब  राजनीतिजों  पर  कर  लगाया

 जाना  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  हमें  अनेक  बातें  सुनने  को  मिली

 हम  वास्तव  में  दूरवी  जब  कभी  किसी  राजनीतिश  को  फिल्‍म  में

 दिखाया  जाता  है  पाठ्य  पुस्तकों  में  बताया  जाता  यहां  तक  कि

 बच्चों  को  उन  के  प्रारम्भिक  पाठ  में  यहाँ  तक  प्रत्येक  पत्रिका  में

 राजनीतिशों  की  छवि  बड़ी  धूमिल  प्रस्तुत  की  जाती  उनकी  छवि

 इतमी  र्वराब  प्रस्तुत  की  जाती  है  कि  आज  राजनीतिश  अपमे  को

 राजनीतिश  कहने  में  कठिनाई  अनुभव  करते

 6,00  गए

 जब  तक  आप  राजनीतिश  नहीं  होंगे  आप  सक्रिय  राजनीति  में

 नही  आ  मेरे  विधार  से  कर  लगामे  बाले  तंत्र  को  ऐसे  राजनीतिशों

 को  पकड़ना  चाहिये  जो  अनेक  तरीकों  से  धन  कमा  रहे  मेरा  विचार

 है  कि  विल  मंत्रालय  तथा  अन्य  सम्बस  मंत्रालयों  को  इस  शम्बन्ध  में

 सरूत  कार्यवाही  करनी  कानून  के  हाथ  बड़े  लम्बे  और  मजबूत

 होते  वह  ऐसे  लोगों  को  पकह  सकता  है  जो  भारी  मात्रा  में  धन

 कमा  रहे  है  और  उस  पर  कर  नहीं  दे  रहे  काले  धन  से  हमारी

 अर्थव्यवस्था  को  खतरा  पैदा  हो  रहा

 लयु  क्षेत्र  और  कृषि  क्षेत्र  में  उत्पादित  उत्पादों  करों  में  कुछ

 और  छूट  दी  जानी  मुझे  विश्वास  हे  कि  वित्त  मंत्री  इस  बात  पर

 विशेष  ध्यान

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  उपाध्यक्ष  मे  सबसे

 पहले  आपके  माध्यम  से  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  माननीय  वित्त  राज्य

 मंत्री  जी  से  कि  उत्पाद  कार्यो  के  अन्दर  जो  भी  छूट  या  लाभ  सरकार
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 ने  दिया  वह  उपभोक्ता  तक  नही  पहुंच  रहा  1793-94  के

 बजट  में  भी  और  उसके  बाद  प्रतिवर्ष  प्रस्तुत  किए  जाने  शाले  बजट  मे

 भी  उत्पादन  शुल्क  के  अन्दर  सरकार  भारी  छूट  देने  की  घोषणा  करती
 रही  इसका  लाभ  जहां  उद्योगपतियों  ने  उठाया  वही  उसका  लाभ
 उद्योगों  के  द्वारा  जिस  तरह  से  जनता  लक  उपभोक्ताओं  तक  पहंचना

 चाहिए  वह  लाभ  नहीं  पहुंच  पा  रहा  यद्यपि  कई  उद्योगों  का
 कहना  हे  कि  छूट  का  लाभ  उपभोक्ताओं  को  लेकिन  उपभोक्ता
 संगठनों  ओर  कीमत  ब्यूरो  की  आश्यन  स्पोर्ट्स  ने  उद्योगों  के  इस
 कथन  को  गलत  करार  ठिया  इस  सबध  में  जब  वित्त  मंत्रालय  के
 सामने  यह  प्रश्न  उठाया  गया  कि  उपभोक्ताओं  को  उत्पाद  कर  में  दी

 हुई  छूट  और  लाभ  उपभोक्ताओं  तक  पहुचनना  वह  क्‍यों  नहीं

 पहुंच  रहा  तो  वित्त  मंत्रालय  और  अन्य  संबंधित  मंत्रालयों  का  कहना

 है  कि  इस  बारे  में  जो  उच्चित  कानून  हांना  वह  कानून  प्रभावी
 नही  है  और  इस  के  बारे  में  सरकार  ने  उनके  स्विलाफ  कानूनी  कार्यवाही

 करने  में  कुछ  विवशता  प्रकट  की  में  आपके  नाध्यम  से  बसे  पहले
 सरकार  से  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  माननीय  विल  मंत्री  जी  ने

 अपने  फाइनेंस  बिल  के  माध्यम  से  और  अपने  बजट  का  भाषण  प्रस्तुत
 करते  हुए  उत्पाद  शुल्क  और  सीमा  शुल्क  के  अन्दर  अनेक  जो  राहलस

 प्रदान  की  अनेक  छूटें  जो  प्रवान  की  उन  छूटों  का  लाभ

 उपभोक्ताओं  लक  अवश्य

 दूसरे  मैं  आपके

 नम

 निवेदन  करना  जैसे  हमारे

 कई  मित्रों  ने  कहा  है  -  बिदता  ज्यों  बवा  की  यद्यपि

 पहले  से  देश  की  अर्थ  व्यवस्था  और  कांग्रेस  के  क्षुप्रशालन  के  कारण

 बिगही  हुई  थी  और  हमारे  माननीय  बिल  मंत्री  जी  को  अपना  बजट

 प्रस्तुत  करने  का  अवसर  प्राप्त  तो  सब  से  उन्होंने  अक्री  बा  देने
 का  प्रयास  परन्तु  उस  गया  का  कोई  असर  नहीं  मैं  उन्हें

 याव  दिलाना  ग्याहता  हूं  कि  सरकार  ने  अपने  घोषणा  पत्र  के  भाध्यम  से
 घोषणा  की  थी  कि  हमें  शासन  हम  सौ  दिनों  के  अम्तर  भहंगाई

 कम  कर  हेंगे  और  लगभग  एक  वर्ष  के  अन्दर  लाखों  व्यक्तियों  को
 शेजगार  प्रतान  माननीय  उपाध्यक्ष  में  आपके  माध्यम  से

 केबल  सरकार  का  ध्याष  आकर्षित  करना  थाहूंगा  कि  उन्होंने  जो  घोषणा
 और  आश्वासन  विए  उन  आश्वासनों  का  क्‍या  आज  देश  में

 आतंकषादी  प्रवृति  बढ़  रही  है  और  सैकड़ों  -  हजाशें  बेरोजगारी  के  शिकार
 होकर  निराश  और  हताश  आतंकषाद  की  राह  पर  बढ़  रहें  इसका

 एक  मात्र  कारण  देश  में  बेरोमगारी  का  बढ़ना

 आपने  इस  बजट  के  अंदर  भी  कहा  है  कि  हम  जवाहर  रोजगार
 पोजना  के  माध्यम  से  रोजगार  के  लिए  इतने  अवसर  प्रदान

 लेकिन  यह  केवल  एक  छलावा  क्योंकि  आज  वक्स्तुस्थिति  यह  हे  कि

 सो  आपने  पहले  लो  जितनी  नौकरियां  हे  उन

 पर  पाबंदी  लगा  रस्वी  जो  ग्वाली  स्थान  हे  वे  भी  नहीं  भरे  जा  रहे

 जो  अत्यंत  आवश्यक  स्थान  है  वे  भी  नहीं  भरे  जा  रहे  हे  और  जो  नयी

 नियुक्नियां  होनी  चाहिए  वे  भी  नहीं  हा  रही  परिणाम्वरुप  बेराजगारी

 दिन  दूनी  रात  चोगुनी  बढ़ती  जा  रही

 में  आपके  माध्यम  से  एक  बात  और  कहना  याहूंगा  कि
 जो  आय  कर  के  अंदर  की  छूट  की  बात  है  इसको  सारा  देश  अनुभव
 कर  रहा  मध्यम  वर्ग  मांग  कर  रहा  हमारा  कर्मयारी  वर्ग  भी  इस
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 बात  की  मांगं  कर  रहा  है  कि  आय  कर  की  सीमा  को  60  हजार  तक

 बढ़ाया  लेकिन  जो  अभी  बढ़ाई  गई  है  वह  ऊंट  के  मुंह  में  दाना

 और  ऊंट  के  मुह  में  जीरा  की  तरह  सार्थक  हो  रही  हैं  क्योंकि  आज

 चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारी  को  भी  इतना  वेतन  प्राप्त  हो  जाता  है  कि

 उसको  भी  आय  कर  देना  पड़ता  उसकी  आर्थिक  स्थिति  ऐसी  नहीं

 कि  वह  बांडों  में  पेसा  लगा  अपना  बीमा  करा  सके  या  जो

 अन्यान्य  उन्मुक्तियां  प्रदान  की  है  उनसे  लाभान्वित  हो  इसी  प्रकार
 से  अभी  जो  महंगाई  भत्ता  बढ़ाया  अंतरिम  राहत  बढ़ाई  है  या  अब
 जो  पांचवे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  आएगी  उसके  बाद  कर्मचारी  लाभान्वित

 उनकी  आय  का  बहुत  बड़ा  महंगाई  भत्ते  का  भी  25

 परसेंट  आय  कर  विभाग  काट  लेता  परिणाम  यह  होता  हे  कि  जहां

 एक  तरफ  हमें  खुशी  होती  है  वहां  वूसरी  तरफ  महंगाई  बढ़ती  चली  जा

 रही  है  उस  महगाई  के  अनुपात  में  पेसे  की  कीमत  नहीं  परिणामस्वरूप
 हम  कुछ  भी  बढ़ाते  चले  जाएं  ओर  उधर  आय  कर  विभाग  सब  क्रुछ
 लेता  रहे  तो  वे  महगाई  से  त्रस्त  रहते

 यही  कारण  हे  कि  महंगाई  विन  दूनी  रात  चोगुनी  बढ़ती
 चली  जा  रही  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमते  बढ़ती  चली  जा  रही
 भप्टाचार  को  रोकने  का  कोई  उपाय  नहीं  किया  जा  रहा  इसके
 साथ  -  साथ  में  यह  कहना  याहूंगा  कि  सरकार  ने  इस  सदन  के  अंदर  जो
 आश्वासन  दिया  था  कि  हम  इकोनोमिक  ड्राइव  चलाएंगे  और  हम  सरकारी

 रघर्ये  के  अंदर  कटोती  करने  का  प्रयास  में  आपके  माध्यम  से
 सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  पिछले  वर्षो  में  आपने  जो  इकोनोमिक

 ड्राइव  चलाने  का  संकल्प  किया  घोषणा  की  थी  उसके  अनुसार
 कितना  इकोनामिक  ड्राइव  चलाया  गया  और  उसका  क्‍या  परिणाम  सामने
 र्र्चो  के  अंदर  या  अन्यान्य  खर्चो  के  अंदर  किसी  प्रकार  की  कमी  नही
 आई

 आपने  मुझे  ब्ेलने  का  अवसर  दिया  उसके  लिए  मैं  आपका
 आभारी  समय  कम  हे  इसलिए  में  थोड़े  में  ही  अपनी  बात  समाप्त

 मेरा  यह  कहना  है  कि  आज  देश  कर्ज  से  इतना  ग्रसित  हो

 चुका  है  कि  हमारी  अधिकांश  राशि  केवल  ब्याज  चुकाने  में  चली  जाती
 है  और  प्रतिवर्ष  कर्ज  की  मात्रा  भी  बढ़ती  चजी  जा  रही  विश्व
 मलटीनेशनल्स  और  आईएमएफ  का  दबाव  हमारे  ऊपर  बढ़ता  चला  जा
 रहा  इन  सब  दबावों  से  मुक्ति  पाने  क  लिए  देश  किस  प्रकार  से
 आत्मनिर्भर  लघु  कुटीर  उद्योगों  को  किस  प्रकार  से  प्रोत्साहन

 गरीबी  किस  प्रकार  से  हटाई  जा  सके  और  गरीबी  रेखा  के  नीचे

 जो  लोगों  की  सरूया  बड़ती  चली  जा  रही  है  उनको  किस  प्रकार  से
 कम  किया  जा  बेराजगारों  को  किस  प्रकार  से  रोजगार  प्रदान
 किया  जा  सके  और  भ्रष्टाचार  को  फैसे  मिटाया  जा  अगर  इसकी

 व्यवस्थों  आप  सही  रूप  से  कर  सकेंगे  तो  निश्चित  रूप  से  इस  बजट  का

 कुछ  लाभ  जनता  को  अन्यथा  केवल  आने  वाले  लोक  सभा

 के  चुनाव  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  आपने  इस  प्रकार  का  बजट  प्रस्तुत
 किया  अभी  तो  स्वयं  आपके  घर  विभाजित  हें  आप  के  घर  के

 अंदर  ही  महाभारत  छिड़ी  हुई  हे  जिसका  घर  स्वयं  कमजोर  होगा  वह

 सारे  देश  को  सुदृढ़  आर्थिक  व्यवस्था  किस  प्रकार  से  प्रदान  कर

 इसकी  कल्पना  सहम  ही  की  जा  सकती  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम

 से  यही  कहना  चाहूंगा  कि  में  इस  फाइनेंस  बिल  का  विरोध  करता

 22  1995  वित्त  1995  -  जारी  308

 हालांकि  इसमें  विखाने  के  लिए  बहुत  छूटें  दी  है  लेकिन  उसका  लाभ
 गरीबों  को  नहीं  यह  अमीरों  को  और  अभीर  बनाने  काला  है
 और  गरीबों  को  और  जयाद  गरीब  धनाने  वाला

 इन्ही  शब्दों  के  साथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता
 आपने  मुझे  जो  समय  दिया  हे  इसके  लिए  में  आपका  बहुल  आभार
 व्यक्स  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  सहयोग  देने  के  लिगे  धन्यवादਂ
 देता

 अब  सभा  कल  1  बजे  पू  तक  के  लिये  स्थगितਂ होती
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 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित


